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 तनमन न  सतत  तन  833 दवतदव  दवभतनतन  नव  तन  ननन+-+म«»«-----न  ्ीयःयनन न

 लोक  सभा

 5  1991/14  1913

 लोक  सभा  बजे  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 ु
 कोयले  को  खपत

 .  *202.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  देश  में  कोयले  की  राज्यवार  खपत  कितनी  है  ;

 किन  राज्यों  ने  उन्हें  आवंटित  माल  डिब्बों  में  निर्धारित  समयावधि  के  भीतर  कोयले  की

 पूरी  मात्रा  का  लदान  कर  दिया
 ह

 क्या  गत  महीनों  के  दौरान  कोयला  उठाने  के  मामले  में  कुछ  अनियमितताएं  पायी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  दोषी  पाये  गए  लोगों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या

 कायंवाही  की  और

 ईंट  भट्टों  की  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कोयले  की  राज्यवार  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की

 गई  ?

 ]
 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  से  इस  संबंध  में  एक

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश  में  कोयले  की  कुल  आपूर्ति  210.07  मिलियन  टन

 क  1



 मौखिक  उत्तर  5  1991

 कोयले  की  हार्ड  कोक  तथा  साफ्ट  कोक  शामिल  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कोल  इंडिया
 लि०  तथा  सिगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  के  उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति
 लिलित  रूप  में  की  गई  :

 ((000  टन

 राज्य  कुल  प्रेषण

 को०  इं०  लि०  सि०  को०  कं०  इं०  लि०  जोड

 बिहार  17448  बन  17448

 उत्तर  प्रदेश  27722  _  27722

 उड़ीसा  8593  न  8593

 मध्य  प्रदेश  31588  न  31588

 पद्दिचम  बंगाल  15887  बन  15887

 महाराष्ट्र  20838  754  21592

 पुजरात  14602  ना  14602

 राजस्थान  3853  न  3853

 दिल्ली  4953  का  4953

 पंजाब  6095  ना  6095

 हरियाणा  2976  न+  2976

 तमिलनाडु  7983  420  8400

 आंध्र  प्रदेश  3547  14485  18032

 कर्नाटक  2049  1839  3888

 केरल  174  42  216

 हिमाचल  प्रदेश  220  गा  220

 असम  1009  ना  1009

 जम्मू  एवं  कक्मीर  302  पे  302

 बन्य  149  बन  149

 जोड़  ;  169988  17540  187528*
 साइक  ब्यवा०  ममयाएਂ  पहल  जप  जला  चफपन  याद

 नमम-न



 14  1913  मौखिक  उत्तर

 इसमें  कोल  इंडिया  लि०  तथा  सिगरेनी  कोलियरीज  कपनी  द्वारा  रेलवे  तथा  रक्षा  बलों  आदि

 को  कोयले  की  की  गई  आपूर्ति  शामिल  नहीं  जिसका  राज्यवार  विभाजन  नहीं  किया  है  ।

 (a)  राज्य  नियंत्रित  प्राथमिकताओं  के  अंतगंत
 उपभोक्ताओं

 को  साफ्ट
 कोक

 तथा  हार्ड  कोक  का  केलेण्डर-वार  संचलन  किए  जाने  के  लिए  मासिक  रूप  में
 अधिकतम

 सीमा
 निर्धारित

 करता  है  ।  ऐसे  जिन्होंने  वर्ष  1991  की  अवधि  में  अपनी  बैगनों  का  अधिकतम
 सीमा  में  आंशिक  रूप  में  अथवा  पूर्णतः  प्रयोग  कर  लिया  वे  राज्य  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  बिहार

 (2)  उड़ीसा

 (3)  हरियाणा

 (4)  पंजाब

 (5)  दिल्ली

 (6)  उत्तर  प्रदेश

 (7)  पं०  बंगाल

 (8)  आंध्ा  प्रदेश

 (9)  जम्मू  एवं  कश्मीर

 (10)  हिमाचल  प्रदेश

 (11)  राजस्थान

 (12)  कर्नाटक

 (13)  केरल

 (14)  तमिलनाडु

 (15)  गोवा

 (16)  चण्डीगढ़

 (17)  पांडिचेरी

 (18)  गुजरात

 (19)  मध्य  प्रदेश

 (20)  महाराष्ट्र

 और  आमतौर  पर  कोयले  की  आपूर्ति  न  किए  जाने  अथवा  आपूर्ति  में  विलम्ब

 ।



 मौखिक  उत्तरें  $  1991

 आपूर्ति  किए  गए  की-मात्रा  अथवा/ओर  उपभोक्ता  के  सही  जिन्हें  कोयले  का

 आवंटन  आदि  किया  गया  जैसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  ।  सम्बद्ध  कोयला  कंपनियों  द्वारा  ऐसी

 यतों  की  जांच  की  जाती  है  ।  यदि  किसी  कर्मचारी  की  बुरी  मंशा  तथा  उसकी  लापरवाही  आदि  पकड़ी

 जाती  है  तो  उस  कमंचारी  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती

 ह  कोल  इण्डिया  लि०  तथा  सिगरेनी  कोलियरीज  कं०  लि०  से  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 इंट-भट्टा  उद्योग  की  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  नीचे  दी  गई

 (0000  टन

 राज्य  1990-91
 पु

 2  ता
 पु

 बीस  कसा  न  _[/“फ/»आज+ौ  जज  जन  |  ----+-+-++

 बिहार | पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश 662 उड़ीसा 2 मध्य प्रदेश 49 महाराष्ट्र गुजरात 30 राजस्थान दिल्ली पंजाब हरियाणा 32 तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल -- हिमाचल प्रदेश न असम 70 जम्मू और कश्मीर अन्य 52 जोड़ 3263'278 ------ अमन



 14  1913  मौखिक  उत्तर

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  बताया  है  उसमें  आमतौर  पर  कोयले  की

 आपूर्ति  न  दिए  जाने  अथवा  आपूति  में  विलम्ब  करने  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  और  गुणवत्ता
 के  बारे  में  बताया  ह ैऔर  साथ  ही  कहा  हैं  कि  गड़बड़ी  की  जांच  की  जाती  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  कितने  ऐसे  कमंचारी  पाए  गए  जिन्होंने  कोयले  की  दलाली  के  पैसे  कमाए  और  उनके  खिलाफ  एक्शन

 लिए  गए  ?

 ]

 कोयला  मंत्रा लय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  यह  प्रश्न  कोयले  के  लदान  में  हुई
 अनियमितताओं  से  सम्बन्धित  मैं  यह  बात  स्वीकार  करता  हूं  कि  अनेक  अनियमितताएं  हुई  हैं

 लेकिन  वर्तमान  नियम  इस  प्रकार  के  हैं  कि  इन  अनियमितताओं  के  विरुद्ध  कानूनी  कायंवाही  करने  का

 कोई  प्रावधान  नहीं  है  क्योंकि  न  तो  कोयला  नियन्त्रित  मद  है  और  न  ही  अनियंत्रित  मद  है  ।  हम
 कोयला  खान  नियंत्रण  आदेश  की  जांच  कर  रहे  इन  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  उचित

 बन्ध  करने  के  लिए  सरकार  एक  संशोधन  लेकिन  इसी  बीच  हमने  सुपुदंगी  आदेश  जैसे  कुछ
 प्रशासनिक  उपाय  किए  हैं  जो  तब  कोयले  के  लदान  की  अनुमति  देते  हैं  यदि  प्रशासनिक  आदेश  द्वारा

 सुपुदंगी  आदेश  के  हस्तांतरण  को  प्रतिबन्धित  किया  जाता  हमने  रोकड़  में  सौदा  करने  पर  भी

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  और  जिस  व्यक्ति  के  पास  सुपु्दंगी  आदेश  हैं  उसके  लिए  हमने  यह  अनिवार्य

 कर  दिया  है  कि  उसका  बैंक  में  खाता  हो  और  बैंक  इस  बात  की  पुष्टि  करे  कि  उसका  खाता  है  ।  अतः

 पिछले  महीने  की  4  तारीख  से  यह  योजना  लागू  करने  के  बाद  बिचौलियों  की  भूमिका  समाप्त  हो

 जाएगी  मैं  इस  बात  का  दावा  नहीं  करता  हूं  फिर  भी  यह  कुछ  ह॒द  तक  कम  हो  जाएगी  तथा  हम  कोयला

 खान  नियंत्रण  आदेश  की  गम्भीरता  से  जांच  कर  रहे  हैं  और  शीघ्र  ही  हम  संशोधन  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  वे  कोई  विधेयक  ला  रहे  हैं  और  जल्दी  ही

 हाउस  में  पेश  मैं  शैडयूल  शडयूल  ट्राईब्स  का  चेयरमैन  रहा  हूं  और  मैंने  बिहार
 और  मध्य  प्रदेश  का  दौरा  किया  मध्य  प्रदेश  के  अपने  दौरे  के  दौरान  मुझे  इस
 प्रकार  की  शिकायतें  मिली  थों  कि  कोयला  कम्पनियां  स्थानीय  लोगों  की  जमीन  ले  लेती  हैं  लेकिन  उसके
 बदले  उस  जमीन  के  मालिकों  को  नौकरी  नहों  देती  और  न  समय  पर  जमीन  की  रकम  अर्दा  की  जाती

 क्या  सरकार  इस  बारे  में  उपयुक्त  कदम  उडश्ञएगी  ?  आंध्र  प्रदेश  की  सिंगरेणी  कालरी  में  कोयला
 देने  से  पहले  पैसा  जमा  करा  लिया  जाता  है  और  वे  किसी  बिचौलिए  को  कोयला  न  देकर  सीधे
 भोक््ताओं  को  ही  कोयला  देते  हैं  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  कोयला  खद।नों  में  भी  ऐसा  कदम  उठाने

 जा  रही  है  ?  कम्पनियों  को  जो  कोयला  जारी  किया  जाता  है  वे  उनका  पूरा  उपयोग  करती  है  या  नहीं  ?

 इसे  जांचने  काਂ

 अध्यक्ष
 महोदय  :  आप  क््यां  कर  रहे  आपको प्रश्न  पूछना  है  ?
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 श्री  कृष्णदत्त  सुल्तानपुरी  :  मैं  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  कोई  सरकार  के  पास  इसकी  मॉनिटरिंग
 करने  का  सेल  मुकरंर  है  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  ऐसे  कितने  आदमी  हैं  जो  कोयला  लेकर  उसका
 ठीक  ढंग  से  प्रयोग  करते  हैं  और  बिचौलियों  के  जरिए  पैसा  लेकर  उसका  गलत  तौर  पर  इस्तेमाल  तो

 नहीं  कर  रहे  हमारी  आ्थिक  स्थिति  कमजोर  लेकिन  कई  लोग  ऐसे

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुल्तानपुरी  आपको  प्रश्न  पूछना

 श्री  कृष्ण  वत्त  सुल्तानपुरो  :  इस  कम्पनी  के  जो  बिचौलिए  उनको  उधार  दिया  जाता  इस

 तरह  का  एमाउण्ट  इनकी  तरफ  लाखों  और  करोड़ों  में  है  ।  क्या  मंत्री  जी  इसको  वसूल  करने  के  लिए
 कोई  पग  उठा  रहे  हैं  ?  इसके  साथ  ही  कोयला  कम्पनियों  का  कितना  पैसा  उपभोक्ताओं  की  ओर  बकाया

 है  और  उसे  वसूलने  के  लिए  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 ]

 श्री  निमंल  कांति  चटर्जो  :  प्रश्न  बहुत  लम्बा  पूछा  गया  इसका  उत्तर  छोटा  होना  चाहिए

 झऔी  पी०ए०  संगमा  :  जहां  तक  बिचौलियों  का  सम्बन्ध  है  मैंने  पहले  ही  कहा  हैं  कि  प्रशासनिक
 आदेश  द्वारा  सुपुदंगी  आदेश  के  हस्तांतरण  पर  प्रतिबन्ध  लगाकर  तथा  बैंकों  को  मुगतान  करने  के  लिए

 कहकर  हमने  बिचौलियों  की  भूमिका  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  भरपूर  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हम  नयी
 बिक्री  संहिता  भी  जारी  कर  रहे  हमें  अशा  है  कि  अगले  वर्ष  जनवरी  तक  नई  संहिता  का  काय॑  पूरा
 हो  जदएगा  ।

 जहां  तक  क्षतिपूर्ति  देने  का  सम्बन्ध  है  जब  भी  कोई  नई  खान  खोली  जाएगी  उसके  लिए  भूमि
 लेनी  होगी  और  भूमि  अधिग्रहण  की  पूरी  प्रक्रिया  को  सम्बन्धित  सरकारें  लागू  यह  सत्य  है  कि

 अनेक  मामलों  में  भूमि  अधिग्रहण  में  विलम्ब  हुआ  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारी  परियोजनाओं  को

 लागू  करने  में  विलम्ब  हुआ  है  ।  जो  व्यक्ति  क्षतिपूर्ति  की  राशि  के  भुगतान  से  प्रभावित  होते  हैं  ।
 वे  भी  इसमें  विलम्ब  करते  हैं  लेकिन  हम  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ओर  जहां
 तक  सम्भव  है  हम  भूमि  अधिप्रहण  तथा  क्षतिपूर्ति  के  मुगतान  को  शीघ्र  कराने  का  प्रयास  कर  रहें  हैं  ।

 हम  इस  प्रक्रिया  को  शीघ्र  पूरा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 जो  व्यक्ति  खान  क्षेत्रों  स ेविस्थापित  किए  गए  हैं  उनके  पुनर्वास  सम्बन्धी  प्रइन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 है  ।  मैंने  पिछले  सत्र  में  भी  सभा  को  बताथा  था  कि  हम  जल्दी  ही  पुनर्वास  सम्बन्धी  एक  आकर्षित
 योजना  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्री  हारोधन  राय  भी  उसी  क्षेत्र  के  कृपया  उन्हें  भी  बोलने
 की  अनुमति  दें  ।

 ओर  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रइदन  अनियमितता  से  सम्बन्धित  कोयले
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 की  जो  अलास्टिंग  की  जाती  हैं

 एक  साननीय  सदस्य  :  आप  प्रश्न  कि

 श्री  सूयंनारायण  यादव  :  मैं  वही  पूछ  रहा  उसमें  भी  अनियमितताएं  होती  हैं  ।  जैसाकि

 मत्री  जी  ने कहा  कि  अनियमितता  को  दूर  करने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  साधन  नही  ट्रक  पर

 लादारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रदन  पर  आपको  प्रइन  पूछने  के  लिए  टाइम  दिया  हम
 समझते  हैं  कि  आपने  प्रश्न  पढ़  लिया  है  ।

 भरी  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  तीन  महीने  के  बिहार  में  घनबाद  में  क्या  कोलयारियों  में  अनियमिततायें  पकड़ी  क्या  कोई

 सख्त  कारंवाई  की  गई  और  अगर  नहीं  की  गई  तो  कितने  दिन  के  अन्दर  आप  कारंवाई  करेंगे  ?

 की  पी०ए०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  ने  आम  बात  कही  है  कि  वहां  अनियमितताएं  हुई  हैं  ।

 मैंने  स्वीकार  किया  है  कि  अनियमितताएं  हुई  हैं  ।  मैं  इस  बात  का  खंडब  नहीं  कर  रहा  लेकिन  जब

 तक  मेरे  ध्यान  में  अनियमितता  का  एक  मामला  विशेष  नहीं  लाया  जाता  हूं  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे

 सकता  अतः  मेरा  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  है  कि  वह  अनियमितताओं  का  मामला  विशेष  मेरे

 सामने  लाएं  ।  मैं  उसकी  जांच  करू

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  ए०  यदि  आप  यह  बात  स्वीकार  करते  हैं  कि  अनियमितताएं

 हुई  हैं  तब  आपको  इसके  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 श्री  पी०  ए०  सगमा  :  इसीलिए  मैंने  यह  कहा  है  ।  मैंने  स्वीकार  किया

 ]

 री  पवन  दौवान  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  देश  में  कोयले  की

 कमी  की  बात  हर  जगह  उठती  लेकिन  मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसग्रढ़  क्षेत्र  में  जो  कोरबा  कोल  फील्ड

 वहां  पर  लगान  की  व्यवस्था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझ  रहा  हूं  कि  आपने  प्रश्न  पढ़ा  अगर  वह  उस  सन्दर्भ  में  है  तो
 एलाऊ  करूंगा  और  अगर  नहीं  है  तो  मैं  एलाऊ  नहीं  करूंगा  ?

 शी  पथन  दोवान  :  मैं  वहीं  पूछ  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो
 कुछ  पूछ  रहे  वह्  उस  सन्दर्भ  में  नहीं
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 श्री  अशोक  आनंदराव  देशमुख  :  अध्यक्ष  जहां-जहां  रेल  लाइन  वहां  तक  कोयले  की

 शिफिटंग  रेल  से  होनी  चाहिए  लेकिन  ठेकेदार  कान्ट्रैक्ट  ट्रकवालों  को  देते  हैं  और  नियम  से  उनको
 पैसा  देते  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  जहां  तक  रेल  सुविधा  वहां  ट्रकवालों  की

 कान्टू कट  क्यों  देते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  रेल  सुविधा  है  तब  ट्रक  का  उपयोग  क्यों  लिया  जा  रहा  हैं  ?

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  हमारे  लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  हम  रेल  से  कोयले  की  पूरी  मात्रा  ले

 जाएं  क्योंकि  इसमें  कुछ  समस्याएं  हैं  reer  )

 हिन्दी

 श्री  हाराधन  राय  :  अध्यक्ष  हर  राज्य  में  कोल-सैक्टर  और  नॉन-कोर-सैक्टर  जंसे

 स््टोल  पावर  हाउसेज  सीमेंट  है  ।  हर  स्टेट  में  कोल  सैक्टर  के  लिए  स्पेशल  एलाटमेंट  है  नॉन-कोर

 सैक्टर  के  लिए  भी  है  ।  मंत्री  जी  ने  जो  रिप्लाई  दिया  उसको  मैंने  देखा  वह  सही  नहीं  है  ।  मंत्री

 महोदय  को  बताना  चाहिए  था  कि  एक्चुअल  रिक््वायरमेंट  उनकी  कितनी  उसको  कितना  एलाट

 किया  गया  है  और  कितना  सप्लाई  हुआ
 '*****

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जो  गड़बड़ी  हो  रही  उसके  बारे  में  प्रश्न  स्टेट  की  रिक्वायरमेंट  का

 प्रशन  नहीं  है  ।

 श्री  हाराघन  राय  :  अध्यक्ष  मेरे  पास  लिस्ट  है  गवनंमेंट  के  जितने  पावर  संक््टर
 स्टील  सैक्टर  उनकी  रिक्वायरमेंट  का  एक  महीने  का  स्टाक  उनके  पास  होना  लेंकिने
 उनको  दिन  का  भी  स्टाक  नहीं  मिल  रहा  जो  सप्लाई  हो  रहा  वह  भी  सब-स्टैंडर्ड
 कोल  हो  रहा  है  ।  डी०  पी०  एल०  को  उसके  कोल  की  रिक्वायरमेंट  की  सप्लाई  नंहीं  हो  रही  मैं

 त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  स्टेटवाइज  एक्चुअल  कोकिंग  कोल  और  नॉन-कोकिंग  कोल  की
 रिक््वायरमेंट  के  अनुसार  कितनी  एलाटमेंट  तथा  सप्लाई  ही  रही  है  और  कितना  सप्लाई  किया

 गया  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  रह  किया  जाता  है  ।

 भरी  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  यह  अति  संगत  प्रशन  है  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  आवश्यकदा  के
 अनुसार  है  या  नहीं  ?

 8
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 अध्यक्ष  महोदव  :  मैंने  इसे  रह  कर  दिया

 श्री  सूरज  मंडल  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  को  भी  प्रश्न  पूछना
 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंडल  जी  आप  बठ  दूसरे  प्रइन  भी  इस  एक  प्रइन  पर  पन्द्रह

 मिनट  दिए  आप  ऐसे  चर्चा  नहीं  करेंगे  ।  आप  बैठ  जाइए  ।
 ।

 श्री  सूरज  मंडल  :  मैं  बैठ  लेकिन

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  आप  पहले  बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इस  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तब  मैं  इसके  लिए  आपधे  घंटे  को

 चर्चा  नियत  कर

 ]

 श्री  सूरज  मंडल  :  हम  आप  की  बात  मानते  हैं
 |ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बैठ  जाइए  ।  पन्द्रहमिनट  में  एक  प्रश्न  हुआ  तो  एक
 घंटे  में  चार  क्वेश्चन  होते  आप  चार  क्वेश्चन  करना  छः  क्वेश्चन  करना  चाहेंगे  या आठ

 ववैश्चन  करना  यह  सवाल  है  ।
 bi  ह

 अध्ययक्ष  महोदय  :  अगर  आपको  इसके  ऊपर  चर्चा  करनी  है  तो  हाफ-एन-आवर-डिसकशन  के
 लिए  आप  नोटिस  दे  सकते  हैं  ।  मैं  उसको  एलाउ  करू गा  ।  आप  लोगों  ने  रूल  नही  पढ़ा  अगर  इसी
 घंटे  में  इस  प्रकार  से  करना  चाहते  हैं  तो  दूस रे  लोगों  को.भी  प्रश्न  पूछना  है  ।

 ॥  ः

 मिनुषाद  ]

 आप  सूचना  दीजिए  मैं  आधे  घंटे  की  चर्चा  की  अनुमति  दे  दूंगा  ।
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 हाईਂ  से  दक्षिणी  राज्यों  क ेलिए  गेस  पाइप  लाइन  बिछाना

 ता
 $203  शो  पी०  सी०  थामस  :

 थ्रौ  भोरेश्वर  सावे  :

 क्या  बैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  गैस  ग्रिड  के  प्रश्त  पर  विचार  करने  के  लिए  स्थापित  किये  गये  अन्तर  मंत्रालय

 भ्रुप  ने  हाईਂ  से  दक्षिण  राज्यों  क ेलिए  गैस  पाइप  लाइन  बिछाने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  कार्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  और

 निर्माण  कायं  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  उंभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  प्रकार  प्रश्न  नहीं  पूछिए  ।  श्री  जोशी  आपको  यह  बात  समझनी

 चाहिए  कि  मैंने  अन्य  सदस्यों  को  भी  अमुमति  दी  श्री  यादव  कांग्रेस  के  नहीं  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उपाध्यक्ष  गहोदय  रह  चुके  हैं  और  आप  समझते  हैं  कि  क्या  किया  जाना

 है  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  आप  आदें  घंटे  की  चर्चा  के  लिए  कहें  तब  मैं  आपको  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 श्री  पी  ०  सो  ०  थामस  :  जो  उत्तर  दिया  गया  है  मैं  उससे  संतुष्ट  नहीं  हूं  क्योंकि

 इसमें  पूर्ण  विवरण  नहीं  दिया  गया  लेकिन  मैंने  आशा  नहीं  छोड़ी  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना
 ता  हूं  कि  क्या  दक्षिण  गैस  प्रिड  शुरू  करने  के  लिए  अंतर-मंगालीयीय  समिति  गठित  होने  के  बाद

 कुछ  विचार-विमर्श  हुआ  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  कोई  रूपरेखा  बनाई  गई  है  और  वया  मैं  यह  जान

 सकता  हूं  कि  दक्षिण  गैस  ग्रिड  कब  तक  स्थापित  करने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बी०  :  दक्षिणी  राज्यों  से  सदैव

 इसकी  मांग  रही  है  क्योंकि  वहां  विद्युत  उत्पादन  और  आपूर्ति  का  अभाव  मैं  यह  चाहता
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 हैं  कि  भारत  तरकार  को  धुविधाएं  देने  के  विपय  में  ग्ोचना  होगा  क्योंकि  एच०  बी०  जे०  लाइन  द्वारा

 बंबई  हाई  से  उत्तर  की  ओर  गैस  ले  जानी  तमिलनाडु  तथा  अन्य  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्रियों  न ेयह  मांग  की  कि  राज्यों  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  गैस  लेने  के  प्रयास  करने

 भारत  सरकार  ने  1990  में  समिति  गठित  की  थी  जिसे  यह  अध्ययन  करना  था  कि  क्या  ऐसे
 परियोजना  बनाई  जा  सकती  है  और  इस  संबंध  में  कदम  उठाए  आ  सकते  |

 मुझे  इस  बात  पर  खेद  है  कि  समिति  ने  सरकार  को  आवश्यक  अध्ययन  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ताकि

 वह  इस  संबंध  में  कदम  उठा  सके  ।

 सभा  को  जानकारी  देने  के  लिए  मैंने  कल  ही  अधिकारियों  से  बातचीत  की  थी  और  मैंने  उनसे

 कहा  था  कि  समिति  द्वारा  सरकार  को  रिपोर्ट  देगा  अति  आवदयक  है  ताकि  सरकार  इस  मामले  पर
 विचार  कर  सके  और  सभा  को  विश्वास  में  ले  सकें  कि  क्या  ऐसी  काय्यंवाही  की  जा  सकती

 मेरे  ख्याल  से  जल्दी  ही  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाएगी  तथा  इस  संबंध  में  कोई  कदम  उठाने  से  पहले  मैं  ध्रभा
 को  विश्वास  में  लूंगा  ।

 री  पी  ०  सी०  थामस  :  मुझे  खेद  है  कि अब  तक  समिति  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दी

 है  इसलिए  हमें  अभी  तक  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  है  कि  समिति  में  क्या  चर्चा  हुई  ।  इसीलिए  मैंने  यह्
 प्रइन  पूछा  ।  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  एक  बहुत  ही  अच्छा  सुझाव  दिया  है  कि  एक  राष्ट्रीय
 गैस  ग्रिड  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  जो  पूरे  राष्ट्र  के  लिए  लाभदायक  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया  है  और  क्या  सरकार  ने  इस  पहलू  पर  अपना  कोई  विचार
 व्यक्त  किया  यदि  तो  इसके  संभावित  परिणाम  क्या  हैं  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  राष्ट्रीय  गैस  ग्रिड  का  प्रस्ताव  अभी  प्रारंभिक  चरण  में  यह
 सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  1989  में  राष्ट्रीय  गैस  ग्रिड  के  बारे  में  सरकार  को
 रिपोर्ट  दी  थी  ।  यह  अध्ययन  उस  समय  उपलब्ध  प्रमाणित  गैस  भण्डारों  तथा  अनुमानित  गैस  भण्डारों
 पर  आधारित  था  ।  रिपोर्ट  में  दक्षिण  उत्तरी  मध्य  पूर्वोत्तर  ग्रिड  तथा  पूर्वी  प्रिड  के
 बारे  में  सुझाव  परन्तु  इस  प्रस्ताव  पर  गंभीरता  से  विचार  नहीं  किया  गया  ।  इस  दौरान  राष्ट्रीय
 ग्रेड  से  सम्बन्धित  अनेक  बातों  को  क्रियान्वित  कर  दिया  एच०  बी०  जे०  पाइप  आन्ध्र
 प्रदेश  में  एक  पाइप  लाईन  तथा  असम  में  एक  पाइप  लाईन  इत्यादि  ।  दक्षिण  गैस  ग्रिड  प्रस्ताव  भी
 वास्तविक  राष्ट्रीय  गैस  ग्रिड  का  ही  एक  भाग  है  ।

 श्री  मोरेश्वर  सावे  :  उत्तर  में  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार  दक्षिणी  राज्यों  से  मेदभाव  पूर्ण
 व्यवहार  कर  रही  मैं  सरक।र  का  ध्यान  महाराष्ट्र  के  मुख्यमंत्री  महोदय  द्वारा  दिनांक  30
 1988  को  भेजे  गए  प्रतिवेदन  तथा  उस  सम्बन्ध  में  प्रधानमंत्री  महोदय  द्वारा  दिनांक  16
 4989  को  भेजे  उत्तर  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  कि  यह  कहा  गया  है  कि  गैस  की  पर्याप्त
 उपलब्धता  के  कारण  अब  एच०  बी०  जे०  पाइप  लाईन  से  विद्रभ  और  मराठवाड़ा  को  गैस  उत्तर
 पूर्व  क ेलिए  शरदा  लाइन  बनाना  संभव  हो  गया  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  हो  रहा  है  अथवा  नहीं  ।
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 थोदो०  शकरानंद  :  यह  सत्य  है  कि  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  महोदय  द्वारा  ऐसा  प्रतिकेदन

 भेजा  गया  था  जब  सर्मात  की  रिपोर्ट  अन्तिम  रूप  में  सरकार  को  भेजी  जायेगी  तो  इन  सभी  बातों  पर

 गौर  किया  जायेगा  ।

 5  1991

 श्री  ए०  चाल्स  :  केरल  में  ऊर्जा  की  कमी  है  ।  केरल  अधिकतर  पन  बिजली  परियोजनाओं  पर
 निर्भर  है  ?  केरल  की  सहायता  करने  का  यही  एकमात्र  रास्ता  है  ।  क्या  मैं  सरकार  से  यह  जान  सकता

 हूं  कि अगर  समिति  अनुकूल  रिपोर्ट  नहीं  देती  है  तथा  कोई  निजी  पार्टी  केरल  में  व्यर्थ  जा  रही  गैस  का
 उपयोग  करने  के  लिए  आगे  आती  है  तो  क्या  उस  पर  सरकार  सकारात्मक  रूप  में  विचार  करेंगे  ?

 श्री  बी०  शंकरानंद  :  यह  कायंवाही  के  लिए  सुझाव

 श्री  राम  नाईक  :  आमतौर  पर  यह  कहा  जाता  है  कि  अगर  आपने  समस्या  का  समाधान  न

 करना  हो  ती  एक  समिति  गठित  कर  दी  जाये  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  समिति  का  गठन  1990

 में  किया  गया  था  तथा  अभी  तक  समिति  द्वारा  कोई  अथंपूर्ण  काये  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  समिति  के  सदस्य  कौन  समिति  की  बैठक  कितनी  बार  हुई  तथा  क्या  सरकार  समिति

 को  तीन  महीने  की  अवधि  में  कम  से  कम  अन्तरिम  रिपोर्ट  पेश  करने  का  निर्देश  देगी  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुभार  :  अन्तर  मंत्रालय  ग्रुपਂ  जिसे  यहां  पर  समिति  कहा  गया  है  ।  उसकी

 पहले  ही  तीन  बैंठकें  हो  चुकी  उसे  बड़े  स्पष्ट  निदेश  पद  दिए  गए  दक्षिण  गैस  ग्रिड  से  कई
 प्रकार  के  आंकड़ों  का  विश्लेषण  जुड़ा  हुआ  है  जिसमें  वर्तमान  में  उपलब्ध  गैस  की  मात्रा  तथा  भविष्य
 में  इसके  लिए  खोज  के  परिणाम  सम्मिलित  हैं  ।  सशिति  का  संचालन  डॉ०  ई०  एस०  सलाहकार

 कर  रहे  हैं  तथा  योजना  मेरे  मंत्रालय  में  संयुक्त  सचिव  इसके  संयोजक
 उवरक  आ्थिक  मामलों  संबंधी  केन्द्रीय  बिजली  ओ०

 एन०  जी०  तथा  ई०  आई०  एल०  के  प्रतिनिधि  इसके  सदस्य  हैं  ।  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  ने  पहले
 ही  समिति  के  सभापति  को  समिति  की  रिपोर्ट  जल्द  से  जल्द  पेश  करने  का  निदेश  दे  दिया

 झरी  पी०  जो०  नारायणन  :  मुम्बई  से  लगभग  5000  करोड़  रुपए  मूल्य  की  फालतू  गैस
 उपलब्ध  वर्तमान  में  गैस  व्यर्थ  जा  रही  यह  गैस  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  प्रयोग  ही  सकती  है  जोंकि
 कोयला  क्षेत्रों  से  दूर  हैं  ताकि  दक्षिण  क्षेत्रों  को  तीतब्र  गति  से  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  किया  जा
 सके  ?  इस  सम्बन्ध  में  मुम्बई  से  टुटीकोरन  तक  कोनकन  रेल  मार्ग  के  प्राथ  1200  कि०  मी०  लम्बी
 पाईप  लाईन  बिछाने  का  प्रस्ताव  भी  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रइन  पूछिए  |  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 हि  पी०  सो०  मारायणन  ;  यह  एक  सुझाव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुझाव  नहीं  दे  सकते  ।  कृपया  प्रइन  यूछिए  ।  यह  ठीक  नहीं  ।  कृपया  प्रश्न

 पूछिए  ।
 कु
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सुझाव  नहीं  देना  प्रश्न  पूछना  अगर  मैं  आपको  अवसर  देता

 हूं  तो  आपको  प्रइन  पूछना  चाहिए  ।  आपकी  सुझाव  नहीं  देना  चाहिए  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :  मैं  समझता  महोदय  ।  विशेष  अध्ययन  में  पहले  ही  दक्षिण  क्षेत्र  को

 पाइप  लाईन  के  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  गंस  ग्रिड  के  कार्यान्वयन  का  सुझाव  दिया  गया  मैं  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  क्रियान्वकन  से  सम्बन्धित  विशेष
 अध्ययन  में  दिए  गए  सुझावों  पर  विचार  करं  रही

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  इन  सभी  सुझावों  पर  वर्तमान  समिति  विचार  करेगी  ।  अनेक
 विशेषज्ञों  तथा  दक्षिणी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  बहुत  से  सुझाव  दिए  गए  इन  सभ्री  बातों  पर
 समिति  विचार

 श्री  के०  पी०  रेड्डप्या  यादव  :  दक्षिणी  राज्यों  में  ओ०  एन०  जी०  सी०  द्वारा  उत्तरी  राज्यों
 की  अपेक्षा  पाई  लाईन  बिछाने  के  लिए  बहुत  कम  निवेश  किया  गया  अब  जब  कि  विशेषज्ञ  समिति

 की  बैठक  होनी  है  तो  कया  मंत्री  महोदय  दक्षिण  ग्रिड  को  तुरन्त  बनबाने  का  प्रयास  करेंगे  क्योंकि  इसके

 लिए  तकनीकी  जानकारी  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  पास  उपलब्ध  है  क्योंकि  पहले  भी  उन्होंने  उत्तर्र

 ग्रिड  में  पाईप  लाईन  बिछाई  है  क्योंकि  अन्यथा  दक्षिणी  राज्य  उनके  इरादों  पर  संशय  कर  सकते  हैं  ?

 मध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आपको  इनकी  वात  समझ  आ  गई  हो  तो  आप  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  प्रश्न  से  मुझे  एक  ही  बात  समझ  में  आई  है  |  माननीय  सदस्य  अविलम्ब
 ग्रिडਂ  चाहते  जो  कि  संभव  नहीं  ।

 ]

 श्री  शंकर  सिह  व्ेला  :  अध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  की  गंस  के  बारे  में  क्रिमिनल  नंगलीजेंस

 है  ।  गैस  के  बारे  में  पूरी  तरह  से  आपने  सोचा  तक  नहीं  है  ।  दो  हजार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  डालकर

 एच०  बी०  जे०  पाईप  लाईन  लगाई  है  तो  इसका  प्रयोग  होता  है  क्या  ।  कितना  परसेंटेज  उसका  उपयोग

 होता  गैस  जहां  से  निकलती  वहां  सालों  से  जलाते  जो  आपने  कमेटी  बनाई  या  नहीं  तो

 इसका  उपयोग  कभी  सोचा  जहां  गंस  जलती  है  वहां  गैस  मेड  पावर  स्टेशन  और

 ब्हीकल्स  फिल-अप  करने  के  लिए  और  उपवयोभ  करने  के  लिए  सोचा  उसको  कब  तक  इस्पलीमेंट

 भी  बी०  शंकरानन्द  :  यद्यपि  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पूछा  है  तथापि  इसका
 दक्षिणी  ग्रिड  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  न

 श्री  शंकर  सिह  वधेला  :  यह  गैस  से  सम्बन्धित  है  ।
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 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  सदन  के  समक्ष  प्रश्न  ग्रिडਂ  की  संभावना  का  एच०  बी०

 जे०  पाईप  लाईन  का  ग्रिडਂ  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  है  कि
 जो  क्षमता  बनाई  गई  उस्ती  का  बहुत  ही  कम  प्रयोग  हो  रहा  है  तथा  औद्योगिक  इकाइयों  की  मांव
 को  पूरा  करने  में  हम  अक्षम  हैं  |  यह  सत्य  है  कि  जो  औद्योगिक  इकाइयां  इसका  प्रयोग  एच०  बी०  जे०

 पाईप  लाईन  के  द्वारा  करने  वाली  वे  अस्तित्व  में  नहीं  आ  पाई  हैं  तथा  उसके  लिए  सचिव  की
 अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  तथा  किन  लोगों  द्वारा  इस  गैस  का  उपयोग  किया  गया  तथा
 कौन  लोग  इसका  उपयोग  नहीं  कर  पाये  वे  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठा  रहे  ऐसी  ईकाइयों  को
 गैस  का  कोटा  बन्द  कर  दिया  जायेगा  तथा  जरूरतमंद  तथा  उन  लोगों  को  यह  कोटा  उपलब्ध  करवाया
 जायेगा  जो  निम्न  स्तर  पर  औद्योगिक  ईकाईयां  स्थापित  करने  को  तैयार  हों  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  अध्यक्ष  उन्होंने  नारदनें  सैंट्रल  नथा-ईस्टनं  ग्रिड

 तथा  साउदने  ग्रिड  की  चर्चा  की  परन्तु  गैस  पाईप  लाईन  महाराष्ट्र  सें  गुजरती  है  ।  हमने  गैस  पाईप

 लाईन  से  सतपुरा  शंखला  में  गैस  पर  आधारित  कुछ  ईकाईयां  खोलने  का  निवेदन  किया  था  जहां  से  पांच

 जनजातीय  निर्वाचित  होकर  आते  यह  जनजातीय  क्षेत्र  परन्तु  इस  सुझाव  पर

 विचार  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  जँसा  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जहां
 तक  कोयला  उत्पादन  का  प्रइन  उसके  लिए  यथावत  उद्योग  होने  चाहिए--कोयले  पर  आधारित
 उद्योग  कोयला  उत्पाद  क्षेत्रों  में  ही  होने  चाहिए--क्या  यही  सिद्धांत  गैस  पर  आधारित  उद्योगों  के
 सम्बन्ध  में  भी  अपनाया  जाएगा  विशेषकर  सतपुड़ा  जैसे  जनजातीय  क्षेत्रों  में  जहां  से  कि  पाईप
 लाईन  हो  कर  गुजरती  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  डिपो  उपलब्ध  करवाया  जायेगा
 तथा  उन्हें  यह  इकाईयां  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  वतंतान  में  कुल  45  मिलियम  कयूविक  मीटर  गैस  का  उत्पादन

 होता  सरकार  ने  पहले  उत्पादन  को  दुगना  अर्थात  90  मिलियन  क्यूविक  मीटर  करने  का  संकल्प
 किया  इसलिए  ऐसा  नहीं  है  कि  उपलब्ध  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कोई  संकल्प  नहीं  किया  गया  है  ।

 जैसा  कि  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  ने  कहा  कि  डाउन-स्ट्रीम  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलग्ब

 हो  रहा  है  ।  इसलिए  एच०  बी०  जे०  पाईप  लाईन  से  गैस  का  पूरा  प्रयोग  नहीं  हो  रहा  दूसरे  किसी
 किसी  राज्य  जिले  में  किसी  विशेष  स्थान  पर  गैस  की  उपलब्धता  वहां  पर  उपलब्ध  गैस  तथा

 वहां  पर  गैस  ले  जाने  पर  निर्भर  करती  एक  गैस  लिन्केज  समिति  गठित  की  गई  है  जिसके  सभापति

 पैट्रोलियम  सचिव  हैं  ।  गैस  के  उपयोग  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  के  सन्दर्भ  में  गैस  लिन्केज  समिति
 तार  आकलन  करके  उचित  निर्णय  लेती

 सदस्यों  के  सुझावों  पर  भी  समिति  विचार  करेगी  ।
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 उड़ीसा  में  मछलो  पकड़ने  के  बन्दरगाह

 #204.  थी  गोपोनाथ  गजपति  :  हि

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  उड़ीसा  में  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह
 स्थापित  करने  सम्बन्धी  लंबित  पड़े  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लपलली  :  और  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  उड़ीसा  से  मत्स्यन  बन्दरगाह  से  सम्बन्धित  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं  पड़ा  फिर  मछली

 अवतरण  केन्द्रों  के  निर्माण  के  चार  प्रस्तावों  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  पर्यावरण

 1986  के  प्रावधानों  के  अधीन  तटीय  विनियमन  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  मंजूरी  के  अभाव

 में  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकी  ।

 झरी  गोपीनाथ  गजपति  :  अध्यक्ष  भारत  मछली  पालन  करने  वाला  सबसे  बड़ा  देश  है
 जिसकी  क्षमता  875  करोड़  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  गजपति  आपको  जानकारी  देने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  मन्त्री  महोदय  के

 पास  शायद  यह  जानकारी  है  ।

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  उड़ीसा  जहां  से  मैं  आया  हूं  उसमें  चार  जिलों  में  फैला  हुआ
 480  किलोमीटर  का  समुद्रीय  तट  है  ।  इस  समय  केवल  बालासोर  जिला  के  धामरा  नामक  स्थान  पर

 एक  भाग  लैंडिंगਂ  साईट  है  असटारंग  तथा  प्रादीप  में  प्रस्तावित  लैंडिंग  साईटजਂ
 अभी  तक  चालू  नहीं  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जानते  हैं  कि  हर  बार  हर  सदस्य  को  मतलब  की  बात  कहने  के  लिए

 कहना  सम्भव  नहीं  ।  परन्तु  अगर  मैं  ऐसा  नहीं  कहता  तो  दूसरे  सदस्यों  को  समय  नष्ट  होगा  ।  आप
 क्षमा  कीजिए  तथा  मतलब  की  बात  कीजिए  ।

 श्रो  गोपीनाथ  गजपति  :  मैं  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहता  था  कि  यद्यपि  उड़ीसा
 सरकार  ने  कोई  सांविधिक  प्रावधान  प्रस्तुत  नहीं  किए  हैं  फिर  भी  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  कॉस्टल
 इन्जीनियरिंग  एण्ड  फिशटीजਂ  बंगलौर  में  कायंरत  है  ।  यह  एक  केन्द्रीय  सरकार  का  संस्थान  हैं  जो  कि
 लम्बित  परियोजनाओं  तथा  इसके  तकनीकी  पक्षों  और  इनमें  तेजी  लाने  पर  विचार  करता  क्या  मैं
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  प्रस्ताव  को  जान  सकता  हूं  ।

 कृषि  मंत्री  बलरास  :  अध्यक्ष  इन  मत्स्य  वन्दरगाहों  के  निर्माण  की  कोई
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 समस्या  नहीं  हम  पांच  मत्स्य  केन्द्र  बना  चुके  वे  चूड़ामणि  और

 नायरी  में  हैं  ।  अन्य  तीन  जिनका  उल्लेख  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  वे  अभी  निर्माणाधीन  हैं  ।  ये  हैं  ।
 पारादीप  और  नौगढ़

 यह  मामला  पर्यावरण  मंत्रालय  के  पास  अगर  वह  इसकी  स्वीकृति  देता  है  तो  हम  अन्य
 मामलों  को  भी  भेजेंगे  ।  उन  पर  काय्यं  चल  रहा  कोई  समस्या  नहीं  हमने  इसे  शीघ्र  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  |  पर्यावरण  मंत्रालय  के  साथ  लगातार  बातचीत  चल  रहा  मेरे  राज्य  मन्त्री  उनसे

 मिले  ।  मेरे  सचि4्र  भी  मिले  ।  किन्तु  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  ।  उन्होंने  हमें  आश्वासन  दिया  मुझे
 शायद  इसे  स्वयं  ही  करना  पड़े  ।

 श्री  गोपीनाथ  राजपति  :  गरीब  मछुआरों  को  अपने  अस्तित्व  की  रक्षा  के  लिए  मत्स्य-पालन  पर

 निर्भर  रहना  पड़ता  विशेष  रूप  से  गोपालपुर  और  छतरपुर  के  तटीय  क्षेत्रों  क ेमछुआरे
 उद्योग  से  सम्बन्धित  मूलभूत  सुविधाओं  के  अभाव  से  प्रभावित  है  ।  तटीय  पट्टी  में  बड़े  ब्यवस्रायिक  लोगों

 ने  कब्जा  कर  लिया  है  जिससे  असहाय  मछुआरे  अपनी  जीविका  के  मूल  साधन  से  वंचित  हो  गए  हैं  ।

 क्या  माननीय  इन  ज्वलन्त  मुद्दों  को  सुलझाने  के  सरकार के  प्रस्तावों  पर  प्रकाश  डालेंगे  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  अभी  तक  वहां  ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  1978  में

 भारत  सरकार  ने  सामुद्रिक  मत्स्य  अधिनिग्रम  पारित  किया  था  जिसमें  तटीय  पट्टी  का  6  मीलया  10

 मील  क्षेत्र  पारम्परिक  मत्स्य  नौकाओं  को  दिया  गया  ।  इससे  परे  का  जल  क्षेत्र  अन्य  मशीनीकृत  नौकाओं

 के  लिए  दिया  गया  |  अभी  मुझे  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  ।  अगर  वहां  कुछ  हो  रहा  तो  मैं

 निदचय  ही  इस  मामले  पर  विचार  करू गा  और  इसे  सुलझाऊंगा  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  सभी  मामलों  में  और  विशेष  रूप  से  इस  क्षेत्र  में  भारत  सरकार  उड़ीसा
 की  उपेक्षा  कर  रही  यह  एक  अत्यन्त  छोटी  सी  भाग  अष्टरंग  और  पारादीप  तीन
 मत्स्य  बन्दरगाह  अन्य  मत्स्य  उत्तरण  केन्द्र  हैं  ,  ये  तीनों  मत्स्य  बन्दरगाह  अभी  भी  पूरे  नहीं  बने

 उड़ीसा  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  इसके  लिए  शीघ्र  धन  दिया  जाना

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  के  पास  कोई  आया  कम  से  कम  इन  तीन

 बन्दरगाहों  का  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  हमारे  मन्त्रालय  में  एक  केन्द्रीय  निगरानी  समिति  है  जिसकी  बैठक
 24-8-91  को  हुई  थी  ।  हम  इसकी  पूरी  निगरानी  कर  रहे  हैं  और  कोई  समस्या  नहीं  इसके  कार्य

 को  द्रुत  गति  से  पूरा  करने  के  लिए  हम  यथासम्भव  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  और  राशि  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  बलराम  जाख  राशि  भी  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।  इसकी  कोई  कमी  नहीं  होगी  ।

 करी  शओवल्लम  पाणिग्रही  :  मैं  मन््त्री  का  धन्यवाद  करता  उड़ीसा  सरकार  ने  पर्यावरण
 संरक्षक  1986  के  तहत  आवश्यक  प्रावधानों  का  पालन  नहीं  किया  है  ।  इसलिए  यह  प्रस्ताव
 अभी  भी  लटका  हुआ  है  और  अभी  भी  कृषि  मंत्रालय  में

 अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  लम्बित
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 उंडीसा  सरकार  के  उदासीन  दृष्टिकोण  के  माननीय  मंत्री  ने  अब  आश्वासन  दिया  है  कि  वह
 इस  मामले  को  सम्बन्धित  मन्त्रालय  के  साथ  उठाएंगे  और  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कह  हैं  कि  वह  कार्यवाही  करेंगे  ।  .

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  और  वह  चार  बार  धन्यवाद  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  श्रीबल्लम  पाणिग्रही  :  मैं  प्रश्न  पर  आ  रहा  हूं  ।  यह  सर्वज्ञात  है  कि  उड़ीसा  के  झीगों  और
 मछलियों  की  विभिन्न  देशों  में  विशेष  रूप  से  अमेरिका  में  भारी  मांग  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  का

 धेह  एक  अच्छा  उपाय  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  और  उससे  अधिक  मात्रा  में  झींगे
 मछली  पकड़ने  के  लिए  और  निर्यात  के  द्वारा  अपनी  आय  बढ़ाने  के  क्या  भारत  सरकार  चिलिकां
 के  पास  बंगाल  की  खाड़ी  में  एक  मत्स्य  बन्दरगाह  स्थापित  करने  का  विचार  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोक्य  :  तो  यह  आपके  प्रश्न  का  मुख्यांश  है  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूर्णतः  सहमत  मत्स्य  उद्योग  बहुत  अधिक

 सम्भावनाएं  हैं  ।  इसका  भविष्य  उज्जवल  है  और  हम  लगातार  इस  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इसकी

 पूरी  अवधारणा  को  बदलना  चाहता  हम  इसमें  काफी  प्रगति  कर  चुके  अभी  तक  हम  3.8
 मिलियन  टन  के  आंकड़े  तक  पहुंच  गए  हैं  और  हमने  काफी  प्रगति  की  किन्तु  अगली  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  तक  मैं  इसे  9  मिलियन  टन  करना  चाहता  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  मैं  इसे  यथासम्भव
 करने  का  प्रयत्न  करूगा  ।  हु

 ॥

 क्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मंत्री  जी  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।  किन्तु  मैं  यह  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता
 हूं  ।  अष्टरंग  और  पारादीप  ये  तीनों  बन्दरगाह  बनाने  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  को
 कब  भेजा  गया  था  और  इसे  अनुमति  कब  दी  गई  ?  उत्तर  से  निश्चिन  रूप  से  पता  चलेगा  कि  इसमें
 कोई  लापरवाही  हुई  है  या  नहीं  ।

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  पारादीप  पर  मत्स्य  बन्दरगाह  के  स्थान  के  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति
 थी  या  नहीं  और  क्या  इस  आपत्ति  पर  विचार  किया  गया  था  या  नहीं  ।

 भ्री  बलराम  जाख  ड़  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  को  गलत  सूचना  मिली  इसका  काम
 प्रगति  पर  है  और  काम  की  देखरेख  हो  रही  है  और  उसमें  कोई  समस्या  नहीं  अगर  माननीय  सदस्य

 चाहें  तो  मैं  उन्हें  पूर्ण  विवरण  दे  सकता  हूं  कि  यह  कब  कब  इसे  अनुमति  दी  गई  और  कब  यह  शुरू
 हुआ  और  कितना  व्यय  हुआ  इत्यादि  |  इसमें  कोई  मुश्किल  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  लिखित  रूप  में  भेज  सकते  हैं  ।

 बीघाਂ  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  श्वेत  पत्र  जारी  करना

 #  205.  श्री  लालकृष्ण  आश्वारणी  :

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बँताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बीघा  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  एक  श्वेत  पत्र  जारी  करने  की  मांग  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इस  क्षेत्र  को  बांग्लादेश  की  अन्तरित  करने  पर

 भारतीय  राज्य  क्षेत्र  से  कुचलीबाड़ी  क्षेत्र  अलग  हो

 यदि  तो  कुचलीबाड़ी  में  रह  रहे  भारतीय  नागरिकों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  इस  क्षोत्र  को  पट्टे  पर  देने  के  सम्बन्ध  कुचलीबाड़ी  के  निवासियों  ओर  कुचलीग्राम

 संग्राम  समिति  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  दे  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  इस  क्षेत्र  को  अन्तरित  करने  के  बाद  उत्पन्न  होने  वाली  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  इस  बीच  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  परामर्श  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  क्षेत्र  के  अन्तरण  से  निकटवर्ती  क्षेत्रों  के

 जाएगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एड्आर्डो  :

 भेज  पर  रखा  जाता  है  ।

 लिए  सुरक्षा  की  समस्या  उत्पन्न  हो

 से  :  एक  वक्तव्य  सदन  की

 विवरण

 सरकार  को  तीन  बीघा  मसले  के  बारे  में  श्वेत  पत्र  जारी  करने  के  लिए  कोई  मांग  पत्र  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 ह  कुचलीबाड़ी  क्षेत्र  को  भारतीय  क्षेत्र  स ेअलग  नहीं  किया  जा  रहा  है  वर्योकि  तीन  वीघा  कारीडोर
 केवल  पट्टे  पर  दिया  जा  रहा  है  और  बंगलादेश  को  हस्तांरित  नहीं  क्रिया  जा  रहा  है  और  यह  कि
 भारतीय  नागरिक  पटटे  पर  दिए  गए  क्षेत्र  से  स्वतंत्र  और  निर्वाध  रूप  से  आने  जाने  के  अधिकार  का

 उपयोग  करते

 सरकार
 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परद्चिम  बंगाल  की  सरकार  को  कुचलीबाड़ी  के

 निवासियों
 और  कुचलीबाड़ी  संग्राम  समिति  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  । भारत  सरकार  कुचलीबाड़ी  के

 निवासियों  ढारा  उल्लिखित  मसलों  के  बारे  से  पश्चिमी  बंगाल  के  प्राधिकारियों  के  सम्पक  में
 ॥
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 बंगला  देश  को  उक्त  कारीडोर  पट्टे  पर  देने  के  बाद  की  जाने  वाली  सारी  व्यवस्था  के  बारे  में
 सरकार  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  के  साथ  परामशं  कर  रही  है  ।

 का  लालकृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  कुचलीबाड़ी  और  पश्चिम  बंगाल  के  कूच  बिहार
 जिले  में  रहने  वाले  40,000  से  अधिक  भारतीय  इस  तीन  बीघा  क्षेत्र  के  बांग्लादेश  को  हस्तांतरण  के
 प्रस्ताव  पर  काफी  उत्त  जित  हैं  । यह  समस्या  1974  और  1982  के  समझौतों  से  उत्पन्न  हुई  है  ।
 यदि  अभी  तक  इसका  क्रियान्वयन  नहीं  हुआ  है  तो  इसका  कारण  इससे  जुड़ी  मानवीय  कानूनी
 समस्याएं  और  विभिन्न  मामलों  में  बांग्लादेश  सरकार  का  दृष्टिकोण  और  इसलिए  इसका
 न््यवन  अभी  तक  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  क्षेत्र  को  पट्टे  पर  देने  का  प्रस्ताव  इसलिए  किया  गया  था

 ताकि  बांग्लादेश  को  ऐसा  क्षेत्र  मिले  जहां  से  वह  भारत  में  अपने  विदेशी  अन्तशक्षेत्र  में  प्रवेश  कर  सके
 और  अब  हम  बांग्लादेश  में  भारत  का  अन्तःक्षेत्र  बनाने  की  दिशा  में  कार्य  कर  रहे  आपने  अपने  उत्तर
 में  कहा  है  कि  उनको  इस  तीन  बीघा  क्षेत्र  से बन्चन  मुक्त  आवागमन  का  अधिकार  हमें  अपनी

 जनता  को  इस  प्रकार  की  कठिनाई  में  डालने  की  अपेक्षा  आपने  अन्तःक्षेत्रों  मे ंजाने  का अधिकार

 देश  के  नागरिकों  को  क्यों  नहीं  दे  दिया  जाता  ?

 श्री  एडुआर्डो  फैलोरों  :  पहले  मुझे  यह  स्पष्ट  करने  दें  कि  यह  क्षेत्र  का  हस्तांतरण
 नहीं  यह  क्षेत्र  का  हस्तांतरण  बिल्कुल  नहीं  यह  एक  अआ्रामक  धारणा  तीन  बीघा  भारत  का

 अंत  रहेगा  और  यह  भारतीत  क्षेत्र  बना  रहेगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  की  शब्दावली  में  यह  एक  प्रकार  का
 भोगाधिकार  है  ।  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  के  तहत  बांग्लादेश  को  प्रवेश  का  अधिकार  देना  क्योंकि

 अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  के  अनुसार  सभी  विदेशी  अन्तःक्षेत्रों  में  प्रवेश  का  अधिकार  होना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  यह  उपयोगी  होगा  कि  आप  भोगाधिकार  की  व्याख्या

 श्री  एडुआर्डो  फंलोरो  :  ठीक  महोदय  ।  मैं  आपका  मतलब  समझ  गया  आज  पहला  काये

 यह  होना  चाहिए  कि  दिन  में  सभा  पटल  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  उस  निर्णय  को  रखा  जिसमें

 इस  प्रइन  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  गया

 आपने  जो  कहा  है  उसके  सन्दर्भ  मैं  सिफे  इस  निर्णय  के  दो  भांग  उद्धूत  करना

 जिससे  यह  मामला  स्पष्ट  यह  47  से  50  पृष्ठों  का  एक  लम्बा  फैसला  है  ।  इस  लम्बी
 अवधि  तक  मामला  चलने  के  बाद  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  जो  कहा  मैं  वहीं  प्रत्येक  स्तर
 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  प्रत्येक  न्यायाधीश  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यालय  की  खण्डपीठ  में  और  सर्वोक्ष्च
 न्यायालय  ने  स्वयं  यही  कहा  है  कि  यह  क्षेत्र  का  हस्तांतरण  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  ने  यही  कहा  है
 और  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  कानूनी  समस्या  का  उल्लेख  किया  है  ।

 मैं  उस  मामले  भारत  सरकार  बनाम  सुकुमार  सेनगुप्त  तथा  अन्य  की  सिविल  याचिका

 पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  पृष्ठ  47  से  उद्ध,त  करता
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 यह  अवलोकन  करना  चाहिए  कि  यह  वास्तव  में  एक  ऐसे  मुह्ठे  पर  लड़ाई  थी  जो

 कि  कोई  मुह  ही  नहीं  था  ।”

 खण्डपीठ  के  निर्णय  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  यह  क्षेत्र  का  त्याग  नहीं  है और

 स्थायी  अधिकार  का  पट्टा  भी  नहीं  अगर  ऐसा  होता  तो  कानून  में  या  संविधान  में  परिवतंन  होता
 और  समझौता  पूरी  तरह  क्रियान्वित  किया  जाता  ।  यह  निर्णय  स्वर्गीय  मुख्य  न्यायाधीश  मुखर्जी  की

 अध्यक्षता  में  हुआ  ।  मैं  उद्ध,त  करता  हूं  :

 का  पूर्ण  क्रियान्वयन  होना  चाहिए  और  हमें  आशा  ह्  कि  भारत  और

 देश  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  की  बहाली  के  लिए  यह  किया  जाएगा  !”

 इस  इस  देश  के  उच्चतम  न्यायालय  के  दृष्टिकोण  के  इस  निर्णय  से  इसका

 कानूनी  पहलू  स्पष्ट  हो  जाता  है  और  यह  कानूनी  पहलू  उच्चतम  न्यायालय  के  शब्दों  में  कोई  मुद्दा  ही
 नहीं

 जहां  तक  मानवीय  समस्या  का  सम्बन्ध  हमने  1974  के  समझौते  में  यह  गारण्टी  दी  थी  कि

 और  1982  में  भी  और  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इससे  कोई  मानवीय  समस्या  नहीं  होगी  ।

 बाड़ी  के  निवासियों  को  और  कुचलीबाड़ी  के  दूसरी  मकलीगंज  के  निवासियों  को  प्रत्येक
 अधिकार  प्रत्येक  वर्तमान  सुविधा  दी  भारत  की  प्रमुसत्ता  वही  बनां  यह  एक
 भारतीय  क्षेत्र  ही

 मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  जो  कि  विपक्ष  के  नेता  कि  इसमें  कोई  मानवीय
 समस्या  नहीं  है  ।  कोई  कानूनी  समस्या  नहीं  है  ।  वे  कृपया  यह  ध्यान  रखें  कि  इसका  आवश्यक  रूप  से
 राजनीतिकरण  न  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  आपने  कहा  कि  भोगाधिकार  का  कानून  यह  शब्दावली

 कानून  तथा  अन्य  कानूनों  में  प्रयुक्त  होती  यदि  आप  इसको  व्याख्या  करें  तो  यह  लाभकारी

 होगा  ।  सदस्यगण  भी  इसकी  सराहना
 :  श्री  एडुआर्डो  फैलोरो  :  महोदय  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसकी  व्याख्या  की  है  और  अन्तर्राष्ट्रीय

 न्यायालय  को  उद्ध त  जिसमें  उच्चतम  न्यायालय  के  सर्वाध्विक  प्रतिष्ठित  न्यायाधीश  भी  शामित्र

 है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  भोगाघिकार  का  अधिकार  आगमत  का  वह  अधिकार  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय
 कानून  के  तहत  प्रत्येक  देश  को  अन्य  देश  के  विदेशी  अन््तशक्षेत्र  में  देना  सिर्फ  यही  अधिकार
 दिया  जाता  है  तथा  अन्य-कोई  सुविधा  नहीं  दी  जाती  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  श्रीमान्  मैं  किसी  कानूनी  वाद-विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  हूं  ।

 मुझे  विदित  है  कि  सश्नी  प्रकार  की  काल्पनिक  कानूनी  कहानियां  हैं  ।  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यदि

 यह  एक  लम्बी  अवधि  के  लिए  पट्टा  तो  अच्छी  बात  थी  ।  एक  उपबन्ध  है  जो  पट्ट  की  शाइवतता  के
 बारे  में  जानकारी  देता  दूसरा  उपबन्ध  भारत  में  प्रमुसत्ता  निहित  के  बारे  में  जानकारी  देना  मैं
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 पट्ट  में  शाब्वतता  को  प्रभुसत्ता  का  अवगुण  मानता  हूं  ।  यह  पट्टा  आम  आदमी  और  वहां  रह  रहे
 नागरिकों  के  लिए  नहीं  यह  एक  स्थिति  में  बदला  जा  सकता  है  जहां  बंगलादेश  के  स्थानीय

 निवासी  वहां  की  हालात  के  कारण  भारत  में  आ  रहे  हैं  ।  हम  अपने  लोगों  को  बंगलादेश  की  प्रमुसत्ता
 का  दण्ड  दे  रहे  यह  एक  कटु  सत्य  है  ।

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  क्या  इसका  अथे  है  भारत  की  सीमा  का  विस्तार  इस  तीन  बीघा

 क्षेत्र  का  स्थानांतरण--यद्यपि  नए  सिरे  से  स्थानांतरण  नहीं--क्या  इसका  तात्पर्य  यह  नहीं  है
 कि  क्षेत्र  में  और  बढ़ोत्तरी  जिसकी  कि  हमें  सुरक्षा  करनी  पड़ेगी  और  इसलिए  क्या  इससेसुरक्षा  सम्बन्धी

 कठिनाइयां  नहीं  आएंगी  ।  जबकि  यह  तथ्य  है  कि  मानवीय  उलझनें  सुरक्षा  की  उलझनें  तो

 क्या  सरकार  पहले  से  किए  गए  समझौतों  को  मानवीय  समस्याओं  के  समाधान  हेतु  पुनः  समीक्षा  करने

 हेतु  बंगलादेश  से  बातचीत  करने  पर  विचार  ताकि  सुरक्षा  समस्या  का  ध्यान  रखा  जा  सके

 और  40.000  से  अधिक  लोगों  के  विज्षुब्ध  समूह  को  टाला  जा  सके  ।  वे  वाद-विवाद  के  लिए

 पूर्णतया  तैयार  हैं  ।  इसके  परिमामस्वरूप  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  ने  उस  स्थान  का  एक  बार

 बौरा  भी  किया  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  का  एक  प्रमुख  घड़ा  भी  इसके  स्थानांतरण  के  पक्ष  में  है  ।

 श्री  एडुआड्डो  फंलीरो  :  प्रश्न  कया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कारण  कुछ  समस्या  उत्पन्न  की  जा  रद्दी

 श्री  एड्आर्डो  फंलोरो  :  अध्यक्ष  धन्यवाद  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  समीक्षा  हेतु
 इस  प्रकार  का  प्रइन  पहले  कभी  नहीं  उठा  ।  1974  का  समझौता  कांग्रेस  सूरकार  ने  किया  था  ।  उसके

 बाद  अन्य  सरकारें  सत्तासीन  रही  1977  में  एक  सररूार  थी  जिसके  माननं।य  सदस्य  एक  विशिष्ट

 सदस्य  थे  और  उसके  दल  के  सदस्य  विदेश  मन्त्री  वर्ष  1977-80  में  जब  जनता  दल  सत्ता  में
 था  अथवा  जनता  दल  सत्ता  में  था अथवा  जब  जनता  दल  सरकार  जिसका  कि  ये  समर्थ॑न  दे  रहे

 1974  के  समझौते  की  समीक्षा  का  यह  प्रइन  एक  क्षण  के  लिए  भी  नहीं  उठा  ।  न  ही  उस  समय  एक
 क्षण  के  लिए  भी  यह  प्रश्न  उठाया  जब  प्रधानमंत्री  श्री  मोरार  जी  देसाई  श्री  वाजपेयी  सहित  ढाका  गए
 थे  -  मेरे  पास  उस  बैठक  और  संयुक्त  वार्ता  का  कायंवृत्त  है--जिसमें  यह  मामला  उठाया  गया  था  ।

 श्रीमान्  अब  मैं  पुनः  मानवीय  समस्या  के  प्रश्न  पर  आता  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाता

 हूं  कि सभी  मानवीय  समस्याओं  का  ध्यान  रखा  कोई  मानवीय  समस्या  नहीं  होगी  ।  सभी

 सुविधाएं  जो  कि  वर्तमान  में  भारतीय  नागरिकों  के  लिए  उसको  संरक्षित  रखा

 मैं  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  परिचालन-स्तर  हम  पश्चिमी-बंगाल  सरकार  के  साथ  काफी
 समीप  से  काय॑  करेंगे  क्योंकि  यही  वह  सरकार  है  जो  इन  कायंकलापों  को  मोके  पर  देखेगी  ।

 श्री  अमर  राय  प्रबान  :  अध्यक्ष  इससे  पूर्व  कि  मैं  आपसे  प्रश्न  आपसे

 आदरपूर्वक  निवेदन  करू गा  कि  कृपया  प्रश्न  को  ठीक  के  अन्तगंत  यह  कहा  गया  है  क्चलीग्राम
 संग्राम  समिति  ।  संग्राम  समिर्टट  के  नाम  से  कोई  संगठन  नहीं  है  ।

 यहां  दो  संगठन  हैं  ।  एक  है--तीन  बीघा  संघर्ष  समिति  ।  इसका  नेतृत्व  फारवर्ड  ब्लाक  करता

 2k



 मौखिक  उत्तर  5  1991

 है  जोकि  मेरा  दल  है  /  हुसरी  है  कुचनलीबारी  संग्राम  समिति  जोकि  कांग्रेत  और  भारतीय  जनता  पार्टी  के

 संयुक्त  नेतृत्व  में  ।  इसे  सुस्पष्ट  वर्णित  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  पूव॑  कि  मैं  प्रश्न

 प्रस्तुत  करू  ।  पुंछ  में  यह  वर्णन  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  बंगलादेश  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  होने
 चाहिए ,  परन्तु  हमारी  प्रभुसत्ता  को  दाव  पर  लगा  कर  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  मैं  चाहूंगा  कि  जनता  जो  कुछ  कहा  जा  रहा  है
 उसकी  ओर  ध्यान  देगी  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  हम  बंगलादेश  से  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  रखना  परन्तु  निःसन्देह
 हमारी  प्रमुसत्ता  को  दाव  पर  लगाकर  नहीं  ।

 यहां  माननीप्र  मंत्री  महोदय  ने  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  को  उद्धू  त  किया  है  और  कहा  है  कि

 भारतीयों  पर  प्रत्येक  परिक्षेत्र  में  ज्यादतियों  का  अधिकार  है  |  यह  बिल्कुल  सही

 आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  उन्हें  126  भारतीय
 परिक्षेत्रों  की  स्थिति  विदित  है  ?  उन  परिक्षेत्रों  की  क्या  स्थिति  है  ?  वहां  कोई  कानून  और  व्यवस्था  नहीं

 वहां  एक  लाख  व्यक्ति  रह  रहे  वे  हमारे  नागरिक  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपका  प्रश्न  आकारहीन  तो  आपको  आकारहीन  उत्तर  मिलेगा  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  वहां  कोई  कानून  और  व्यवस्था  नहीं  वहां  कोई  पुलिस  नहीं  वहां
 कोई  चौकीदार  नहीं  वहां  कोई  प्रशासन  नहीं  एक  लाख  व्यक्ति  बंगलादेश  के  लोगों  की  क्ृपादृष्टि
 पर  वे  जंगलों  में  रह  रहे  यह  स्थिति

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधानजी  आपको  भाषण  नहीं  देना  क्षपया  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मैं  कोई  भाषण  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  कुचलीबारी  के  बारे  में  स्थिति  का

 वर्णन  करना  आप  एक  ओर  परिक्षेत्र  उत्पन्न  करने  जा  रहे  उदाहरणतया

 बारी  40,000  से  अधिक  जनसंख्या  वाला  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  केवल  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इसे  पुनः  विचारना

 चाहेगी  और  कया  वे  बंगलादेश  से  न्यू  मुरद्वीप  जो  कि  अभी  तक  लम्बित  पर  एक-मुश्त-समझोता
 करेंगे  और  भारत-बंगला  देश  पानी  के  सह  भागीदारी  ।  बंटवारे  बारे  में

 विमर्श  करेंगे  ।

 इन  सभी  बातों  को  एक  साथ  लेकर  पूर्ण  प्रस्ताव  रखना  इस  पर  आप  विचार
 कीजिए  और  समग्र  रूप  में  प्रस्ताव  सामने  उस  स्थिति  कुचलीबारी  नया  एन्क््लेव  नहीं
 बनेगा  ।

 श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कई  महत्वपूर्ण  विषयों  को  उठाया

 परन्तु  मैं  आपके  निर्देशानुसार  इस  प्रदन  से  सम्बन्धित  विषय  का  ही  उत्तर  दूंगा  ।
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 अपने  उत्तर  में  मैंने  कहा  है  कि  कुचलीबारी  एक  एन्क््लेव  नहीं  बनेगा  ।  वह  आज  की  तरह  जैसे

 का  तैसा  रहेगा  ।  मैं  इसे  पुनः  दोहराता  हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  मानचित्र  देने  को  तैयार  जो  कि

 मेरे  पास  मैं  निश्चित  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उनको  इस  वारे  में  परेशान  नहीं  होना
 हु

 शओ  अमर  राय  मैं  भी  आपको  एक  मानचित्र  दूंगा  ।

 झी  एडुआर्डो  फंलोरो  :  पहली  बात  यह  है  कि  इसके  एन्कलेव  वनने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं
 उठता  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  पर  पुनविचार  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  उच्चतम  न्यायालय  1974

 उच्चतम  न्यायालय  से  समझौते  के  लिए  हमें  निर्देश  दिया  यदि  आप  1959  नेहरू  की

 स्थिति  से  पहले  जानना  चाहते  उच्चतम  न्यायालय  ने  हमें  उसे  शीघ्र  अतिशीकघ्र

 कार्यान्वित  करने  का  निर्देश  दिया  हम  इसे  स्वीकार  करते  हैं  और  उसके  अनुसार  ही
 चलेंगे  ।

 श्री  अमर  शाय  प्रधान  :  वह  उसी  स्थान  पर  नहीं

 डा०  देवी  प्रसाद  पाल  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  स्पष्ट  किया  है  कि  बंगलादेश  सरकार  को

 रष्ट्रीय  कानून  में  अधिसेविता  का  अधिकार  रहेगा  ।  अधिसेविता  के  अधिकार  का  अर्थ  है  कि  बंगला

 देश  को  अपने  एन््कक््लेवों  में  पहुंचने  का  रास्ता  मिलेगा  ।  अधिसेविता  अधिकार  देने  के  स्थायित्व
 का  पट्टा  देने  की  आवश्यकता  नहीं  यदि  स्थायित्व  का  पट्टा  दिया  गया  तो  बंगलादेश  सरकार
 यद्यपि  सावंभौोमिक  अधिकार  भारत  के  पास  है  वहां  पर  रहने  वाले  लोगों  सहित  उस  क्षेत्र  पर  अपने

 अधिकारों  का  प्रयोग  करेगी  ।

 अतः  कया  माननीय  मंत्री  जी  यह  स्पष्ट  करेंगे  कि  अधिसेविता  के  लिए  स्थायित्व  पट्टा  दिया
 जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  और  यदि  स्थायित्व  पट्टा  दिया  गया  तो  स्थिति  क्या  होगी  ?

 श्री  एडुआर्डो  फंलोरों  :  माननीय  सदस्य  ने  समिति  प्रयोजन  हेतु  बंगलादेश  के  पक्ष  में
 सेविता  तथा  एन्क्लेवों  में  जाने  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  किया  इसे  उसी  उद्देश्य  के  लिए  स्थायित्व  किया
 जाना  था  और  स्थापित  किया  गया  ।  जैसे  कि  मैंने  पहले  बताया  था  कि  पट्ट  का  मामले  पर  उच्चतम
 न्यायालय  के  फैसले  में  बहुत  विस्तार  के  साथ  विचार  किया  गया  जिसमें  यह  अन्तर  बताया  गया  कि
 जब  सरकार  पट्टा  देती  है  तो  स्थिति  कया  होगी  और  जब  एक  सामान्य  व्यक्ति  पट्टा  देता  है  तब  उसकी
 क्या  स्थिति  होती  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  में  इन  सभी  प्रश्नों  पर  विचार  किया  गया  जिसे  मैं
 सभा  पटल  पर  रख  रहा  हूं  और  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  कोई  कानूनी  समस्या  नहीं  यह  कानूनी
 मसला  नहीं  है  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय
 को  स्पष्ट  कर  दिया  है  जिस  बारे  में  वहां  की  जनता  बहुत  चिंतित  थी  ।  मैंने  महसूस  किया  है  कि  भाजपा
 और  कांग्रेस  के  ही  वामपंथी  दलों  के  हमारे  कुछ  मित्रों  को  भी  इस  विषय  में  सन्देह  थे  ।  क्या  मैं
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 माननीय  मंत्री  जी  से  कुछ  स्पष्टीकरण  मांग  सकता  हूं  ?  उन्होंने  कहा  है  कि किसी  एन्क्लेब  को  बनाये  जाने
 और  किसी  क्षेत्र  के अधिकार  को  छोड़े  जाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  परन्तु  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जो
 गलियारा  बनाया  जा  रहा  है  क्या  उसका  उपयोग  अधंसनिक  व  सैनिक  कमंचारियों  के

 रिक्त  भारतीय  नागरिक  भी  समान  रूप  से  कर  सकेंगे  ?  क्या  कुचलीबारी  के  लोगों  के  सामने  मेखली

 गंज  को  कुचलीबारी  से  मिलाने  वाली  गलियारा  के  उस  पार  की  उत्तर  से  दक्षिण  की  ओर  जाने  वाली

 सड़क  को  उपयोग  में  लाने  में  कोई  कठिनाई  होगी  ?  क्या  उस  सड़क  का  उपयोग  भारतीय  नागरिक

 निरन्तर  कर

 श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 नागरिक  व  सैनिक  कमंचारी  हमारे  सभी  लोगों  को  उसका  उपयोग  करने  की  अनुमति  दी
 उसके  उपयोग  का  उनको  अधिकार  क्योंकि  वह  भारत  का  अंग  है  ओर  वह  भारत  का  अंग  बना

 रहेगा  ।

 जहां  तर  उस  सड़क  की  बात  जो  लगभग  उत्त  र-दक्षिण  दिशा  में  चलती  वह  बनी  रहेगी

 इसलिए  अन्य  सदस्यों  द्वारा  जिस  मानवीय  समस्या  का  उल्लेख  किया  गया  है  उसकी  कोई  बात  नहीं
 उठती  ।

 श्री  गुलान  मल  लोढा  :  माननीय  मंत्री  जी  मानवीय  समस्या  की  बात  कर  रहे  हैं  मुके  उनका

 ध्यान  समझौते  भी  धारा  4  की  ओर  आकर्षित  करना  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  अधं-सैनिक

 बल  तथा  शस्त्र  गोला  उपकरण  तथा  आपषूति  सहित  पट्टा  अन्तगंत  सेना  कमियों  सहित
 देश  के  नागरिकों  को  क्षेत्र  में  स्वतन्त्रतापूवंक  व  बेरोक  टोक  घूमने  का  अधिकार  है  और  उनको

 यात्रा  दस्तावेज  साथ  रखने  की  आवश्यकता  नहीं  माननीय  मंत्री  जी  ने  सामान्य  रूप  से  उच्चतम
 न्यायालय  के  जिस  फंसले  का  उल्लेख  किया  है  उस  पर  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  विचार

 किया  जा  रहा  यह  फैसला  उच्चतम  न्यायालय  से  यह  गलत  बताते  हुए  लिया  गया  है  कि  उस  क्षेत्र

 में  कोई  व्यक्ति  नहीं  रहता  और  यह  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  समादेश  याचिका  की

 वस्तु  है  ।  जिन  लोगों  के  वहां  खेत  हैं  उन्होंने  यह  याचिका  दायर  की  थी  कि  ये  वहां  रहते  हैं  और  भारत

 सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  झूठा  हलफनामा  दायर  किया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 यह  पूछता  हूं  कि  क्या  यह  सन््य  है  कि  सैनिकों  तथा  सैन्य  उपस्करों  को  लानाजले  जाना  एक  मानवीय
 समस्या  है  ।  यदि  वे  मानवीय  समस्या  को  हल  करना  चाहते  हैं  तो तब  वह  उपरी  पुल  बनाकर  इसका

 समाधान  क्यों  नहीं  करते  भारत  सरकार  के  पास  भूमि  है  और  उसके  पास  ही  संप्रमुता  भी  वे

 एक  उपरी  पुल  बना  सकते  हैं  जिसके  द्वारा  बंगलादेशी  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  आ  जा  सकें  ताकि

 न  कोई  सुरक्षा  को  खतरा  रहे  और  न  ही  बंगलादेश  एन्वलेव  के  बीच  के  कूचलीबारी  क्षेत्र  के लिए  कोई

 समस्या  रहे  ।

 थी  एड्आर्डो  रंलोरो  :  मुझे  इस  निर्णय  पर  पुनविचार  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं
 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  दाखिल  याचिका  के  बारे  में  बताना  चाहता

 हूं  । उनकी  याचिका  एक  बार  फिर  रद्द  कर  दी  गई  इन  सभी  याचिकाओं  को  बार-बार  रह  कर
 दिया  जाता  है  ।  और  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  याचिका  के  साथ  भी  यही  हुआ
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 जहां  तक  सेना  कर्मियों  तथा  अन््यों  का  सम्बन्ध  है  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उद्देश्य  के लिए

 मुख्य  भूमि  से  उस  एन्कलेव  तक  जाने  का  अधिकार  उनकी  संप्रभुता  बनाए  रखने  के  लिए  दिया  जाना

 है  ।  हमारे  लोगों  को  वहां  आने-जाने  की  पूरी  छूट  उनके  पास  पूरी  संप्रमुता  है  और  न्यायालय  के

 निर्णय  में  भी  यही  बात  कही  गई  है  जिसमें  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  याचिका  भी  झमिल

 माननीय  सदस्यों  को  पता  चाहिए.कि  उसे  भी  रद्द  कर  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उपरी  पुल  बनाना  संभव  है  ?

 श्री  एड्आर्डो  फैलोरों  :  समझौते  में  वह  मुद्दा  नहीं  हम  इसे  अब  आवश्यक  नहीं  समझते

 हैं  ।

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  जब  1974  और  इन  समझोतों  पर  हस्ताक्षर  किए  गएच्ये  क्या
 तब  तत्कालीन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  विपक्षी  दलों  और  विशेष  रूप  से  फारवडर्ड  ब्लाक  से

 विचार-विमर्श  किया  था  और  विपक्षी  दलों  तथा  फारवर्ड  की  इस  बारे  क्या  प्रतिक्रिया
 ह॒

 श्री  एडआर्डो  फंलोरो  :  इस  समय  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  है
 तो  वह  इसे  सभा  को  बता  सकते  हैं

 क्री  चित्त  बसु  :  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  और  विदेश  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  बीच  इस  मुद्दे  पर  अशि.कारी  स्तर  पर  चर्चा

 हुई  है  ।  यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कौन  मुद्दे  उठाए-तथा  विक्र-विमग्नं  का  क्या
 परिणाम  रहा  ?  क्या  मैं  आगे  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  न ेसरकार  को
 इस  बात  की  जानकारी  दी  कि  16  दिसम्बर  से  पहले  भूमि  देना  सम्भव  नहीं  है  जैसा  कि  बंगला  देश
 सरकार  मे  मांग  की

 शी  एड्आर्डो  फंलोरो  :  इस  मामले  में  हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  निरन्तर  परामर्श  और

 सहयोग  कर  रहे  है  ।  हमें  ऐसा  करना  ही  चाहिए  और  हम  उनसे  परामर्श  करके  णह  सुनिश्चित  करना

 चाहते  हैं  कि  इन  एन्क््लेवों  में  कोई  माननीय  समस्या  पैदा  न  हो  अथवा  वहां  लोगों  को  किसी  प्रकार  की

 कोई  परेशानी  न  हो  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  आपने  जो  अन्तिम  बार  चर्चा  की  थी  उसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 श्री  एडुआर्डो  पूरे  समय  संचालनात्मक  मामलों  ही  चर्चा  की  जा  रही  हैं  और  यह
 इसलिए  है  कि  किसी  भी  समय  किसी  भी  स्तर  पर  कोई  संचालनात्मक  समस्या  न  हो  ।  इसका
 शीघ्र  समाधान  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ  सहयोग  समन्वय  के  लिए  निरन्तर
 विमर्श  किया  जाता  है  ।

 रा  |
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 रसोई  गैस  को  सांग  और  उत्पादन

 $206.  श्री  के०  पी०  उन््नीकृष्णन  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  रसोई  गैस  की  मांग  और  उत्पादन  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  और

 यदि  मांग  और  सप्लाई  में  विद्यमान  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  यदि  कोई  कायंवाही
 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  तो  वह  क्या  है  ?

 पेट्रोलियण  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  बी०  और  वर्ष  1988-89

 में  1760  टी०  एम०  टो०  वर्ष  1989-90  में  1948  टी०  एम०  टी०  और  1990-91  में  2144

 टी०  एम०  टी०  एल०  पी०  जी०  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  एल०  पी०  जी०  की  मांग  हमेशा  अधिक  रही
 उपलब्धता  को  बढ़ाने  क ेलिए  किए  गए  उपायों  में  आयात  सहित  बढ़ा  हुआ  देशी  उत्पादन  शामिल

 इस्पात  संयंत्रों  का  गेर-सरकारोकरण

 #207  श्री  एम०  बो०  चन्न््रशेखर  मृति  :
 रा

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1991  के  टाइम्सਂ  में

 पुर  स्टील  यूनिट  इम्प्रूव्स  शो  ड्यूरिंग  अप्रैल-अक्तूबरਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सरवारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  को  इनके
 कार्यकरण  में  सुधार  होने  के  बावजूद  उन्हें  किन्हीं  गैर-सरकारी  कम्पनियों  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  हां  ।  अप्रैल  से
 91  की  अवधि  के  दोरान  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  कायं-निष्पादन  में  इस  वर्ष  के  बजट  तथा  पिछले  वर्ष
 की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  सुधार  हुआ

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 २6
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 राष्ट्रवण्डल  अफ्रोका  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 अफ्रीकी  देशों  को  सहायता

 *208.  श्री  राम  बदन  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफ्रीका  सहायता  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  भारत  द्वारा  विभिन्न  अफ्रीकी  देशों  को
 199  में  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1992  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सहायता  राशि  में  वृद्धि
 करने  का  निर्णयलिया  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  वह  :  राष्ट्रमण्डल  अफ्रीका  सहायता  कार्यक्रम  नाम  का

 कोई  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पाकिस्तान  का  काश्मीर  विवाद  को  हल  करने  के  संबन्ध  में  ब्रिटेन  से  अनुरोध

 *209,  कुमारी  उम्रा  मारती  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  के  प्रवान  मंत्री  ने  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  हरारे  में  हाल  में  हुई
 अपनी  बैठक  के  दोरान  काश्मीर  विवाद  को  इल  करने  में  उनसे  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  सिह  :  यह  बताया  जाता  है  कि  राष्ट्रमण्डल  शिखर
 सम्मेलन  के  अवसर  पर  हरारे  में  '8  99  को  ब्रिटेन  के  प्रधाच  मंत्री  क ेसाथ  अपनी
 कात  में  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  ब्रिटेन  काश्मोर  मसले  को  हल  कररे  के  लिए
 भूमिका  निभा  सकता  है  |  समाचार  माध्यम  इस  आशय  की  खबरें  देते  रहे  हैं  ।

 सरकार  का  यह  दृढ़  मत  है  कि  शिमला  समझौते  के  तहत  पाकिस्तान  के  साथ  सभी  मसलों
 को  द्विपक्षीय  आधार  पर  तप  किया  जाना  इसलिए  इसमें  किसी  तीसरे  पक्ष  को  लाने  का  प्रइन
 नहीं  उठता  ।

 श्र
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 प्रध्य  प्रदेश  सें
 निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाएं

 *210.  श्री  लक्मनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  बड़ी  तथा  मध्यम  दर्जे  की  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 कया

 कया  इनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  की  वतंमान  स्थिति  क्या  है  और  इनके  कब  तक  पूरा

 हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  ओर  एक  विवरण  संलग्न

 नहीं  ।  वर्तमान  नीति  के  केन्द्रीय  सहायता  ब्लॉक  अनुदानों  और  ऋणों  के
 रूप  में  दी  जाती  और  यह  विकास  के  किसी  क्षेत्र  अथवा  पनियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।

 प्रश्न  ही
 नही

 उठता  ।
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 ]

 गर-प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  कोकिंग  कोयले  की  सप्लाई

 211.  श्रो  रमेशसन्द  तोमर  :

 श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में कोयले  का  कुल  कितना  भण्डार

 क्या  इस  क्षेत्र  से  काफी  मात्रा  में  कोककारी  कोयला  गैर-प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र

 को  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कोककारी  कोयले  की  सम्पूर्ण  मात्रा  का  उपयोग  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  मे ंकरने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  ने  देश  के

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  1-1  1-91  की  स्थिति  के  अनुसार  कोयले  के  कुल  864.78  मि०  टन  भंडार  होने  का

 अनुमान  लगाया  है  ।  श्रेणीवार  1-1-91  की  स्थिति  के  अनुसार  कोयले  के  भंडारों  को  नीचे  दर्शाया
 गया

 प्रमाणित  क्षेणी  न  257.03  मिलियन  टन

 विनिदिष्ट  क्षेणी  न  149.29  मिलियन  टन

 अनुमानित  क्षेणी  न  458.46  मिलियन  टन

 864.78  मिलियन  टन

 से  असम  के  माकुम  कोयला  क्षेत्रों  स ेकोल  इंडिया  लि०  द्वारा  वर्तमान  में  किए  जा
 रहे  कोयले  का  उत्खनन  केकिंग  गुणवत्ता  वाला  कितु  इसमें  उच्च  सल्फर  तत्व  विद्यमान  जो  कि
 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  कोक  बनाए  जाने  के  लिए  इस  कोयले  के  प्रयोग  को  प्रतिबंधित  करता  वर्ष
 1990-  |  में  इस  क्षेत्र  से  6.80  लाख  टन  कोयले  का  उत्पादन  किया  जिसमें  से  लगभग  !.40
 लाख  टन  कोयले  की  के  इस्पात  संयंत्रों  को  मिश्चित  किए  जाने  के  प्रयोजन  से  आपूर्ति  की  शेष
 कोयले  की  मात्रा  की  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योगों  जैसे  आदि  जैसे  उद्योगों  को
 आपूर्ति  की  कार्यक्रम  के  अनुसार  वर्ष  1991-92  के  दौरान  के  इस्पात  संयंत्रों  को  लगभग
 2.50  लाख  टन  कोकिंग  कोयले  की  आपूर्ति  की  वर्ष  199  2-93  में  3.0  लाख  टन  तक  और
 वर्ष  1996-97  में  4.50  लाख  टन  तक  कोयनले  के  प्रेषण  में  और  वृद्धि  की  जाएगी  ।

 30 न
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 विश्व  अंडा  आयोग  की  नई  ढिल्ली  में  हुई  बंठक

 #212.  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्या  विश्व  अंडा  आयोग  की  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  बेठक  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसमें  किन-किन  देशों  ने  भाग  लिया

 उक्त  बैठक  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  और

 सरकार  का  उन  पर  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कथि  मंत्री  बलराम  :  और  अन्तर्राष्ट्रीय  अण्डा  जो  एक
 सरकारी  संस्था  का  वा्धिक  उत्पादन  तथा  विपणन  सम्मेलन  नई  दिल्ली  में  4  से  8  1991
 को  आयोजित  किया  गया  था  ।  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  सम्मेलम  में  भारत  के  अलावा

 आस्ट्रिया  आ|स्ट्रे  जमं
 साउथ  यू०

 अमरीका  और  यूगोस्लाविया  के  प्रतिनिध्रियों  न ेभाग  लिया  था  ।

 सम्मेलन  में  कोई  विशिष्ट  सिफारिशें  नहीं  की  गई  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 उरवरकों  पर  दोहरी  मूल्य  नीति

 *213.  प्रो०  उम्मारेडिड  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  किसानों  को  उनके  उत्पादन  के  आधार  पर  अलग-अलग  श्रेणी  में  रखने  के

 लिए  उवंरकों  सम्बन्धी  दोहरी  मूल्य  नीति  के  अन्तगंत  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 थी  सेलम  लेफ्ट  बेंक  कंनाल  प्रोजेक्ट

 9214.  श्री  धर्म  भिक्षम  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31
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 रिपोर्ट ara  क्या  आन्य  प्रदेश  सरकार  से  श्री  सेलम  लेफ्ट  बैंक  कैनाल  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  संशोधित
 रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 खिगुरूकूंटा  स्वर्ण  खानों  से  निकाले  गए  सोने  का  परिष्करण

 श्री  दत्ताश्र य  बंडारू  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्ा  प्रदेश  के  चित्त्र  जिले  में  स्थित  चिग्रुरूकुंटा  स्वर्ण  खानों  में  खनन  कार्य
 जारी

 यदि  तो  क्या  उक्त  खानों  से  निकाले  गए  सोने  का  वहीं  परिष्करण  भी  किया  जा
 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  ने  उक्त  सोने  का  इन  खानों  के  निकट  ही  परिष्करण  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?
 ह

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 और  चिगारगुंटा  खानों  से  उत्पन्न  अयस्क  निम्न  ग्रेड  का  होने  चिगारगुंटा  में
 अयस्क  शोधन  हेतु  अलग  संयंत्र  लगाना  लाभप्रद  नहीं  पाया  साथ  अयस्क्र  शोघन  की  कोलार
 स्वर्ण  क्षेत्र  मिलों  के०  जी०  एफ०  में  अतिरिक्त  जहां  के०  जी०  एफ०  एरिया  और

 चिगारगुंटा  खानों  से  उत्पन्न  अयस्क  का  शोधन  किया  जा  सकता  जिससे  के०  जी०  एफ०  मिलों  की

 अप्रयुक्त  क्षमता  का  भी  उपयोग  हो  अतः  चिगारगुंट  खानों  से  उत्पादित  अयस्क  का  के०
 जी०  एफ०  मिलों  में  शोव्रत  किया  जा  रहा  चविगारगुंटा  में  फिनहाल  स्वर्ण

 अयस्क शोधन की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है । हूं डियम आयरन एण्ड स्टील कम्पनो का आधघुनिकीकरण श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री वो० श्रीनिवास प्रसाद : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 32
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 क्या  सरकार  का  विचार  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लिमिटेड  के  आधुनिकीकरण
 कार्य  को  और  उसके  बाद  उसके  संचालन  को  कुछ  गेर-सरकारी  उद्यम्रियों  को  सौंपने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  कंपनी  में  लगे  अपने  पूंजी-निवेश  को  कम  करने  संबंध  में  कोई  अंतिम

 णंय  ले  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  और  सरकार  ने  इस  संबंध

 में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  इसको  क ेआघुनिकीकरण  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव॑  साव॑ंजसिक  निवेश

 बोर्ड  में  विचाराधीन  परियोजना  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भी  विभिन्न

 विकल्पों  का  पता  लगा  रहा  है  |

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 |
 कोयले  की  वितरण-व्यवस्था

 ः

 $217.  श्री  मोहन  सिह  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोयले  के  उचित  वितरण  के  लिए  कोई  व्यवस्था  बनाई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 या  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करने  का  है  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  और  कोयले  के  सम्बन
 एक  बितरण  नीति  विद्यमान  है  |  इसਂ  नीति  में  महत्वपूण  क्षेत्रों  के  उद्योगों  के  उपभोक्ताओं  विद्यत

 रेलवे  आदि  को  केन्द्रीय  विद्यु  त  रेलवे  आदि  मंन्त्रांलयों
 द्वारा  प्रायोजन  के  आधार  पर  के  संचलन  तथा  आवंटन  में  ब्राथमिकता  दिए  जाने  की  व्यवस्था

 इसके  बाद  आवंटन  में  प्राथमिकता  गैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  उद्योगों  .
 को  दो  जाती  -  जिन््हें-या  तो

 उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  अथवा  संत्रद्ध  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाता  है  ।  इसके  अलावा
 साफ्ट  कोक़  तथा  कोयले  की  आपूर्ति  घरेलूः  उपभोक्ताओं  को  सरकारों  के  लिए  किए  गए  वाधिक
 आवंटन  के  आधार  पर  की  जाज़ी  जो  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  यथाव्त्  फ्रयोज़ित  एजेन्टों  के
 माध्यम  से  की  जाती  कोयला  सभी  उपभोक्ताओं  को  एक  बार  हजाझु/उटल़-तक  आओ
 पहले  पाओਂ  के  आधार  पर  उदारीकृत  बिक्री  योजना  के  अग्तगंत-विनिदिष्ट  कुछ  सानों  से  उपलब्ध
 कराथा  जाता  है  ।
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 मांग  तथा  आपूर्ति  की  लंदली  पद्धंतियों  में  समायोजन  किए  जाने  के  लिए  कोयले  की

 रण  नीति  में  समय-समय  पर  समीक्षा  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  उपभोक्ता  संतोषप्रदता

 अधिकतम  प्रदान  की  जा  ख्रके  ।  हाल  ही  में  इस  विषय  पर  एक  दस्तावेज  वैयार  ग्रश्ना  है और  राज्य
 सरकारों  के  उक्त  दस्तावेज  पर  विचार  आमन्त्रित  किए  गए  इस  सम्बन्ध  में  इस  विषय

 अश्त  सुझांचों  वश  विचार  किए  जाने  के  घाद,-अपेक्षानुसारं  किए  जाएंगे  ।

 ]

 वाक्साइट  खानों  का  अधि प्रहण

 “218.  भो  कड़िया  सुण्डा  :

 क्या  खकल  मंत्री  धह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एल्यूमिनियम  सहित  अलौह  धातुओं  के  मूल्य  में  हो  रही  वृद्धि
 रोकने  के  लिए  बाक्साइट  खानों  का  अधिग्रहण  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  का  अलोौह  घातुओं  के  मूल्यों  पर  नियन्बण  के  लिए  क्या  उपाय
 करने  का  विचार  है  ?

 खात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बलराम  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 :
 छल्बूमिवियन्ष  के  शूल्मों  पर

 सशकार  का  कोई  निजन््त्रण-नेहीं  है  ।  एल्यूमिनियम  के
 उत्पादन  लागत  सहित  अनेक  कारकों  को  ध्यान  में  रखने  के  प्रायभिक  उत्पादकों  द्वारा  निर्धारित
 किए  जाते  हैं  ।

 सीसा  ओर  ताबा  आयात  की  भी  मददें  हैं  ओर  इन  धातुओं  के  मूल्य  उतराई  लागत  के
 आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ॥ सरकवर  ने  हाल  ही  में  जस्ता  और  तांबा  के  आयातों  पर  अनुवंगी

 में  कंटोती  वित्तीय  उपाय  आरम्भ  किए  देशी  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  अलौह  घातुओं
 के  उत्पादन  को  लाइसेंस-मुक्त  भी  कर  दिया  गया  है  ।

 कच्चे  तेल  का  उत्पादन

 #249,  डा०  ए०  के०  पटेल  :
 औ  जा कर्ता>्डोज  :

 क्या  पेट्रो  लियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 ३4
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 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान-वेश  में  कच्क  तेल  क्राःरत्पादन  इस  प्रवोजनाथ  निर्धारित

 किये  गये  मूल  लक्ष्य  से  कम  होने  की  संभावना  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ;

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  हैं

 पेट्रो  लियम  और  प्राकृतिक  गेंस  मन््त्रो  :  और  35:06  मिलियन

 टन  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  गया  था  जिसमें  ।  मिलियन  ठन  एन०  जी०  एल०  भी

 शॉमिल  विभिन्न  कारणों  से  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 इस  समय  चालू  वर्ष  में  20.3  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  आयात  करने  के  लिए  मंजूरी  दी

 गई

 बाड़ से  हुई  लि

 *220.  श्री  के०  प्रधानो  :

 श  सुधीर  सावंत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  की  भारी  वर्षा  और  बाढ़  से  कौन-कौन  से  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेद्  प्रभावित
 हुए  हैं  ;

 प्रत्येक  प्रभाबित  राज्य/संघ  क्षेत्र  में  इससे  कितनी  फलल  और  पशुधन
 का  नुकसान  हुआ  है  ;

 प्रत्येक  प्रभावित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कितने  लोग  मारे  कितने  घायल  हुए  तथा

 कितने  बेघर  हो  गए  ;

 प्रत्येक  प्रभावित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  न ेकितनी  सहायक्ताਂ  मांगी  है  ओर  उसे

 वास्तव  में  कितनी-धनसकशि  दी-गई  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  दल  ने  किन-किन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गए  दलों  की  रिपोर्टों  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही
 की

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  हाल  के  समुझ्ी  तुकान  के  तहत  श्री  बर्का  बाढ़  से

 आंक्ष  कर्नाटक  राज्य  और  संघ  शासित  प्रदेश  प्रॉड़िचेरी  प्रभावित  हुए  थे  ।
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 (a)  और  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  प्रशासन  द्वारा  सूचित  जान  व  माल  की  क्षति

 का  ब्यौरा  विवरण  में  संलग्न

 तमिलनाडु  और  कर्नाटक  राज्य  सरकारों  ने  तथा  पांडिचरी  संघ  शासित  प्रशासन ने  केन्द्र

 सरकार  से  निम्नलिखित  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  है

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  -  मांगी  गई  सहायता  रुपयों

 2.  तमिलनाड़्  120°00

 2.  कर्नाटक

 3.  पांडिचेरी  24:23  =

 तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  की  राहत  व्यय  के  पुनवित्तपोषण  पोषण  की  -

 वर्तमान  योजना  के  प्रकाश  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 क्षति  तथा  अपेक्षित  सहायता  पर  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तक  पांडिचेरी  संघ  शासित
 क्षेत्र  को  116  करोड़  रुपये  की  घनराशि  दी  गई

 ..._  ओर  क्षति  तथा  इस  विपदा  के  लिए  अपेक्षित  सहायता  का  जाथजा  लेने  के  लिए  एक  |
 केन्द्रीय  ने  30  नवम्बर  से  2  1991  तक  पांडिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र  का  दौरा  किया
 तथा  उसकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  माननीय  कृषि  मन्त्री  के  साथ  एक  केन्द्रीय  सर्वेक्षण  दल  ने  23  नवम्बर

 ,  से  26  1991  तक  आंध्  प्रदेश  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  राज्यों  का  दौरा  किया

 विवरण

 हाल  की  भारी  वर्षा  तथा  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  का  ब्यौरा

 सं०  क्षति  आंध्ष  प्रदेश  कर्नाटक  तमिलनाडु  पांडिचेरी

 1  2  3  4  5

 1.  मृत  ।  व
 85...

 ग्रुम  पशु  ॥  6656  1030  409  --

 3.  क्षतिग्रस्त  मकान  ३

 पूर्ण  रूपेण  16098  99281  4741

 आंशिक  रूप  से  32536  26655  256834  27137
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 ॥।॒  2  3  4  रई  6

 4.  प्रभावित  फसल  क्षेत्र  1.37  31160  2:35  1131  1  हैक्टे  ०
 *  लाख  हैक्ट े०  लाख  हैक्ट े०

 5.  सड़कों  को  नुकसान  11°44  5-40  13091  3.52
 रुपयों

 6.  सार्वजनिक  भवनों  0:56  3°35  6°21  0:75
 को  नुकसान  ;

 रुपयों

 7.  सिवाई  संरचना  को  3.63  6.12  44-41  2.55

 नुकसान  रु०

 8.  वैद्य त  संस्थापनाओं  सूचना  सूचना  नहीं  4°79  0.63

 को  नुकसान  दी  गई  दी  गई

 रुपए

 9.  सार्वजनिक  सम्पत्तियों  41°22  47:09  33:00  16-०4

 की  कुल  अनुमानित
 क्षति  रुपए  *.

 सिचाई  सुविया  वाले  क्षेत्र  में  वद्धि  करने  को  कार्य  योजना

 *221  श्रो  जनादन  सिश्र  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  सिंचाई  सुविधा  वाले  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने

 हेतु  कोई  कार्य  करने  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ....  ज़ल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  से  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सिंचाई

 क्षमता  के  सुजन  का  लक्ष्य  29,98,730  हेक्टेयर  रखा  गया  है  जिसमें  से  6.44.009  हेक्टेयर  वृहद
 और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  जरिए  सुजित  की  जाएगी  तथा  23,54,730  हेक्टयर  लघु

 स्कीम  द्वारा  ।  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अनेक  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  पर

 निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  '

 रा



 विबित  उतर  5  199;

 कमला  नहर  का  आधुनिकोकरण

 2288.  श्री  भोगेन्द्र  का  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  अगस्त  1991  के  आतरांकित  प्रश्न  सं०  1318  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  को  वर्ष  1986  में  कमला  नहर  परियोजना  वाफ्स  करने  के  क्या
 कारण

 क्या  नेपाल  सरकार  ने  विश्व  बंक  की  सहायता  से  नेपाल  में  महेन्द्र  राज  मार्मे  के  पास

 गोदर-बंदोपुर  में  कमला  नदी  से  500  क्यूसेक  क्षमता  की  दो  नहरों  का  निर्माणं  किया है  जिसके

 परिणामस्वरूप  सूखे  के  दोरान  भारत  में  कमला  नहर  परियोजना  में  पानी  नहीं  रह  जाता  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याथरण  :  कमला  नहर  आधुनिकीकरण  रिपोर्ट  इसलिए
 लौटा  दी  गई  थी  क्योंकि  इसमें  अनुमोदित  पैरामीटरों  की  तुलना  में  वास्तविक  कार्य  निष्पादन  का  वन

 वर्तमान  प्रणाली  की  कमिथां  तथा  उनके  उपचारात्मक  विद्यमान  तथा  प्रस्तावित

 सिंचाई  आयोजना  की  सिंचाई  के  समान  अथवा  सघनता  बढ़ाने  का  औचित्य  सतही  ओर  अजल
 के  संयुक्त  उपयोग  की  संभावना  तथा  परियोजनौत्तर  नदी  सर्वेक्षण  पर  आंकड़े  तथा  निर्धारित  घान  पर

 कमान  क्षेत्र  के  कन्टूर  मानचित्र  शामिल  नहीं  थे  ।

 ओर  नेपाल  सरकार न ेमहेन्द्र  राज  मार्ग  के  नेपाल  प्रतिप्रवाह  में  सिंचाई  हेतु  दो  नहर
 प्रणालियों  क ेसाथ  कमला  नदी  पर  एक  वोदर  का  निर्माण  किया  है  ।  इसने  बिहार  में  विकसित  पुरानी
 सिंचाई  प्रणाली  को  बुरी  तरह  प्रभावित  किया  भारत  सरकार  ने  1991  में  हुई
 नेपाल  उप-आयोग  की  पिछली  बैठक  में  नेपाल  और  भारत  के  आपसी  लाभ  के  अच्छे  मोसमजल  प्रवाहों
 को  बढ़ाने  के  लिए  चीसापानी  में  कमला  नदी  पर  भण्डारुण  निर्माण  आवश्यकत्म  पर  बल  दिया

 ]
 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पग्त  संयंत्रों  द्वाराਂ  इस्पात  की  सप्लाई

 2289.  क्री  अजु  न  चरण  सेठी  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  मूल्य  के  इस्पात  को  रही  करार  दिया  गया
 और  यह  रद्दी  इस्पात  कुल  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत

 क्या  संघ  सरकार  को  सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  घटिया  इस्पात  सामग्री
 सप्लाई  किये  जाने  के  बारे  में  प्राप्त  हो  रही  शिकायतों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई
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 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  शिकायतों  की  वषंवार  और  संयंत्रवार  संख्या

 कितनी

 इस्पात  सामग्री  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  र।ज्य  मंजर  लप्तोष  शोहन --  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 स्टील  अथारिटी  आफ  इन्डिया  लिमिटेड  के  इस्वात  संयंत्रों  में  अपशिष्ट  घोषित  इस्पात  की  मात्रा  तथा

 मूल्य  और  अपरिष्कृत  इस्पात  के  कुल  उत्पादन  में  उनकी  प्रतिशतता  का  वर्षवार  ब्योरा

 नुसार  है  :--

 भथ  ५ਂ  नलजअ्क्नन---+  तन  --

 वर्ष  अपरिष्कृत  इस्पात  उत्पन्न  उत्पादित  बेचा  बेचे  मए

 का  उत्पादन  अपरिष्कृत  गया  स्क्रप  का  इस्पात

 इस्पात  से  स्क्रेप  मूल्य  उत्पादन

 उत्पन्न  की  बिक्री

 स्क्रप  की  की

 प्रतिशतत  शतता

 1988-89  8476  1892  22.32  1024  448  12.08

 1989-90  8269  1905  23.04  886  434  10.71

 1990-91  8762  1914  21.84  908  532  10.36

 विशाख्तपट्टनन  इस्पात  परियोजना  में  स्क्रव  का  सृजन  नगण्यਂ

 और  जी  हां  ।  कभी-कभी  सप्लाई  किये  गये  इस्पात  की  संतोषप्रद  क्वालिटी  न  होने  के

 बारे  में  शिकायतें  मिलती  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में

 अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।  इस  प्रकार  की  सभी  शिकायतों  की  आवश्यक  उपरात्यक  उपाय  करने

 के  लिए  सेल  के  ध्यान  में  लाया  जाता

 इस्पात  सामग्री  की  ग्रुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  उपायों  में  बेहतर  कच्ची

 सामग्री  तैयार  इस्पात  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  शामिल  जिनमें  गोण  परिशोधन

 नीकः दी  करिकल्कना की  यथी  है  ताकि  इस्पात  को  बेहसर  संयंत्र  तथा  उपस्करों  का  उन्नत

 प्रौद्योगिकीय  श्रमिक  शक्ति  सम्बन्धी  अनुशासन  आदि  को  अपनाया  जाना  सुनिश्चित
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 किया  जा  सके  सेल  ने  निगमित  स्तर  पर  और  संयंत्रों  में  गुणवत्ता  प्रभाव  भी  बनाये  हैं  ।  इस  अभियान  के

 अन्तर्गत  इस्पात  के  समग्र  ग्रुणकत्ता  प्रबन्धन  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  परीक्षण  सुविधाओं  पर

 भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारत  और  बंगलादेश  के  बोच  नदियों  के
 जल  का  डंटवारा

 2290.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  नदियों  के  जल  के  बंटवारे  के  मामले  का  समाघान  करने  के

 लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्या

 किसी  समाधान  पर  पहुंचने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  हुई  अंतिम  दौर  की  वार्ता  में  कोई
 प्रगति  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अगले  दौर  की  वार्ता  कब  तब  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  श्  :  से  नदी  जल  की  दीर्घावधिक  व्यापक

 रूप  से  हिस्सेदारी  के  लिए  मोटे  तौर  पर  कार्यक्रम  बनाने  के  वास्ते  1990  में  भारत  बंगलादेश
 सचिवों  की  समिति  गठित  की  गयी  इस  समिति  ने  अब  तक  5  बंठकें  की  गंगा  और  तीस्ता  वे

 प्रवाहों  की  हिस्सेदारी  को  प्राथमिकता  देने  पर  सहमति  हुई  पिछली  बैठक  में  भारतीय  पक्ष  सु  दृढ़
 आधार  पर  अपना  विकास  करने  के  लिए  दीर्घावधिक  परिप्रेक्ष्य  पर  आधारित  नदी  जल  की  व्यापक
 रूप  से  हिस्सेदारी  के  प्रस्ताव  की  रूपरेश्वा  तैयार  की  बंगलादेश  पक्ष  का  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 यदि  व्यवहायं  हो  तो  तीस्ता  नदी के  प्रवाहों  का  प्रबोधन  करने  के  लिए  अनन््तर्राप्ट्रीय  सीमा  के  समीप
 भारतीय  सीमा  में  संयुक्त  प्रेक्षण  केन्द्र  स्थापित  कहने  पर  सहमति  हुई

 अगले  दौर  की  बातचीत  उन  तारीखों  को  की  जाएगी  जौ  इन  दोनों  के  लिए
 जनक  हो  ।

 हि
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 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  बंजर  भूमि

 2291.  ,  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  अनुमानित  बंजर  भूमि  क्षेत्र  कितना  और

 इस  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  उत्तरप्रदेश  में  10.60

 लाख  हैक्टेयर  बंजर  भूमि  बंजर  भूमि  में  अनावृत्त  प्रपाती  पहाड़ी  बर्फ  आच्छादित  तथा

 अत्यधिक  अनादुत  शुष्क  क्षेत्र  शामिल  है  जिसे  किफायती  लागत  पर  खेती  के  तहत  ब्राया  जा

 सकता  ।  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  आवास  क्षेत्र  में  मृदा  संरक्षण  की  केन्द्र  प्रवतित  योजना  तथा  बाढ़

 प्रणव  नदियों  में  समन्वित  जलागम  प्रबंध  की  केन्द्र  प्रवतिट  योजना  चयनित  जलागमों  में  बंजर  भूमि  के

 उपचार  की  व्यवस्था  करती

 ]

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  द्वारा  दुग्ध  चूर्ण  और
 बटर  आयल  की  सप्लाई

 2292.  श्री  राम  नाईक  :

 war  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आपरेशन  फ्लड-तीन  परियोजना  के  लिए  दुग्ध  चूर्ण  और  बटर  आयल  की  सप्लाई  के

 लिए  यूरोपीय  आथिक  संमुदाय  के  साथ  कोई  समझौता  किया  गया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  समय  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  अपने  वचन  को  पूरा  करने  में

 आनाकानी  कर  रहा

 (a)  यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कद्रम

 उठाने  का  विचार  है  कि  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  अपने  वचन  का  पालन

 क्या  इस  समय देश  में  दूध  तथा  दुग्ध  चूर्ण  उत्पादों  के  उत्पादन  में  कमी  आ  गई

 .  क्या  सरकार  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  दुग्ध-चूर्ण  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रही  «
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 यदि  तो  प्रस्तावित  निर्याद  का  मात्रावार  एवं  देश-वार  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  निर्यात  के  इस  प्रस्ताव  का  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  विरोध  किया  है  ?

 क्थि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।  तथापि  उपहार  वस्तुएँ  उपलब्ध  कराने  में  कुछ  बिलंब  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दुग्ध  उत्पादों  के  उत्पादन  में  कमी  करनी  पड़ी  थी  क्योंकि  सावंजनिक/सहकारी  क्षेत्र  के

 डेरी  संयंत्रों  न ेशहरों  तथा  कस्बों  में  तरल  दूध  की  आवद्यकता  को  पूरा  करने  को  प्राथमिकता  दी

 बहुतायत  के  मौसम  के  शुरू  हो  जाने  से  दुग्ध  उत्पादों  के  उत्पादन  तथा  उपलब्धता  में  वृद्धि

 होने  की  आशा  है  ।

 से  दुग्ध  चूर्ण  का  निर्यात  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  माध्यम  से  किया  गया

 वर्तमान  में  निजी  क्षेत्र  द्वारा  दुग्ध  चूर्ण  के  निर्यात  की  अनुमति  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 घीन  नहीं  है  ।

 दक्षिण-दक्षिण  सहयोग

 2293.  श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  हेतु  कोई  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?

 विदेश  संत्री  माधवर्सिह  और  भारत  ने  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  के

 महत्व  पर  सदेव  बल  दिया  1989  में  बेलग्रेड  में  गुट  निरपेक्ष  शिखर-सम्मेलन  के  दौरान  भारत

 दक्षिण-दक्षिण  परामर्श  और  सहयोग  पर  एक  शिखर  सम्नेलन  स्तर  का  ग्रुप  बनाने  के  लिए

 की  गई  पहल  कदमियों  में  सक्रिय  रूप  से  शामित्र  हुआ  यह  ग्रुप  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दों  पर  और  दक्षिण-दक्षिण

 सहयोग  के  संबर्धन  के  लिए  उच्चतम  स्तर  पर  नियमित  और  गहन  पदामझ्श  के  लिए  मंच  प्रदान  करता

 इस  ग्रुप  ने  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  के  लिए  अनेक  विशिष्ट  परियोजनाएं  निर्धारित  की  हैं  ।  हाल  ही  में

 कराकस  बेनेजुएला  में  ग्रुप  15  की  शिखर  बैठक  हुई  थी  जिसमें  भारत  ने  भी  साक्रिय  भाग  लिया
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 केरल  में  सामूहिक  सिंचाई  परियोजना
 |  विस्तार

 2294.  श्री  टी०  जे०  अंजलीज

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ~

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  से  सामूहिक  सिंचाइ  परियोजना  को  राज्य  के  और

 अधिक  जिलों  में  चलाए  जाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्तहुआ  है  जोकि  इस  सहयोग  से  क्रियान्वित

 की  जा  रही

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 ।

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  से  इस  समय  त्रिचूर  जिले  में  डच

 सहायता  से  यह  प्रायोगिक  परियोजना  क्रियान्वित  की  जानी  जब  कभी  परियोजना  के  अतिरिक्त

 सोपानों  का  मूल्यांकन  और  क्रियान्वयन  किया  जाता  है  तो  इसका  और  विस्तार  करने  की  संभावना

 है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  घाटा

 2295.  श्री  गोविन्दराय  निकास  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  घाटा  हो  रहा

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच  के  लिए  टाटा  सलाहकार

 सेवा  को  नियुक्त  किया

 यदि  तो  सलाहकारों  ने  क्या  सिफारिश  की  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुस्लापललो  :  ओर  जी  हां  ।

 मैस्े  टाटा  कन्सलटदेंसी  सविसेस  ने  अपनी  अन्तिम  सिफारिशें  प्रस्तुत  नहीं  की  हैं  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उत्तरें  5  1991

 असम  में  बोंगाइगांव  तक  गेस  पहुंचाने  के  लिए
 पाइप  लाइन  बिछाना

 2296.  श्री  उद्धव  बसंन  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम के  तेल  क्षेत्र  से अतिरिक्त  गैस  बोंगाइगांव  ले  जाने  के  लिए  गैस  पाइप  लाईन

 बिछाने  का  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  शैस  मंत्रतलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  संत्रालयब  सें  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 असम  के  तेल  ओर  गैस  क्षेत्रों  स ेउपलब्ध  गैस  की  वचनबद्धता  राज्य  के  विभिन्न

 भोक्ताओं  को  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  सें  रसोई  गेस  ऋनेक्शन

 2297.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  रसोई  गैस  के  लिए  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोले

 और

 3  1991  क॑  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  मे  रसोई  गैस  कनेक्शन  के  लिए  जिले

 वार  कितने  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ?

 पैट्रो  लिगम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  सिवाय  खुदरा  बिकी  केन्द्र  को  रह  किए  जाने  और  उस  क्षेत्र  में  किसी  अन्य

 एल०  पी०  जी०  डीलर  के  उपलब्ध  न  होने  से  उप्पन्न  आपात  स्थिति  वाले  मामलों  तेल  कंपनियों
 के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  एल०  पी०  जी०  का  वितरण  नहीं  करते  हैं  ।  ऐसे  प्रबंध  अस्थायी  होते  हैं  और

 किसी  नियमित  डीलर  की  नियुक्ति  होने  पर  इन्हें  समाप्त  कर  दिया  जाता
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 (@)  लगभग  0.45  लाख  ।

 इन्द्रावती  बहु-उद्देशीय  परियोजना

 2298.  श्री  सुबासं*चन्द्र  नायक  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 उड़ीसा  में  इन्द्रावती  बहु-उद्देशीय  परियोजना  के  तिर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 इसके  क्रियान्वयन  हेतु  बाहर  से  प्राप्त  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 परियोजना  की  प्रारम्भिक  अनुमानित  लागत  और  निर्माण  थूसा  करने  की  अवधि  के

 प्रारम्भिक  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  तदुपरान्त  किए  गए  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 परियोजना  की  वर्तमान  अनुमानित  लागत  क्या  है  तथा  इसके  कब  तक  पूरा  हो  जांने  की

 संभावना  है  ?

 जल  संसक्न  संत्री  विंधाचरण  :  इस  परियोजना  के  विभिन्न  घटकों  के

 मिर्माण  की  स्थिति  दर्शाने  वासा।विकरण  संलष्न  है  ।

 यह  परियोजना  और  पा  के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  कर  रही  है
 जिसमें  170  मिलियन  अमेरीकी  डालर  का  आई०  डी०  ए०  क्रेडिट  और  1564  +म॑लियंन  अमेरीकी
 डालर  का  आई०  बी०  आर०  डी०  ऋण  तथा  यूनिट-ा  के  लिए  3744  मिलियन  येन  का  ओ०  ई०
 सी०  एफ०  जापनी  क्रेडिट  शामिल

 से  (3)  विवरण  अनमानित  लागत  पूरा  करने  की  निर्धारित  तारीख
 रुपये

 प्रारम्भिक  208.14  1987
 नवीनतम  1146.71  1994

 1997  7  )

 विवरण

 लोक  सभा  में  को  उत्तरार्थ  अतारांकित  प्रश्न  सं०  2298  के  के
 उत्तर  में  संदर्भित  विवरण  ।

 निर्भाण  को  स्थिति

 इन्द्रावती  बांघ  78%
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 लिखित  उत्तर
 5  199)

 2.  पोडागाडा  बांध  68%

 3.  कपुर  बांघ  81%

 4.  मुरन  बांघ  62%

 5.  कुसुमपुर  लिक  चैनल  पूरी  हो  गयी

 6.  गुल्टरीखल  लिक  चैनल  पूरी  हो  गयी

 7.  दायें  डाईक  सं०  1,2,3,4,  तथा

 बांये  डाईक  सं०  2,3  और  4

 8.  बायां  टाईक  सं०  1  पूरी हो  गयी

 यूनिटना

 1.  बराज  एवं  शीर्ष  नियामक  पूरा  हो  गयी

 2.  बायीं  मुख्य  नहर  0  से  50.4  तक  पूरी  हो  गयी  तथा
 50,4  कि०  मी०  से  51.9  कि०  मी०  तक  कार्य

 प्रगति  पर  है  ।

 3.  चुरयागढ़  शाखा  नहर  50%

 4.  चिलचिला  शाखा  नहर  75%
 5.  दायीं  मुख्य  नहर  0.63  कि०  मी०  पहुंच  में  37%  तथा  63

 कि०  मी०  से  83  कि०  मी०  की  पहुंच  में  83
 कि०  मी०

 यूनिट वा
 हेड  रेस  टनल

 |
 2.  सर्ज  शॉफ्ट  |

 |
 3.  विद्यृत  घर  |  परिवर्तनीय

 ट
 4.  पेनस्टाक  ॥

 ।
 5.  टेल  रेस  चैनल  |

 |
 6.  जनरेटिंग  वड़  उपकरण  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।
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 प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  में  से  गाद  निकालना

 2299.  भी  जे०  चोकका  राव  :

 वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  देश  में  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  विशेषकर  गोदावरी  नदी  वाली
 योजनाओं  में  गाद  प्रारम्भ  में  अपेक्षित  दर  कहीं  तेजी  से  भरती  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  जा  रहे  उपचारात्मक  उपाय  कया  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्यायरण  :  गोदावरी  बेसिन  के  अंतर्गत  परियोजनाओं

 सहित  कुछ  बृहद  सिंचाई  परियोजनाओं  में  गाद  जमा  होने  के  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
 गोदावरी  नदी  सहित  प्रायद्वीपीय  क्षेत्र  की  पूव  की ओर  बहने  वाली  नदियों  में  अधिक  गाद  जमा  होना
 सामान्य  बात  है  ।

 मृदा  कटाव  रोकने  के  लिए  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  जलग्रहण  क्षेत्रों  में  मृदा
 गुल्ली  जल  विभाजक  प्रबंध  आदि  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  शुरू  की  जा

 रही
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 लिखित  उत्तर

 कर्नाटक  में  आयल  पाम  पेड़  लगाना

 1991

 2300,  श्री  जी०  साडेगौडा  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  आयल  पाम  पेड़  लगाने  हेतु  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  योजना  गति

 पर

 यदि  तो  उक्त  योजना  पर  कितनी  लागत

 यह  योजना  किन-किन  स्थानों  पर  कार्यान्वित  की  जा  रही

 क्या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  इस  योजना  के  अन्तर्गंत  कुछ  ओर  स्थानों  को  भी
 शामिल  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुल्लापल्लो  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 नयी  तेल  विकास  योजनाएं

 2301.  श्री  गुरूदास  कासत  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  ग्रैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  स्वीकृत  की  गयी  नई  तेल  शोघन  परियोजनाओं  की  संख्या  क्या

 इन  परियोजनाओं  द्वारा  कुल  कितनी  मांग  की  पूर्ति  की  और

 इन  तेल  शोधक  कारखानों  को  कहां-कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  सरकार  ने  तमिलनाडु  के  नारीमनम  में  0.5  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष

 की  क्षमता  का  एक  क्रूड  आसवन  एकक  और  मंगलोर  में  3  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  की  एक
 तेल  रिफाइनरी  को  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमोदन  दे  दिया  है  ।

 खेसारी  दाल  को  बिक़ी  पर  प्रतिबन्ध  हटाना

 2302.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  एकेडमी  आफ  न्यूट्रीशन  इम्प्रूवमेंट  नागपुर  से  खेसारी  दाल  की  बिक्री  पर
 लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ
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 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  अनुरोध  पर  विचार  कर

 जी  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या-क्रारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  जी  हां  +

 से  खेसारी  दाल  के  उत्पादन  और  '  बिक्री  पर  अतिबन्ध  -  हटाने  के  मामलेल्की  जांच
 स्वास्थ्य  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  भारतीय  क्षषि  परिषद  के  परामर्श  से  इस
 मन्त्रालय  में  विस्तार  से  की  गई  ।  समस्या  के  सभी  पहलुआं  पर  विचार  करने  के  बाद  प्रतिबन्ध  उठाना
 वांछनीय  नहीं  समझा  गया  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  निम्न  न्यूरों  टाक्सीन  ।
 ओ०  ए०  ए०  वाले  उपयुक्त  किस्मों  का  विक्रास  करने  की
 कोशिश  कर  रही  है  ।

 पनक़ी  कायपुर:लें  धार्टालन के  संयंत्र  क ेलिए  अधिमूहित  सूमि  का

 मुआवजा  देना

 2303.  श्री  केशरी  लाल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने की  कि  :.

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  झ्ञाक्त  क्नकीऊकामपुर  में  बार्टलित्र  स्थापित  करने  के  लिए

 भूमि  अर्जित  करने  हेतु  भू-स्वामियों  को  पूरा  मुआवजा  दे  दिया  गया

 (z)  यदि  ती  इसके  कया  कारण

 क्या  प्रत्येक  प्रभावित  परिवार  में  से  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार  दे  दिया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इन  प्रभावित  परिवारों  के  सदस्यों  को  कब  तक

 रोजगार  दे  दिया  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 Ao  कृष्ण  :  और  इण्डियन  ऑयल  कॉरपोरेशन  द्वारा  वहन  किए  जाते  वाले  क्षतिपूर्ति

 के  सम्पूर्ण  हिस्से  का  मुगतानः  -  कानपुर  विकास  प्राप्लिकरण  को  कियाःजा  चुका  जिनसे  जमीन  प्राप्त

 की  गई  थी  ।

 इण्डियन  ऑयल  क्रार्षोरेशन  द्वारा  किसी  भी  स्तर  पर  ऐसा  आश्वासन  नहीं  दिया  गया
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जजिमुवाद ]
 र/जस्पान  में  बिजोनिया  में  बलुआ  पत्थर  का  अनधिकृत  खनन

 2304.  भी  शिवश्रण  साथुर  :

 क्या  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  भीलवाड़ा  जिले  में  बिजोनिया  में  बलुआ  पत्थर  पट्टियों  का  बड़े  पैमाने
 पर  अनधिकृत  रूप  से  खनन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  अनधिकृत  खनन  के  कितने  मामलों  का  अब  तक  पता  लगाया  जा  चुका

 उक्त  अनधिकृत  खनन  के  कारण  कितनी  क्षति  हुई  है  और  और  राजस्व  की  कितनी  हानि

 हुई  हैं  तथा  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  कितना  नुकसान  हुआ

 सरकार  ने  इस  अनधिकृत  खनन  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 (2)  इन  खानों  को  चलाने  के  लिए  अब  तक  कितने  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ?

 खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 यूनिटोंਂ  को  कच्चे  लोहे  को  आपूर्ति

 2306.  भरी  गंगाघरा  सानोपल््लो  :

 क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कच्चे  लोहे  का  कितना  उत्पादन  होता

 देश  में  फाउण्ड्री  यूनिटों  के  लिए  कच्चे  लोहे  की  मांग  अनुमानतः  कितनी

 क्या  इन  यूनिटों  को  कच्चे  लोहे  की  कम  आपूर्ति  के कारण  संकट  का  सामना  करना  पड़

 रहा  और

 यदि  तो  इस  संकट  से  उबरने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 इस्पात  संत्रासय  में  राध्ष्य  संत्रो  सन््तोष  मोहन  :  वर्ष  1990-91  में  14.93  लाख
 टन  कच्चे  लोहें  का  उत्पादन  हुआ

 वर्ष  1990-91  में  कच्चे  लोहे  की  कुल  अनुमानित  मांग  18.30  में  लाख  टन  थी  जिसमें
 ढलाई  इकाइयों  की  मांग  भी  शामिल  है  ।
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 और  (4)  घरेलू  उत्पादन  घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  कच्चे  लोहे
 का  आयात  1990  से  खुले  ।  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  कर  दिया  गया

 जैसलमेर  में  रसोई  गेस  का  विपणन

 2307.  श्री  सुरेशानंद  स्वामी  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन््त्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  के  जैसलमेर  जिले  में  रसोई  गँस  विपणन  के  सम्बन्ध  में  कोई
 सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  राजस्थान  के  उक्त  जिले  में  रसोई  गैस  की  एजेंसी  कब  तक  आवण्टित  किये
 जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस ०  कृष्ण  :  (7)  जी  नहीं  ।

 और  विभिन्न  क्षेत्रों  में  नई  एल०पी०जी०  विषणने  योजनाओं
 उत्पादों  की  उपलब्धता  आदि  के  अनुसार  खोली  जाती

 |

 कावेरो  बेसिन  में  सिचाई  परियोजनाएं

 2308.  श्रीमती  चन्द्रप्रभा  अर  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  कावेरी  बेसिन  में  सिंचाई  परियोजनाओं  के
 निर्माण  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गये  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या

 स्वीकृत  किये  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 शेष  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विव्याचरण  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 कर्नाटक  सरकार  से  कावेरो  बेसिन  में  सिंचाई  प्ररियोजनाओं  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुआ

 और  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 65



 लिखित  उत्तर  5  1991
 ररर-रख-खररऊरञ<छ

 कच्चे  तेल  का  सूल्य

 2309.  श्री  शिवचरण  वर्मा

 क्या  पेट्रो  लियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  तेल  मूल्ग  पुनरीक्षण  समिति  द्वारा  कच्चे  तेल  क  मुल्य  से  सम्बन्धित  मुद्दों
 के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालर  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  तेल  मूल्य  पुनरीक्षा  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ।

 परती  मूमि  विकास

 2310.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  सरकार  ने  पायलट  परियोजना  के  आधार  पर  परती  भूमि  को  खेती  योग्य
 बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  शीघ्र  ही  स्वीकृति  देने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्ली  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 अनुवाद  ]

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्राकृतिक  आपदा  न्यूनीकरण  दशक  की  ब॑

 क्या  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  में  नई  दिल्ली  में  अन्तर्राष्ट्रीय  प्राकृतिक  आपदा  नभ्यूनीकरण  दशक
 संबंधी  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिषद्  की  बैठक  हुई  और

 (a)  यदि  तो  इसमें  की  गई  मुख्य  टिप्पणियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्राकृतिक  आपदा  से
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 बचाव  अथवा  रोकथाम  के  लिए  यदि  कोई  नीति  बनाई  गई  तो  वह  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार
 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समुल्लापल्ली  :  जी  हां  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्राकृतिक  आपदा  न्यूनीकरण  दशक  संबंधी  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिषद्  की  9

 अक्तूबर  1991  को  हुई  बैठक  में  निम्नलिखित  टिप्पणियां  की  गई  हैं  :--  है

 (1)

 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

 विकसित  देशों  में  दुलंभ  ससाधनों  के  संदर्भ  में  आपदा  न्यूनीकरण  को  विक्रास  आयोजन

 की  आधारशिला  बनाने  की  आवश्यकता  हूं  ।

 प्राकृतिक  आपदा  न्यूनीकरण  के  लिए  कार्यंनिति  विकसित  करने  और  विशिष्ट  कार्यक्रम

 तैयार  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  एक  सुसंगत  दुष्टिकोण  और  राष्ट्रीय  सहमति
 का  विकास  किया  जाए  ।

 सूखा  न्यूनीकरण  की  सफल  का  नीति  की  मूल  आवश्यकता  चारा  और

 गार  सूजन  के  प्रावधान  से  संबंधित  है  ।

 भारतीय  मौसम  विभाग  को  प्राकृतिक  आपतद्यओों  क ेआगमन  की  शभ्रविष्यवाणी  करने  में

 अधिक  सुस्पष्ट  पद्धतियों  का विकास  करना  चाहिए  ।

 जल  का  अधिक  किफायती  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सिंचाई  की  नई  पद्धतियों

 पर  अधिक  बल  देने  की  जरूरत  है  ।

 वृक्षों  और  पौधों  की  ऐसी  मूल  भ्रजातियों  से  संबंधित  अनुसंधान  पर  अधिक  बल  दिया

 जाना  चाहिए  जो  इंधन  और  चारे  के  सबध  मे  स्थानीय  लोगों  को  आश्यकताओं  को  पूरा
 कर  सकती  हैं  ।

 आपदाओं  के  प्रकोप  को  कम  करने  के  लिए  पर्यावरण  की  प्रभावी  पद्धति  की  जरूरत

 है  ।

 प्राकृतिक  आपदाओं  पर  धसिचाई  परियोजनाओं  के  प्रभाव  की  समीक्षा  की  जानी

 चाहिए  ।

 आपदाओं  को  घटित  होने  से  रोकने  के  लिए  सावंजनिक  जागरूकता  को  बढ़ावा  देने  और

 जीव-वैज्ञानिक  उापयों  का  पता  लगाने  के  लिए  शिक्षा  और  अनुसंधान  पर  बल  देने  हेतु
 पहल  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 |

 2.  इस  बैठक  में  विचाराथर्थ  प्रस्तुत  विषयों  पर  साधारण  तौर  से  विचार  किया  गया  और

 लिखित  कार्यों  पर  अनुवर्ती  कायंवाही  की  तिफारिश  की  गई  :--
 ह
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कार्यक्र मों  क ेचयन  के  लिए  आधारभूत  पैरामीटर  तैयार

 नीतियों  और  प्राथमिकताओं  की  दूरी  के  सन्दर्भ  में  किए  जाने  वाले  विशिष्ट

 उपायों  का  पता

 सावंजनिक  जागरूकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तैयार

 1991-91  के  लिए  कार्यकारी  योजना  तैयार

 इस  दशक  के  लिए  कायंक्रम  तैयार  करना  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रक्रिया  का  पता
 लगाना  ।

 भारत  ओर  सोवियत  संध  के  बीच  संबंध

 2312.  श्रो०  बी०  एस  विजयराघवन  :

 झो  हरिमाई  एस०  पटेल  :

 श्री  गुरुदास  कासत  :

 श्री  पृथ्वीराज  डो०  चब्हाण  :

 डा०  बसंत  पवार  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  :

 क्या  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  सोवियत  संघ  में  हुए  व्यापक  परिवर्तनों  के
 स्वरूप  भारत  और  सोवियत  संघ  के  संबंधों  में  कोई  बदलाव  आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सोवियत  संघ ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  विचाराधीन  दक्षिण  एशिया  को  परमाणु
 मुक्त  क्षेत्र  बनाने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  भारत  के  विरुद्ध  तथा  पाकिस्तान  के  पक्ष  में  मत  दिया

 क्या  सरकार  ने  उस  देश  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  परिणाम  क्या

 क्या  इस  मतदान  को  सोवियत  संघ  को  भ।रत  के  प्रति  नोति  में  एक  प्रमुख  परिवर्तन  माना
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ह  विदेश  मंत्रों  माधव  सिह  :  जी  सोदियत  समाजवादी  गणतंत्र
 संघ  म॑ं  राजनैतिक  और  आर्थिक  पुननिमाण  की  प्रक्रिया  बहुत  तेजी  से  चल  रही  अतः  द्विपक्षीय
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 सहयोग के  कुछ  क्षेत्रों  में  कुछ  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  गई  14-18  1991  तक  विदेश  मंत्री
 की  मास्क्रो  की  सरकारी  यात्रा  के  दोरान  विदेश  मंत्री  को  राष्ट्रपति  गरोबचोव  और  अन्य  वरिष्ठ
 सोवियत  नेताओं  ने  यह  आश्वासन  दिया  कि  सोविथत  संघ  भारत  के  प्रति  अपनी  सभी  वचनबद्धताओं
 को  पूरा  रूसी  महासंध  के  राष्ट्रपति  येल्त्सिन  ने  इसकी  पुष्टि  को  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  हां  ।

 विदेश  मंत्री  ने  14-18  1991  तक  मास्को  की  अपनी  यात्रा  के  दौरान  सोवियत

 वैदेशिक  संबंध  मंत्री  और  रूसी  विदेश  मंत्री  क ेसाथ  यह  मामला  उठाया  था  और  उन्हें  उनके  रवंये  में

 हुए  इस्त  परिवर्तन  के  प्रति  सरकार  को  हुई  निराशा  से  अवगत  उन्होंने  अपने  मत  परिवर्तन  के

 कारण  दिए  हैं  और  बताया  है  कि  इस  परिवतंन  से  सोवियत  संघ  द्वारा  भारत-सोवियत  संबंधों  को  दिये

 जा  रहे  महत्व  में  किसो  भी  रूप  में  कोई  बदलाव  नहीं  आया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ]
 ह

 दिल्लो  दुग्ध  योजना  द्वारा  सहकारी  समितियों  को  बकाया  धनराशि  का  भुगतान

 2313.  श्री  ताराचन्द  खण्डलवाल  :
 |  श्री  रास  सागर  :

 श्री  जीवन  शर्मा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  दुग्ध  सहकारी  समितियों  को  बाई
 लाख  रुपए  को  बकाया  धनराशि  का  भुगतान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (4,  क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  कमंचारियों  में  सहकारी  समितियों  को  बकाया  धनराशि  के

 भुगतान  को  लेकर  बहुत  अधिक  आक्रोश  व्याप्त  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  सुधारात्मक
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 कि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  और  पिछले  कुछ  वर्षो  के

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  ने  दुग्ध  सहकारी  समितियों  को  निम्न  प्रकार  का  भुगतान  किया  :--

 अवधि  कुल  धनराशि  रुपये

 1-11-1987  से  31-10-1988  तक  186.58

 1-11-1988  से  31-10-198 9  तक  164.79

 1-1-1990  से  31-12-1990  तक  14-39

 नहों  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 |

 समन्वित  बागवानों  विकास  परियोजना

 2314.  श्रीमती  वासवा  राजेश्वरी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  समन्वित  बागवानी  विकास
 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कर्नाटक  का  चयन  किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 क्या  विश्व  बैंक  के  विशेषज्ञ  अध्ययनदल  ने  कर्नाटक  का  दौरा  किया  था  और  इसने  अपनी

 रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  कार्यक्रम  को  कब  तक  किन-किन  प्रस्तावित  स्थानों  पर  लागू  किए
 जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापलली  से  कर्नाटक  सरकार  ने

 1987  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  कर्नाटक  में  समन्वित  बागवानी  विकास  पर  49.91  करोड़
 रुपए  की  लागत के  प्रस्ताव  किए  थे  ।  विश्व  बैंक  मिशन  ने  1987  में  कर्नाटक  का  दौरा  किया

 और  उसके  बाद  बहु-राज्यीय  उष्ण-कटिबन्धी  बागवानी  परियोजना  का  प्रस्ताव  रखा  ।

 सो  वियत  सहायता  प्राप्त  कोयला  खान  परियोजनाएं

 2315.  ओर  सरद  दिधे  :

 कया  कोयला  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  सोवियत  सहायता  प्राप्त  कितनी  कोयला  खान  परियोजनाएं  लम्बित  पड़ी
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 सोवियत  संघ  में  हाल  की  घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  परियोजनाओं  का  भविष्य
 क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  चार  सोवियत  संघ  सहायता
 प्राप्त  कोयला  परियोजनाएं  वर्तमान  में  कार्यान्वयन-अधीन  हैं  ।

 सोवियत  सहायता  प्राप्त  चालू  चार  कोयला  परियोजनाओं  में  से  तीन  परियोजनाएं
 क्रम  के  अनुसार  चल  रही  हैं  और  एक  में  विलम्ब  हुआ  जो  कि  सोवियत  संघ  द्वारा  की  जाने  वाली

 आपूर्ति  से  सम्बद्ध  कारणों  से  नहीं  हुआ  किन्तु  सोवियत  संघ  में  हुई  हाल  की  घटनाओं  के

 अन्य  बातों  के  सोवियत  निर्मित  आदि  के  द्वारा  अतिरिक्त  कल  पुर्जों  की  आपूर्ति  किए
 जाने  में  कुछ  अनिश्चितता  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  इन  मामलों  को  सोवियत  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया

 जा  रहा

 इन  परियोजनाओं  को  समय  से  क्रियान्वित  किए  जाने  के  संबंध  में  इस  समय  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  जहां  तक  संभव  हो  सकता  अतिरिक्त  कल-पुर्जो  के  का  को  देशीय  किया  जा  रहा

 (2)  बड़े  कल-पु्जे/उप-कलपुर्जे,  जो कि  सोवियत  निर्मित  उपकरणों  भ्रें  लगे  देशीय
 निर्मित  कल-पुर्जों  क ेसाथ  परिवर्तित  किए  जाने  का  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा

 (3)  कम  उपलब्ध  कल-पुर्जों  को  सोवियत  निर्माताओं  से  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  सीधे  संपर्क
 किया  जा  रहा  है  और  न  कि  इसके  बजाए  यू०  एस०  एस०  आर०  के  सरकारी  व्यापारिक
 घरानों  तक  इसे  सीमित  किया  जिनके  साथ  कोल  इंडिया  लिमिटेड  पूव॑  में

 रिक  क्रियाकलाव  कर  रही  थी  ।

 (4)  अन्य  स्रोतों  से  इन  परियोजनाओं  के  लिए  भविष्य  में  उपकरण  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए
 समान्ठर  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  जैसाकि  इस  संबंध  में  आवश्यकता  महसूस  की  जा

 रही  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  कोयला  खानों  का  विकास

 2316.  श्रौ  फूल  चन्द  वर्मा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  कोयला  और  अन्य  खानों  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय
 कार  के  विचाराघीन

 है

 ।
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 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  बात  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  से  मध्य  प्रदेश  में  कोयला

 खानों  का  विकास  तथा  अन्य  राज्यों  में  इनके  विकास  के  कार्य  को  प्रगामी  रूप  में  शुरू  किया  गया  ताकि

 प्रक्षिप्त  मांग  को  पूरा  किया  जाने  के  लिए  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  कोयला  कंपनियों  द्वारा

 परियोजनाओं  का  नियोजन/निष्पादन  का  काय॑  कोयला  क्षेत्रों  पर  प्रक्षिप्त  वि+सात्मक

 तकनीकी-आर्थिक  कोयला  आदि  को  स्थापित  किए  जाने  की  संभावनाओं  पर

 निर्भर  करता  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  कोयले  का  वतंमान  उत्पादन-स्तर  वर्ष  1990-91  में  65.36  मि०  टन

 वर्तमान  प्रक्षेपणों  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  वर्ष  1996-97  तक  कोयले  का  उत्पादन  70  मि०  टन

 से  अधिक  होने  की  संभावना  है  ।

 मंत्रालय  मध्य  प्रदेश  सरकार/मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  से  सिगरौली  तथा  मंड-रायगढ़  कोयला

 क्षेत्रों  स बीना  तथा  रायगढ़  टी०  पी०  एस०  के  साथ  कोयले  का  संयोजन  किए  जाने  के  बारे  में  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  तापीय  विद्युत  गृहों  पर  स्थाई  संयोजन  समिति  द्वारा  कोयले  का  संयोजन

 किए  जाने  के  संबंध  में  निर्णय  इन  विद्युत  परियोजनाओं  के  योजना  आयोग  द्वारा  पंचवर्षीय  योजनाओं  में

 शामिल  किए  जाने  के  बाद  लिया  जाता  है  ।

 भारत  कोकिंग  कोल  लिसिटेड  को  कोयले  को  बिक्री  में  घाटा

 2317.  श्री  मृत्यंजय  नायक  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  को  कोयले  की  बिक्री  में  करोड़ों  रुपये  का  घाटा

 हुआ  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  है  और  यदि  तो  इसके
 क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  से  वर्ष  1989-90  के
 दौरान  कोयला  मूल्य  विनिमय  लेखा  पी०  आर०  का  समायोजन  किए  जाने  से  भारत
 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  को०  को०  ने  282.53  करोड़  रु०  का  घाटा  दिखाया  ।  सी०  पी०
 आर०  ए०  तथा  पूर्व  अवधि  के  समायोजनों  के बाद  भा०  को०  को०  लि०  ने  51.33  करोड़  रु०  का
 लाभ  दिखाया  ।  वर्ष  1990-91  के  लेखों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  भा०  को०  को०  लि०  में
 घाटे  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं--उच्च  लागत  वाली  भूमिगत  खानों  की  कठिन  खनन

 के 7
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 भंडारों  का समापन  तथा  अधिक  संख्या  में  श्रमशक्ति  ।  इनके  साथ  ही  विद्युत  आपूर्ति  में
 बार-बार  अवरोध  उत्पादन  में  बाघा  डालते

 भा०  को०  को०  लि०  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  तथा  घाटे  को  कम  करने  लिए  निम्नलिखित

 कर्म  उठाए  जा  रहे  हैं  :--  .

 1.  श्रमशक्ति  को  युक्तिसंगत  किया  जाना  ।

 2.  श्रमशक्ति  का  पुनः  नियोजन  ।

 3.  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए  प्रशिक्षण  ।

 4.  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  ।

 5.  उत्पादकता  में  सुधार  ।

 .  यथासंभव  उपलब्ध  कोयले  की  उच्चतर  श्रेणी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 जे

 65%

 .  विनिदिष्ट  खानों  में  गहन  निरीक्षण  ।

 8.  फीडर  लाइनों  को  अलग  करना  तथा  विद्युत  की  निरंतर  आपूर्ति  ।

 इन  मुद्दों  के  संबंध  में  जांच  किए  जाने  के  कार्य  को  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  परियोजनाएं

 2318.  श्री  शंकर  मगवान  रावत  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  की  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  से  संबंधित  उन  परियोजनाओं  और
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  स्वीकृति  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लंबित  पड़ी

 प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी  और

 विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य

 एस०  कृष्ण  से  तीन  परियोजनाओं  कके  प्रस्ताव  हैं  जो  निम्नलिखित  है  :

 (i)  ओरौया  गैस  क्रेकर  की

 (ii)  मथुरा  रिफाइनरी  में  500  की  क्षमता  वाली  नई  कैटेलिटिक  रिफामंर

 यूनिट  की  और

 (iii)  मथुरा  रिफाइनरी  में  1,40,000  क्षमता  वाली  एन-पैराफिन  परियोजना  ।

 ये  सभी  प्रस्ताव  प्रक्रिया  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ।

 73
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 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  ठेका  श्रमिक

 2319.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  ठेका  आधार  पर  कराये  जाने  वाले  नियमित  कार्यों  की  मात्रा
 कितनी

 क्या  ठेका  श्रमिकों  के  वेतन  और  अन्य  सुविधाएं  कारखाना  अधिनियम  के  अनुसार  दी
 जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  श्रमिकों  को  उसके  नियमित  कमंचारियों  की  तरह  खपाने
 का  और

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  खपाया  जायेगा  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  ठेकेदारों  द्वारा  नियुक्त  ठेका
 श्रमिकों  द्वारा  केवल  अस्थाई  अथवा  रुक-हककर  किये  जाने  वाले  तथा  ज्यादा  दिनों  तक  चलने  वाले

 ही  कार्य  किे  जांते  हैं  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ठेका  श्रमिकों  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्यों  के  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 ठेका-श्रमिक  विमियमन  एवं  समापन  1970  के  तहत  उनके  विलयन  का  प्रावधान
 नहीं  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  उ्वरकों  का  विवरण

 2320.  थी  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  चार  महीने  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  यूरिया
 और  फास्फेट  उर्वरक  कितनी  मात्रा  में  वितरित  किए

 44
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 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  किसान  लाभान्वित

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  उवंरक  वितरण  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  कोई

 शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
 हैं

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापलली  से  अभी  राज्य  सरकारों

 से  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 ]

 कृषि  उत्पादों  की  खेती  ओर  परिवहन  के  लिए  वैज्ञानिक  तकनीक

 2321.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिकों  ने  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  द्वारा  खेती  में  और  कृषि  उपज  के  परिवहन

 हेतु  उपयोग  किये  जाने  के  लिये  कोई  वैज्ञानिक  तकनीक  विकसित  की  और

 यदि  तो  उनका  मूल्यों  सहित  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०सी०  :  जी

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 कृषि  क्रियाएं  विकसित  किए  गए  औजार/उपस्कर_  अनुमामित  लागत  (₹०

 1  2  3

 ____  कक
 ee

 जुताई  पशु  चालित  सुधरे  हल/कल्टीवेटर/.  250-5700/-
 डिस्क  हैरो/एक्सेसीरज  के  साथ  हल

 टूल  फ्रम  ।

 बुआई  हाथ  से  चलने  वाला  50-2000/-
 सिंगल  रो  फटि-सीड  ड्रिल  अपदू

 एनीमल  ड्रान-3-रो

 ड्रिल  और  हस्तचालित  धान

 रोपाई  यंत्र  ।
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 रस  सुर

 खरपतवार
 निकालना

 पौध  संरक्षण

 कटाई

 गहाई

 परिवहन

 2

 सुधरे  हाथ  से  चलने  वाले  वीडर्स

 एवं  न्हील  हो
 ॥|

 कम  और  अत्यधिक  कम  यात्रा  में

 छिड़काव  करने  वाले  छिड़काव
 यंत्र  ।

 सुधरे  दांतें  वाली  मूंगफली
 और  आलू  के  लिए  पशु
 चालित  खुदाई  यंत्र  ।

 था  शिंग  फ्र  हैंड  स्ट्राइपिग
 मेनुअल  मेज

 मैनुअल  कंस्टर  डेकोडिकेटर  ।

 पंचर  रहित/हवा  वाले

 पहिये/लकड़ी  के  पहिये/जिसमें
 लोहे  की  रिम  लगी  हो,/वाली
 पशु  द्वारा  खींची  जाने  वाली

 गाड़ी  ।

 2322.  डा०  महादीपकसिह  शाक्य  :

 5  1991

 3

 25-350/-

 1500-2500/-

 20-25

 1200-1500/-

 15-500/-

 2000-6000/-

 उत्तर  प्रदेश  में  एटा  जिले  में  रसोई  गस  को  एजेंसी

 क्या  पेढ्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  थैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 उत्तर  प्रदेश  के  कितने  जिलों  में  रसोई  गैस  की  एक  से  अधिक  एजेंसियां

 किसी  एक  जिले  में  एक  अधिक  रसोई  गैस  एजेंसी  प्रदान  करने  के  क्या  मापदंड

 क्या  निर्धारित  मापदंड  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  एटा  जिले  में  एक  और  गैस  ऐजेंसी
 आवंटित  की  जा  सकती  और

 यदि  तो  एक  अन्य  रसोई  गैस  एजेंसी  आवंटित  करने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 16
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 कृष्ण  :  एटा  सहित  531

 से  विवणन  उत्पाद  की  आदि  के  अनुसार  विभिन्न  स्थानों
 »  पर  की  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  खोली  जाती  हैं  ।  -

 कोयला  क्षेत्र  में  उपकरणों  को  बिक्रो  ओर  खरीद

 2323.  श्री,मर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प  सरकार  द्वारा  कोथला  क्षेत्र  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  खरीदे  गये  नए
 करणों  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  कया

 पुराने  उपकरणों  के  निपटान से  क्षेत्रवार  किननी-कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई

 क्या  उनकी  बिक्री  और  खरीद  में  किन््हीं  अनियमितताओं  का  पता  लगा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ऐै  कोयला  मंत्रालय  उप  मंत्री  एस  बो०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोल
 *

 इंडिया  लि०  की  सहायक  कंपनियों  द्वारा  कंपनी-वार  नए  उपकरणों  को  खरीद  पर  गए  व्यय  को

 नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 रु०

 कंपनी  1988-89  1989-90  1990-91

 ई०को०्लि०  65:86  99-93  122:94

 भा०्कोग्कोग्लि०  30:60  34°24  23.65

 से०ग्को०ण्लि०  34:55  91°82  90.23

 ना०कोग्लि०  255°31  245°12  189°96

 बे०्को०लि०  81.09  95:66  80.33

 सा०ई०को०्लि०  10835  35  97°21  120°22

 ॒  इस  संबंध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 कोल  इंडिया  ना०को०लि०  के
 सतकंता  विभाग  में  उपलब्ध  रिकार्ड  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नए  उपकरणों  को  खरीद

 77
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 तथा  बिक्री  के  मामले  में  कोई  भी  अनियमितता  का  मामला  अन््तग्रस्त  नहीं  भा०को०लि०  तथा

 से०क्रो०लि०  के  संबंध  में  सूचता  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 उपर्थुक्त  पर  दिए  गए  उत्तर  का  दृष्टिगत  करते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  विश्वविद्यालयों  को  सहायता
 2324.  श्री  श्रीकांत  जेना  :

 श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 श्री  काशी  राम  राणा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य  वार  कृषि  विश्व  विद्यालयों  की  संख्या  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वषंवार  इनमें  से  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  द्वारा  कितनी  सहायता
 मांगी  गई  और  कितनी  घनराशि  दी  गई  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  कुल  26  कृषि  विश्व

 विद्यालय  हैं  जिनका  ब्पौरा  संलग्न  विवरण  1  दिया  गया

 वांछित  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 --  -  ~
 क्र०  सं०  राज्य  का  नाम  विश्वविद्यालय  की  संख्या

 ee  3

 अर  जन  ञ्  4  ay.  ।  ~ आई

 an  हिमाचल  प्रदेश

 «  जम्मू  और  कश्मीर

 «  कर्नाटक
 .  केरल
 -  मध्य  प्रदेश

 «  महाराष्ट्र
 .  उड़ीसा
 »  पंजाब

 «  राजस्थान
 .  तमिलनाडु
 .  उत्तर  प्रदेश

 «  पश्चिम  बंगाल
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 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  की  माल  भेजने  की  एजेंसियां

 2325,  और  एम०  वी०  वी०  एस०  मूत्ति  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को  देश  के  विभिन्न  भागों  से  माल  भेजने  की  एजेंसियों

 की  नियुक्ति  के  लिए  आवेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  इन  एजेंसियों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों

 के  लिए  कोई  आरक्षण  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सन््तोष  मोहन  :

 नहीं  ।
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पिलंग  नदी  पर  भू-स्खलन  का  प्रभाव

 2326.  श्री  राजवीर  सिह  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भू-स्खलन  के  कारण  उत्तर  काशी  से  निकलने  वाली  पिलंग  नदी  का  मार्ग  अवरुद्ध

 हो  गया  और

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  जन-जीवन  को  पैदा  हुए  खतरे  को  दूर  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  ससाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  पिलंग  जो  इस  अवधि  में  बहुत  कम
 मात्रा  में  2.5  क्यूमेक  जल  ले  जाती  है  और  मनेरी  परियोजना  के  लगभग  25  किलोमीटर  प्रतिप्रवाह
 पर  भागीरथी  नदी  से  मिलती  भू-स्वलन  के  कारण  7-11-1991  को  लगभग  12  घंटे  तक  अवरुद्ध

 अवरुद्ध  स्वयं  कटाव  प्रक्रिया  द्वारा  अपने  आप  खुल  इस  अवरुद्धता  के  कारण
 मनेरी  में  7-11-1991  की  मध्य  रात्रि  तक  जलाशय  के  स्तर  में  0.75  मीटर  की  अल्प  गिरावट  आई
 और  इसके  बाद  अवरुद्ध  मार्ग  खुल  जाने  के  कारण  इसके  स्तर  में  पुनः  वृद्धि  प्रारम्भ  हो  चूंकि

 82
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 नदी  का  प्रवाह  अत्यन्त  धीमा  था  और  मनेरी  में  परियोजना  प्राधिकारी  पूर्ण  रूप  से  सतर्क  अतः  वहां
 किसी  भी  स्तर  पर  चिन्ता  का  कोई  कारण  न

 िनुवाद ]
 रसोई  गस  एजेंसियों  का  रवदद  किया  जाना  .

 2327.  श्री  के०  एच०  मुनियप्पा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 1990  से  मार्च  1991  के  दौोरन  स्वीकृत  रसोई  गैस  ऐजेंसियों  की  संख्या

 क्या

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या

 कितनी

 क्या  इनमें  से  अधिकांश  स्वीकृतियों  को  स्वीकृति  प्रक्रिया  में  अनियमितताओं  के  कारण

 बाद  में  रद  कर  दिया  गया  और
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 १  पेट्रो  लियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण
 *  सरकार  के  स्ववित्रेक  कोटा  के  अंतर्गत  आवंटित  सहित  211.

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  राज्यों  स ेबकाया  राशि  को  बसूली

 2328.  श्री  श्रीबल्म  पाणिग्राही  :

 डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :

 श्री  गो  विन्दराव  निकास  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  इंडिया  लिमिटेड  ने  बकाया  राशि  के  भुगतान  नकिए  जाने  के  कारण

 राज्यों/राज्य  बिजली  बोर्डो  को  कोयले  की  सप्लाई  बंद  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  राज्य  के  नाम  पर  कितनी  राशि  बकाया
 और

 ह
 ह
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 कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  उनसे  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  और  कोल  इंडिया  लि०

 द्वारा  कोयले  की  बिक्री  की  नकद  रूप  में  अधिप्राप्ति  न  होने  संबंधी  गंभीर  समस्या  को  देखते  हुए  एक
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  1-10-1991  से  विद्युत  गृहों  को  कोयले  की  आपूर्ति  केवल  अग्निम  अदायगी

 किए  जाने  के  एवज  में  ही  की  राज्य  विद्युत  बोडों/विद्युत  गृहवार  30-9-9  की  स्थिति  के
 सार  कुल  बकाया  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 राज्य  विद्युत  बोर्ड/विद्युत  गृहों  के  नाम

 बिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 उड़ीसा  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 पंजाब  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 तमिलनाडु  विद्युत  बोर्ड

 हरियाणा  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 राजस्थान  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड

 गुजरात  विद्युत  बोर्ड

 फ्फ  हु  बोर्ड  वन
 पर्श्चिम  बंगाल  राज्य  विद्युत  बांड

 आंध्य  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड

 पद्टिचम  बंगाल  विद्युत  विकास  निंगम

 कर्नाटक  विद्युत  निगम  लि०
 ह

 दुर्गापुर  परियोजना  लि०

 दामोदर  घाटी  निगम

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 to

 कुल  बकाया  राशि
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 बदरपुर  थमंल  विद्युत  केन्द्र  7997

 राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  7736

 कलकत्ता  विद्युत  प्रदाय  कं०  -  358

 अहमदाबाद  विद्युत  कं  ०  2648

 अन्य  89...

 कुल  जोड़

 ः

 रु  192335

 उपर्पुक्त  देय  बकाया  राशि  की  वसूली  किए  जाने
 के

 संबंध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं  :--

 1.  दिनांक  1-10-91  से  कोयला  मंत्रालय  ने  वतमान  कोयला  आपूर्ति  को  अग्रिम  अदायगी  के

 साथ  संयोजित  किए  जाने  की  पद्धति  पहले  ही  श्रू  कर  दी  है  ।

 दिनांक  1-4-1989  के  बाद  चालू  की  गई  सभी  विद्युत  यूनिटों  पूर्व  में  भी  केवल

 अग्रिम  अदायगी  के  एवज  में  अथवा  रिबोलविंग  लेटर  आफ्र  क्रेडिट  के  एवज  में  ही  कोयले

 की  आपूर्ति  की  जा  रही

 राज्य  सरकारों  से  राज्य  विद्युत  बोर्डो  द्वारा  शीघ्र  ही  बकाया,देय  राशि  का  निपटारा

 किए  जाने  संबंध  में  कारंवाई  करने  अथवा  सहायता  करने  के  संबंध  में  अनुरोध  किया

 गया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  31-5-1990  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अविवादित  कोयले  की

 बिक्री  की  राशि  सभी  राज्य  सरकारों  को  देय  राज्य  योजनाओं  के  अंतर्गत  केन्द्रीय

 सहायता  की  राशि  के  एवज  जिन  राज्यों  के  विद्युत  बोर्ड  तथा  विद्युत  उपयोगिताएं

 दोषी  पाई  गई  उनसे  वर्ष  199:-91  को  शुरू  होने  वाली  4  वर्ष  की  अवधि  में  चार

 बराबर  की  किस्तों  अदायगी  का  समायोजन  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  कोल  इंडिया

 लि०  के  मामले  में  प्रत्येक  वाधिक  किसत  की  राशि  लगभग  273  करोड़  रुपए  की

 होगी  ।

 इन  उपायों  को  क्रियान्वित  किए  जःने  से  राज्य  विद्युत  बोर्डों  तथा  विद्युत  उपयोगिताओं  की  ओर

 बकाया  कुल  राशि  काफी  सीमा  तक  कम  आ  जाने  की  संभावना  है  ।

 राजस्थान  में  पेट्रोल/डीजल  पंपों  तथा  रसोई  गैस  एजेंसियों  का  आवंटन

 2329.  श्री  राम  नारायण

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  शैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 राजस्थान में जिले वार गत दो वर्षों में कितने पेट्रोल/डीजल पंप और रसोई गँस सियों का आवंटन किया गया और इन बिक्री केन्द्रों और एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों का कितना कोटा भरा गया है ? पेट्रोलियम और प्राकुतिक गंस मंत्रालय में राज्य मंत्रो तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री एस० कृष्ण : और राजस्थान के विभिन्न जिलों में गत 2 वर्षों के दौरान आवंटित 32 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 26 एल० पी० जी० डिस्ट्रीश्यूटरशिपों में से 4 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई ] पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया 2330. श्री राम कापसे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने को समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी रिपोर्ट सख्या में यह कहा गया है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में अनेक खांमियां और यदि तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं ? विदेश मंत्री साधर्वासह . जी हां । अभी हाल में रिपोर्ट प्राप्त हुई है । विदेश स्थित मिशनों,केन्द्रों में कम्प्यूटरों और अधिक सुरक्षित पासपोर्ट उत्तरोत्तर रूप से लागू किए जा रहे हैं । संबंधित मिशनों को सलाह दी जा रही है कि वे लेखा प्रक्रिया ठीक तरह से पालन और तेजी से सेवाएं दें और सभी शिकायतों तथा सुझावों पर ध्यान पू्वेक विचार करें । केरल में श्रिवेन्द्रम जिले में रसोई गेस कनेक्शन श्री एच० झारलेस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कैरल के त्रिवेन्द्रम जिले में रसोई गैंस पी० कनेक्शनों हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े 86
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 आवेदन  कब  लंबित  पड़े  हैं  और  वरषवार  इनका  व्यौरा  क्या  और

 आवेदकों  को  रसोई  गैस  के  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय॑-में  राज्य  मंत्र

 एस०  कृष्ण  :  ओर  1-4-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केरल  में  एल०  पी०  जी०

 कनेक्शन  के  लिए  2.23  लाख  आवेदन  पत्र  लंबित  पड़े  सरकार  द्वारा  लंबित  आवेदन  पत्रों  के

 जिलेवार  आंकड़े  तैयार  नहीं  किए  जाते  ।

 अधिक  से  अधिक  आवेदकों  को  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  करने  के  प्रयत्न

 जारी  हैं  ।

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 2233.  श्री  दिग्विजय  सिह

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  राजगढ़  में  कोई  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  केन्द्र  क ेकब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कुमाऊं  मंडल  में  एल०पी०जी०  एजेंसियां

 2334.  श्री  बलराज  पाली  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुमाऊं  मंडल  में  एल०पी०  जी०  एजेंसियां  खोलने  का  कोई  निर्णय
 किया

 यदि  तो  ते  किन  स्थानों  पर  जा  रही  तथा  इनका  निर्माण  कब  से  चल

 रहा  और

 यह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  तथा  इस  पर  कितनी  धन  राशि  खर्च  होगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  जी
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 और  विभिनन  क्षेत्रों  में  नई  एल०पी०जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  विषणन  योजनाओं  तथा

 उपलब्ध  उत्पादों  इत्यादि  के  अनुसार  खोली  जाती  अधिक  से  अधिक  एल०पी०जी  कनेक्शन

 शीघ्र  जारी  करने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अपोलोय  प्राधिकरण  हारा  फोयला  धारक  क्षेत्रों  क ेमामलों
 का  निपटान

 2335.  श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयला  धारक  क्षेत्र  और  1957

 के  अंतर्गत  अपीलीय  प्राधिकरण  को  कितने  और  किस  प्रकार  के  मामले  प्रस्तुत  किये

 क्या  सभी  मामलों  का  निपटान  कर  दिया  गया

 यदि  तो  अभी  कितने  मामले  निपटाने  बाकी  हैं  और  उसके  क्या  कारण

 और

 शेष  मामलों  को  कब  तक  निपटाये  जाने  की  संभावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०बो०  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 उत्तर  प्रवेश  भें  बाढ़  नियंत्रण  योजना

 2336.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई

 योजना  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री(भ्री  विद्याचरण  :  से  83  करोड़  रुपए  की  लागत  की  34

 बाड़  प्रबंध  स्क्रीमों  का  तकनीकों  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  17  करोड़  रुपए  की  लागत  की  10
 स्कीमों  को  अनुमोदन  हेतु  योजना  आयोग  को  भेज  दिया  गया  है  |  हाल  ही  में  प्राप्त  सात  स्कीमों  के

 अन्य  स्कीमों  पर  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  अनुपालना  वे  वास्ते  भेज  दी  गयी  हैं  ।
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 बिना  बारो  से  रसोई  गेस  एजेंसियां  ओर  पेट्रोल/डोजल  पंपों  का
 आबंटन

 2338,  श्री  समदनलाल  खुराना  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  12  माह  के  दौरान  बिना  बारी  5  कितनी  रसोई  बैंस  एजेंसियों  और  पेट्रोल/डीजल
 पंपों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  इन  एजेंसियों/पंपों  का  आवंटन  किया  गया  है  ओर

 इसके  विशेष  कारण  क्या

 और

 विचाराद्यौन  आवेदनों  पर  अब  तक  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  बेश  मंत्राश्रत्न  में  राज्य  संत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य

 कृष्ण  :  और  1990  से  1991  तक  सरकार  के

 स्वविवेक  के  आधार  पर  सरक्वार  द्वारा  विभिन्न  व्यक्तियों  को  35  एल०पी०जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  और
 69  पेट्रोल-डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 ह

 और  ऐसे  अनुरोध  सरकार  द्वारा  नियमित  तौर  पर  प्राप्त  होते  हैं  और  प्रत्येक
 मामले  में  इनका  निपटान  मेरिट  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 तेल  उत्पादों  को  सप्लाई  में  कमी

 2339.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  समन्वय  समिति  ने  तेल  उत्पादों  की  सप्लाई  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  और  प्रमुख  गैर  संरकारी  एवं  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपभोक्ताओं  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गँस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 एस०कृष्ण  :  जी  नहीं  ।
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 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  +

 गुजरात  में  सिचाई  परियोजनाएं  और  बांघ
 '

 2340.  श्री  काशीराम  $

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  गुजरात  की  लम्बित  सिंचाई  परियोजनाओं  और  बांधों  का
 ब्यौरा  क्या

 राज्यों  में  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  और  बांधों  का  उनके  निर्माण  के  लिए
 निर्धारित  समय  सहित  ब्यौरा  क्या  ||

 क्या  इनमें  से  कुछ  परियोजनाएं  निर्धारित  समय  से  पीछे  चल  रही

 यदि  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्या  कारण  और

 विलम्ब  के  परिणामस्वरूप  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है
 |

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  मूल्यांकन  की  विभिन्न  स्थितियों  पर  बहद  ?

 ओऔर  माध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 14  अग्रहायण  1913  लिखित  उत्तर

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  स्थायी  सदस्यों  को  संख्या  में

 वृद्धि

 2341.  श्री  पथन  कुमार

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  स्थायी  सदस्यों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  पेश  किया

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  तथ्यात्मक  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  सदस्य  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधवसह  :  और  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  अपने  भाषण
 में  विदेश  मंत्री  ने  यह  कहा  कि  इस  समय  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद

 के  विस्तार  से  सम्बद्ध  प्रस्तावों  की  जांच  करें  ताकि  संयुक्त  राष्ट्र  की  सदस्य  संख्या  में  जो  वृद्धि  हुई  है
 वह  परिलक्षित  हो  संके  और  सुरक्षा  परिषद  में  संयुक्त  राष्ट्र  सदस्यों  का  अपेक्षाकृत  अधिक  समान  तथा

 संतुलित  प्रतिनिधित्व  का  सुनिश्चय  किया  जा  सके  |

 सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार  से  सम्बद्ध  प्रस्ताव  का  अनेक  देशों  ने  रमर्थन  किया  गुट
 निरपेक्ष  देशों  ने  भी  अकरा  में  1991  में  सम्पन्न  अपनी  मंत्रि-स्तरीय  बैठक  में  इस  मांग  का
 समर्थन  किया  है  ।

 संकर  कपास  की  किसमें  विकसित  करना

 2342.  श्री  रवि  राय  :

 वया  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  में  कपास  का  उत्पादन  करने  वालों  को  संकर

 कपास  की  जो  उत्तरी  राज्यों  की  कृषि  के  लिए  उपयुक्त  विकसित  करने  में  सफलता  मिली

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०सो०  :  और  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  संस्थान  ने  कुछ  अन्तः  विशिष्ट  »  जी  बरबेडेंस  नामक  कपास  की
 संकर  किस्मों  का  विकास  किया  है  जो  उत्तर-भारत  के  कपास-गेहूं  की  दोहरी  फसल  पद्धति  के  लिए

 उपयोगी  हो  सकती  है  ।
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 तमिलनाडु  में  अश्रक  ओर  सोने  के  मण्डार

 2343.  श्री  एन०  डेंनिस

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  अश्रक  और  सोने  के  भंडारों  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  भण्डारों  के  दोहन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलरास  सिह  :  जी

 तांबा  :  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  की  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा  ममान्दुर  बहु-धातु
 निक्षेप  में  किए  गए  गवेषण  के  दो  अयस्क  पिंडों--एक  स्फेलेराइट  युक्त  बहुधातु

 अयस्क  पिंड  तथा  दूसरा  युक्त  अयस्क  का  पता  चला  इस  _

 स्फेलेराइट युक्त अयस्क पिंड के 0.66 मिलियन टन भण्डार जिसमें औसतन लगभग 5.5% 0.45% सीसा और 40 ग्राम प्रतिटन चांदी चाल्को पाइराइट युक्त पिंड में मिलियन टन अयस्क जिसमें 0.62% 0.69% जस्ता और सीसा घातु का अंश है । अभ्रक : संलेम और कन्याकुमारी जिलों में अभ्रक के लघु निक्षेंपों की सूचना मिली स्वर्ण : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा धमंपुरी जिलान्तगंत अडकोंडा में सर्वेक्षण से 67.095 टन स्वर्ण अयस्क के सक्षम भण्डार का अनुमान लगाया गया जिसमें ग्राम/टन स्वर्ण है । कोलार स्वर्ण क्षेत्र से बहने वाली पोन््नायर और फार नदी बालू के कच्छारी निक्षेपों में बजरी स्वर्ण पाया गया अब तक ज्ञात तांबे और सोने के निक्षेपों को अधिक रूप से विदोहन योग्य नहीं पाया गया अभ्रक का विदोहन प्राइवेट सेक्टर में है । कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन 2344. श्री धर्मण्णणा सोंडस्या सादुल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया दिल्ली में की रबी फसल अभियान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन हुआ 96
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 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  कौन-कौन  से  सुझाव  दिए  और

 इन  सुझावों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापलली  :  जी  हां  ।

 रबी  फसल  अभियान  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  सम्मेलन  में  इस  बात  क्वा  अवलोकन  किया  गया
 कि  खरीफ  1991  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में  लक्षित  स्तर  से  कमी  होने  की  सम्भावना  रबी  फसल  के

 लिए  राष्ट्रीय  कृषि  सम्मेलन  के  दौरान  किया  जाने  वाला  विचार  विमर्श  मूलतः  1991  के  दोरान  खरीफ
 खाद्यान्न  उत्पादन  में  हुई  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  रणनीति  तैयार  करने  ओर  1991-92
 के  रबी  फसलों  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  ओर  उन्मुब  राज्य  सरकारों  के  साथ  हुए  विचार-विमश्ं  के

 परचात  सुझाए  गए  उपायों/कार्यक्रमों  और  अभिवृद्ध  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 (1)  रबी  फसल  के  अन्तगगंत  और  अधिक  क्षेत्र  को  विशेष  तौर  पर  जिन्हें  बरीफ  मौसम  के

 दौरान  परती  छोड़  दिया  गया  शामिल  करना  ।

 (2)  सामान्य  शरदकालीन  फसल  प्रतिमानों  में  व्यवधान  डाले  बिना  वर्षा  सिंचित  दशाओं
 में  जल्दी  समय  वाली  फसलों  को  उगाना  ।

 (3)  बेहतर  उत्पादकता  को  प्राप्त  करने  के  लिए  नियमित  शरदकालौन  फसलों  की  सम्रय
 से  बुआई  करना  ।

 (4)  बड़े  और  मध्यम  सिंचाई  संसाधनों  क ेलिए  एक  जलाशय  कार्यकारी  योजना  तैयार
 करना  तथा  सिंचाई  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  देना  ताकि  फसल  बढ़वार  की  नाजुक
 स्थिति  में  सिंचाई  जल  मुहैया  किया  जा  सके  ।

 (5)  पश्चिम  आंध्र  असम  और  उड़ीसा  राज्यों  में

 रबी/ग्रीष्म  चावल  के  तहत  और  अधिक  क्षेत्र

 (6)  मौजूदा  वर्ष  के  दौरान  अतिरिक्त  सिचित  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  लिए  कार्यकारी
 योजना  तैयार  करना  ।  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया

 कि  वे  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सहायता  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  तहत

 नलकूपों  और  बम्बू  बोरिंग  वाले  क्षेत्रों  के  विकास  की  ओर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 (7)  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  सिंचाई  हेतु  विद्युत  की  अनवरत  आपूर्तिऔर  डीजल  की

 पर्याप्त  उपलब्धता  ।

 (8)  विभिन्न  राज्यों  आ  रही  अड़चनों  के  सन्दर्भ  में  एस०एफ*प्री०पी०
 तहत  चुनिदा  घटकों  पर  विशेष  बल  देना  ।
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 (9)  बिहार  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  रबी  मक्का  को  और  अधिक  क्षेत्र  में  उगाने  के

 लिए  विशेष  प्रयास  ।

 (10)  तिलहन  एवं  दलहन  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  तहत  किसानों  को  प्रोत्साहन  देकर

 दलहनों  और  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाना  ।

 (11)  वनस्पति  रक्षण  उपायों  में  सुधार  बीजों  और  उर्वरकों  की  प्रमाणित  उन्नत
 किस्मों  की  समग्र  उपलब्धता  को  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  पनघारा
 विकास  कायंक्रम  का  विस्तार  कृषि  में  पर्याप्त  विकास  करने  के  लिए  प्रभावी
 विस्तार  समर्थन  के  साथ-साथ  ऋण  आसान  और  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने
 पर  और  अधिक  बल  दिया  गया

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  के  अपर  सचिव  की  अध्यक्षता  में  फसल  जलवायु  निगरानी
 दल  उपर्युक्त  नीति/कार्यक्रम  कार्यान्वयन  की  प्रगति  का  समय-समय  पर  प्रबोधन/समीक्षा  कर  रहा  है  ।

 यदि  कोई  को  दूर  करने  के  लिए  उसी  स्थान  पर  तथा  आवश्यक  सहायता  प्रदान  की

 प्रमति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  अधिकारियों  ने  भी  राज्यों  का  दौरा  किया  राज्य  सरकार  के

 विशेषकर  पूर्वी  तथा  उत्तर-पश्चिमी  राज्यों  में  मांग  और  प्रगति  की  समीक्षा

 करने  के  लिए  बेठकों  और  विचार-विमर्श  का  भी  आयोजन  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पंतीय  जिलों  में  पेट्रोल/डोजल  बिक़ी  केन्द्र  खोलना

 2345.  श्री  भुवनचन्द्र  खंडूरो  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  वररेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में  डीजल  और  पेट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  हेतु
 अपनाए  गए  मानदण्ड  क्या

 क्या  इस  मानदण्ड  के  अनुरूप  पौड़ी  ओर  चपम्ोली  जिलों  में  पेट्रोल  और  डीजल  पम्पों  की

 संख्या  उपेक्षित

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  दोनों  जिलों  गें  और  डीजल  पम्प  खोलने  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम ओर  प्राक् तिक  गंस  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 एस०  रृष्ण  :  से  उत्तर  प्रदेश  के  पौडी  जिले  में  10  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  और  चमोली
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 जिले  में  5  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  विभिन्न  क्षेत्रों  में  नए  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  विषणन

 योजनाओं  तथा  उपलब्ध  उत्पादों  के  अनुसार  खोले  जाते  हैं  ।  पवंतीय  क्षेत्रों  में  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने

 के  लिए  कोई  अलग से  प्रक्रिया  नहीं  है  ।

 सुबर्ण  रेखा  बहु-उद्देशीय  योजना

 2346.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  +

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  सुवर्ण  रेखा  बहु-उद्देशीय  योजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  सुवर्ण  रेखा  बहु-प्रयोजनी
 योजना  के  विभिन्न  घटकों  पर  कार्य  की  प्रगति  तथा  पूरा  किए  जाने  की  समय  अनुसूची  दर्शाने  वाला
 विवरण  संलग्न  है  :

 विवरण

 क्रम  सं०  सुवर्ण  रेखा  बहु-प्रयोजनी  परियोजना  कार्य  की  प्रगति  पूरे  किए  जाने
 के  घटक  ह  ह  (%)  की  समय  अनुसूची

 2  3  4

 1.  चण्डिल  बांघ  93  1991-92
 2.  इचा  बाघ  27  1994-95 5
 3.  गुलडिह  बराज  93  1992-93  2-9  3

 4.  खारकई  बराज  शुरू  नहीं  नियत  नहीं
 5.  चण्डिल  बायीं  मुख्य  नहर  62  1994-95
 6.  इचा  बायीं  नहर  28  1995-96 5
 7.  इचा  दायीं  नहर  50  1994-95
 8.  गलुडिह  दायीं  नहर  69  नियत  नहीं

 9.  खारकई  दायीं  मुख्य  नहर  24  नियत  नहीं
 11.  खारकई  बायीं  नहर  शुरू  नहीं  नियत  नहीं
 12.  चण्डिल  दायीं  नहर  जांच  की  जा  रही  है  नियत  नहों

 गलुडिह  बायीं  नहर  जांच  की  जा  रही  है  नियत  नहीं

 टिप्पण  :  के  अन्त  तक  आपा  व्यय  रुपये  करोड़  रुपये  की  नवीनतम  अनुमानित
 लागत  के  मुकाबले  लगभग  करोड़  रुपये  है  ।

 99



 लिखित  उत्तरं  5  1991

 ]

 मुर्गो  पालन

 2347.  श्री  सी०  पी०  सुदालगिरियप्पा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  अंडों  और  चूजों  का  राज्यवार  कितना  उत्पादन

 चालू  वर्षों  के
 दौरान  इन  उत्पादों  का  राष्ट्रीय  लक्ष्य  कितना

 क्या  मुर्गी  पालन  के  विकास  हेतु  कर्नाटक  और  मध्य  प्रदेश  में  आधारभूत  सुविधाएं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  राज्यों  में  मुर्गी  पालन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  के०  सो०  तथा  वर्ष  1987-88,  1988-
 89  तथा  1989-90  हेतु  अण्डा  उत्पादन  का  राज्यवार  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  वर्ष  1991-
 92  हेतु  अण्डा  उत्पादन  का  राष्ट्रीय  लक्ष्य  22.8  बिलियन  अण्डे  हैं  ।  चूजों  के  उत्पादन  तथा
 लक्ष्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय/राज्यवार  आंकड़े  संग्रहित  नहीं  किये  जाते  ।

 से  राज्यों  से  अभी  तक  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  तथा  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 विवरण

 मिलियन

 क्रम  संख्या  राज्य  1987-88  1988-89  8-89  1989-90

 1  2  3  4  5

 1.  आन्छन  प्रदेश  3,241  3,427  3,710
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  28  29  30
 3.  असम  438  440  461
 4.  बिहार  1,311  1,280  1,328
 5.  गोवा  87  92  92
 6.  गुजरात  253  322  386

 7.  हरियाणा  263  299  333
 8.  हिमाचल  प्रदेश  43  48  49
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 5  3  4  5 1

 9.  जम्मू  ओर  कद्मीर  201  258  267

 10.  कर्नाटक  1,180  1,230  1,278

 11.  केरल  1,440  1,468  है  1,501

 12.  मध्य  प्रदेश  606  860  1,006

 13.  महाराष्ट्र  1,716  1,799  1,957

 14.  मणिपुर  56  62  63

 15.  मेघालय  62  63  64

 16.  मिजोरम  18  18  19

 17.  नागालैंड  29  35  32

 18.  उड़ीसा  343  405  418

 19.  पंजाब  1,328  1,452  1,619

 20.  राजस्थान  214  226  230

 21.  सिक्किम  10  12  12

 22.  तमिलनाडु  2,197  2,287  2,461

 23.  त्रिपुरा  31  32  32

 24.  उत्तर  प्रदेश  398  411  494

 25.  पर्चिम  बंगाल  2,155  2,197 -  2,220

 26.  सभी  संघ  शासित  क्षेत्र  147  138  142

 अखिल  भारत  :  17,795  18,890  20,204

 एल०  पी०  जो०  बाटलिग  संयंत्र

 2348.  भरी  सी०  के०  कृप्पुस्वामी  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  तिथि के  अनुसार  देश  में  एल०  पी०  जी०  बॉटलिग  संयन्त्रों  की  संख्या  किठनी

 और
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 तमिलनाडु  में  एल०  पी०  जी०  बाटलिंग  संयन्त्रों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इनकी
 डरों  को  भरने  की  क्षमता  कितनी  है  ?

 पेट्रो  लिलम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  1-4-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  771

 तमिलनाडु  में  5  बाटलिंग  संयन्त्र  हैं  जिनकी  भराई  क्षमता  औसतन  30700  सिलिडर
 प्रतिदिन

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सांग

 2349.  श्री  मुकुल  वासनिक  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वर्षवार  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  वार्षिक  मांग  के  आंकड़े
 क्या

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  निकालने  की  वर्तमान  दर  और  उसमें  संभावित

 वृद्धि  के  अनुसार  देश  में  तेल  उत्पादन  का  वाधिक  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  तेल  की  खोज  के  लिए तेल  क्षेत्रों  को  पट्ट  पर  देने  के  लिए  कोई  स्पष्ट

 नीति  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एप०  कृष्ण  आठवीं  योजना  के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  वर्ष  वार  अनुमानित  मांग

 निम्नानुसार  है  :

 आंकड़े  हजार  मी०  टन  में

 वर्ष  मांग

 199  2-93  60711

 1993-94  63870

 1994-95  5  68716

 1995-96  -74110
 1996-97  79368

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया
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 और  बोली  के  चौथे  दौर  के  अन्तर्गत  अन्वेषण  के  लिए  39  अपतटीय  तथा  33
 वर्ती  ब्लाकों  को  विदेशी  और  निजी  भारतीय  कम्पनियों  को  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 तिलहनों  का  उत्पादन

 2350.  डा०  असीम  बाला  :  +

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तिलहनों  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  तथा  उत्पादन  स्तर  को  बनाए  रखने

 हेतु  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  :  ओर  जी  नहीं  ।  विगत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  तिलहन  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :

 बर्ष  उत्पादन  मीटरी टन

 1988-89
 जाओ

 “18030

 1989-90  167.5

 1990-91  -  191.0

 आंकलन ) ीतक्व3विव-+

 तिलहन  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  तिलहन  एवं  दलहन  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  माध्यम
 से  एक  उपागमਂ  अपनाया  गया  सभी  दिशाओं  अर्थात्  उत्पादन  एवं  विधायन  प्रौद्योगिकी
 के  किसानों  को  निवेश  समर्थन  सेवायें  और  विपणन  समर्थन  से  समस्याओं  का  समाधान  करने
 के  लिए  कार्यक्रम  चलाये  जा  रहे  किसानों  को  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  माध्यम
 से  निवेश  समर्थन  सेवा  उपलब्ध  करायी  जा  रही  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बीजों  के  उत्पादन  और

 राइजोबियम  पादप  संरक्षक  रसायन  एवं  उन्नत  छिड़काव  सैटों
 और  जिप्सम  एवं  पाइराइट्स  के  संवितरण  पर  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 उत्तर  प्रदेश  में  रसोई  गस  को  सप्लाई

 2351.  के०  बो०  तंग्कबालू  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन््त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  रसोई  गैस  सप्लाई  की  जा  रही

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  को  रसोई  गैस  के  आवंटन  को  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  उपभोक्ताओं  को  दी  गई  डिब्बा

 बंद  घरेलू  तथा  गैर  घरेलू  और  एल०  पी०  जी०  करीब  234.6  हजार  मी०

 टन  थी  ।  इसके  अतिरिक्त  उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  थोक  उपभोक्ताओं  को  करीब

 12.5  हझार  मी०  टन  एल०  पी०  जी०  की  आपूर्ति  की  गई  ।

 से  देश  के  किसी  भी  राज्य  में  एल०  पी०  जी०  की_मांग  का  आंकलन  उस  राज्य  के

 विद्यमान  क्रेताओं  की  मांग  और  किसी  खास  वर्ष  में  दर्ज  किए  जाने  वाले  नए  क्रंताओं  को  देखते  हुए  किया

 जाता  है  जिनका  नामांकन  वर्ष  के  दोरान  एल०  पी०  जी०  की  अनुमानित  उपलब्धता  के  आधार  पर

 किया  जाता  है  ।

 संयुक्त  सियाई  बोर्ड  का  गठन

 2352.  ओर  राजेरद्र  अग्निहोन्री  :

 जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  सिंचाई  सुविधायें  बढ़ाने  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के
 बीच  उत्पन्न  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  सिंचाई  बोर्ड  का  गठन  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  से
 बातचीत  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचररप  :  से  राष्ट्रीय  जल  नीति  में  कहा  गया  है
 कि  नदी  बेसित्र  को  विकास  के  यूनिट  के  रूप  में  माना  जाए  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  नीति  को  ध्यान  में
 रखते  अंतर्राज्यीय  नदियों  के विकास  के  लिए  संयुक्त  नदी  बेसिन  प्राधिकरणों  की  स्थापना  का
 समर्थन  किया  जिस  प्रकार  के  संयुक्त  प्राधिकरणों  का  सुझाव  दिया  गया  वे  राज्य  सरकारों
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 तथां  केन्द्र  सरकार  के  संयुक्त  प्रयासों  के जरिए  ही  होने  अपेक्षित  हैं|  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के

 संयुक्त  नियंत्रण  बोर्ड  के गठन  का  मुद्दा  भोपाल  में  29-5-1991  को  हुई  उनकी  द्विपक्षीय  बैठक  में

 विचार  विमर्श  हेतु  उठाया  इस  संकल्पना  की  सराहना  की  गबी  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्ताव  पर  कार्य  करना  स्वीकार  किया  ।  ड्सी  दौरान
 विद्यमान  तकनीकी  समिति  को  सक्रिय  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  ।

 |

 बोकारो  ताप  विद्य॒त  केन्द्र  स ेकोयले  की  हानिकारिक  धूल

 2353.  श्री  रामाअय  प्रसाद

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  कठारा  क्षेत्र  के  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  ने  बोकारो ताप  विद्युत  केन्द्र
 से  उड़ने  वाली  हारिकारक  घूल  के  खिलाफ  शिकायत  दर्ज  कराई

 .  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 वांहीँ  कौ  औरਂ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्नं  ही  नहीं  उठते  ।

 खेतिहर  ओर  गैर-खेतिहर  वस्तुओं  के  बोच  समानता

 2354.  कुमारी  विभला  वर्मा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  खेतिहर  और  गैर-खेतिहर  वस्तुओं  के  बीच  समानता  बनाए  रखने
 का

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  के  विचार  मालूम  किए  और

 (७)  यदि  तो  तत्सम्ब॑न्धी  ब्यौरा  वया  है  ?

 कार्ष
 ल  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  से  सरकार  ने  1980  980  में

 कृर्षि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  के  विचारणीय  विषयों  में  कुछ  संशोधन  कर  दिया  ताकि  कृषि  और

 गैर-कृषि  क्षेत्रों  के बीच  व्यापार  में  होने  वाले  परिवर्तन  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  प्रमुख
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 कृषि  जिन्सों  के  लिए  मूल्य  नीति  पर  सिफारिशों  को  तैयार  करते  समय  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  ने
 व्यापारिक  मदों  पर  भी  विचार  किया

 गुजरात  में  पेटोल/डीजल  खुदरा  बिक़ो  केस्द्र  और  रसोई
 गेस  को  एजेंसियों  का  आवंटन

 2355.  ओऔ  चन््द्रेश  पटेल  :

 क्या  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  जामनगर  जिले  में  रसोई  गैस  की  एजेंसियों  ओर  पेट्रोल/डीजल  और

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  की  मांग  को  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यंवोही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 वर्ष  1988  से  1990  के  दोरान  जामनगर  जिले  में  रसोई  गैस  की  कितनी  एजेंसियां
 और  पेट्रोल/डीजल  के  कितने  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोले  और

 दिसम्बर  1991  के  दौरान  इन्हें  खोलने  और  आवंटित  करने  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कष्ण  :  से  गुजरात  के  जामनगर  जिले  सहित  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  और
 अधिक  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्दों  और  एल०  पी०  जी०  एजेंसियों  को  खोलने  के  लिए  प्रस्ताव
 नियमित  रूप  से  प्राप्त  होते  तेल  कम्पनियां  ऐसे  स्थानों  को  आजार  उत्पादों  की  उपलब्धा
 आदि  के  आधार  पर  विपणन  योजनाओं  में  शामिल  करती-है  ।

 वर्ष  1988  से  1990  के  दौरान  जामनगर  जिले  में  3  खुददा  बिक्री  केन्द्र  3  एल०  पी०  जी०
 एजेंसियां  खोली  गई

 कोयले  पर  उपकर  सगाना

 2356.  श्री  सेयद  शाहाबुद्दीन  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयले  पर  हाल  ही  में  यथा  संशोधित  रायल्टी  दर  कितनी

 राज्य  सरकारों  द्वारा  उपकर  लगाने  के  प्रइन  पर  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  साथ  चल
 रहा  विचार  विमर्श  किस  स्थिति  में

 उप
 उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  होने

 तक  प्रत्येक  राज्य  में  कोयले  का  टत्पादन  करने  वाली
 कंपनियों  को  कोयला  उपकर  के  कारण  कितनी  घनराशि  अदा  करनी  और

 106



 14  1913  लिखित  उत्तरें

 ।  1990  और  |  अप्रैज  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  ग्रेडों  के  कोयले
 का  मुहाना  मूल्य  कितना-कितना  था  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०बो०  :  बंगाल  तथा  असम  राज्यों
 द्वारा  उत्पादित  कोयले  को  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  दिनांक  1-8-91  से  निम्नलिखित
 रूप  से  संशोधन  किया  गया  है  :--

 कोयले  का  रुपये/टन
 न

 इस्पात  ग्रंड  1  व  150

 वाशरी  ग्रेड  ।  150

 वाशरी  ग्रड  1  व  वा  120

 वाशरी  ग्रेड  IV  75

 अर्द्ध  कोककर  ग्रेड  1  व  वा  120

 अकोककर  ग्रेड  ए/बी  120

 अकोककर  ग्रेड  75

 अकोककर  ग्रेड  डी/ई  45

 अकोकर  ग्रेड  एफ/जी  25

 राज्य  सरकारों  द्वारा  लगाए  गए  उपकर  की  अधिप्राप्ति  के  विषय  में  राज्य  सरकारों  के
 साथ  समझौता  किए  जाने  का  प्रइन  नहीं  उठता  क्योंकि  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय  ने  सम्बद्ध  राज्यों
 को  उनके  द्वारा  कोयले  पर  संग्रहीत  की  गई  उपकार  की  राशि  को  नीचे  दी  गई  तारीख  तक  अपने  पास
 रखने  की  अनुमति  दी  है  :

 बिहार  सरकार  4-4-1991

 उड़ीसा  सरकार  22-12-1989  मध्य प्रदेश सरकार  8  9

 मध्य  प्रदेश  सरकार  के

 ऐसी  राज्य  जिनके  कोयले  पर  उपकर  लगाए  जाने  के  कानूनों  को  अमान्य  घोषित  कर
 दिया  गया  वे  इस  संबंध  में  दी  गई  निर्णीत  तारीखों  से  उपकर  को  न  तो  लगा  सकती  हैं/न.  ही
 संग्रहण  कर  सकती  ः

 इस  संबंध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  हैं  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  ।  ट

 कोयले  की  पिट-हैड  कौमत  ।  1990  तथा  1  1991  को  समान  बना
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 रही  '  इस  में  ब्योरा  तीचे  दिया  गया  है  :--

 अकोककर  कोयला  कोककर  कोवला

 कोयला  ग्रेड  कोयला
 कीमत  (रु०/टन)  कीमत  (रु०/टन)

 ए  39900  इस्पात  ग्रेड  1  65106

 बी  364'00  इस्पात  ग्रेड  Il  543

 सी  318°00  वाशरी  ग्रेड  ।  470°00

 डी  252°00  वाशरी  ग्रेड  11  390°00

 ई  200°00  वाशरी  ग्रेड  ॥ता  300:00

 एफ  160°00  वाशरी  ग्रेड  IV  280°00
 जी  11400  अद्धं  कोककर  ग्रेड़  I  470°00
 असम  कोयला  460:00  अं  कोककर  ग्रेड  11  380-:00

 आंध्र  प्रदेश  कोयला
 सी  395-00

 डी  349°00

 ई  295°00

 एफ  222.00
 जी  173°00

 इस्पात  उत्पादन  पर  बल्यू  प्रिट
 2357.  श्रो  छित्त  ब्रसु  :

 ॥

 कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओर के

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  भोहन  :  और  इस्पात  संयंत्रों  में
 उत्पादन  संबंधी  नियोजन  सतत्  प्रक्रिया

 बिहार  में  सिंचाई  क्षमता

 2358.  श्री  रामशरण  थावथ  :

 क्या  जस  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बिहार  इस  सम्नम़्.असिचित  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना कितना

 राज्य<में  वर्ष  के  दौरान  सिंचाई  क्षमता  में  वृद्धि  करते  हेतु  क्या  लक्ष्य  रखे

 गए  और

 लक्ष्य  छष्प्ति  कितनी  हुई
 .

 जल  संसाधन  मंत्री  प्रिक्ककरण  शुमि  प्रक्ेमਂ  सांस्यिकी  (1987-88

 के  अनुसार  42,86,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  असिंचित  है  ।

 और  ब्रषं  1990-91  के  दौरान  इस  राज्य  में  3,90,000  हेक्टेयर  सिचाई  क्षमता

 के  सजन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  488,000  हेक्टेयर  प्रत्याशित  उपलब्धि  की  सूचना  मिली  है  ।

 अनुवाद  ] _ आरा

 अग्रास  +रिफाइम  विरथिटेढ  हाएत  अमित  क्ाय

 2359.  श्री  सईद  :

 क्या  वेट्रोलिक्क  ओर  अाकृतिक!ओस  मंत्री  यह  बसने  की  कषपा  करेंदे कि  :

 क्या  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  को  भारी  लाभ  हो  रहा  है  तथा  यह  अपने-कज्ने  चास्ों
 और  सरकार  को  लाभांश  का  भुगतान  कर  रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अर्जित  वास्तविक  लाभ  का  वध  वार  ब्यौरा
 क्या  और

 इस  संस्थान  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  तथा  अपने  कमंचारियों  को  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान
 दिए  गए  लाभांश  का  वधंबार  ह#ुयरौरा  क्या  है  ?

 पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथ्य  अंग्राक़प  हें  हाज्य  मन्त्रो

 कृष्ण  :  लाभांश  केवल  शेयर  धारकों  अर्थात्  भारत  सरकार  और  नेशनल
 इरानियन  आयल  कम्पनी  को  दिया  जाता

 कर  पश्चात्  वास्तथिक  लाभ  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  प्रकार  से  है  :---

 बग्रे

 1988-89  9  51.28
 1989-90  £0.23

 1990-91  40.55

 (at)  पिछले  ज्ञीन  क्यों  के  दोदाम  अपरत  सदकाद  को  जाते  वाला  लाकंसःइस  प्रकार
 से  है  :  --  ह
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 रुपये

 1988-89  20.28

 1989-90  20.28

 1990-91  20.28

 कोचीन  हाई  में  तेल  हेतु  छिव्रण  कार्य

 2360.  प्रो०  के  ०वी०  थामस  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  के  पश्चिम  में  अरब  सागर  में  तेल  के  लिये  चल  रहे  छिद्रण  का  में  हुई  प्रगति

 का  ब्यौरा  क्या

 कोचीन  हाई  में  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  उक्त  छिद्रण  कायं  कर  रही  और

 ये  ड्रिलिंग  कम्हनियां  किन  शर्तों  षर  कार्य  कर  रही  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओरਂ  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य
 कृष्ण  :  अभी  तक  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  इस  क्षेत्र  में  तीन  कुओं  को

 खुदाई  की  है  ।

 कंचीन  हाई  में  किसी  भी  कम्पनी  द्वारा  ड्रिलिग  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं

 ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  खुदरा  बिक़रो  केन्द्र  खोलने  हेतु  सर्वेक्षण

 -2361.  श्री  जीवन  शर्मा  :

 क्या  पेट्रो  लियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कष्ट  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथोरागढ़  जिलों  में  पेट्रोलियम  पदार्थों
 की  मौजूदा  खपत  को  देखते  हुए  इन  क्षेत्रों  में  ओर  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  हेतु  इन  क्षेत्रों
 का  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 क्या  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रसोई  गैस  एजेंसियां  आवंटित  करने  संबंधी  कोई
 प्रस्ताव  भी  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रेक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 कृष्ण  हां  ।

 110



 14  1913  लिखित  उत्तर

 बेरोजगार  युवकों  के  लिए  अलग  से  आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  को  उर्वरक  की  आपूर्ति

 2362,  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  न ेखरीफ  और  रबी  के  मौसम  के  लिए  उवंरकों

 की  कितनी  मात्रा  और  किस्म  की  मांग

 अब  तक  मध्य  प्रदेश  को  कितनी  मात्रा  में  उवंरकों  की  आपूर्ति  की  गई  और

 मध्य  प्रदेश  के  किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  उवंरकों  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्ली  और  1991

 और  1991-92  के  मध्य  प्रदेश  में  शब्दावली  में  उर्वरकों  की  आवंटन
 और  उपलब्धता  को  दर्शानेवाला  एक  विवरण  संलग्न

 भारत  सरकार  उवंरकों  की  मांग  और  आपूति  प्रबोधन,ध्यानपूर्वंक  कर  रही
 ताकि  जहां  आवश्यक  वहां  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  सकें  तथा  मध्य  प्रदेश  मांग  को  पूरा
 करने  में  कोई  कठिनाई  होने  की  आशा  नहीं  है  ।

 विवरण

 खरीफ  91  और  रबी  91-92  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्न  उवंरकों  की  आवंटन
 और  उपलब्धता  की  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 मीटरी  टन

 मौसम  मांग  उपलब्धता
 पु

 आवंटन  के

 एन  284.87  303.14  345.95

 पी  181.10  178.30  208.79

 35.00  32°15  38.57

 कुल  $00.97  513.59  593.31
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 रबी  91-92  (31.10.91  की

 250.03  277.21  108  47

 182.00  178.20  88.53

 18.00  20.52  12.00

 450.03  475?93  209:00

 असम  और  महाराष्ट  में  तेल  को  खोज

 2363.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गूंडेवार  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  और  असम  में  किन-किन  पर  त्तेल  केਂ  भंडार  हैं  और  क्याः  तेल  की  खोज
 का  का  प्रमति पर  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेटोलिविभेऑरे  प्रॉकेस्तिक  गंस  मंत्रोलिय  में  रोज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो

 कटे  (6)  ओर  असम  स्थानों  पर  तेल  के  भण्डांर  पाये  गये  तथापि
 महाराष्ट्र  मे ंअभी  तक  किसी  भी  भंडार  का  पता  नहीं  लगा  असम  में  इस  समये  भी  अन्वेषण  कार्य
 चल  रहा  है  ।

 ]

 सुमिगत  सिचाई  क्षमताਂ

 2364.  भो.बो  ०  शोमनाद्रीश्वर  राव  वाडडे  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्यवाहिभकितनी  भूमिगशः  सिंचाई  क्षमता  उपलब्ध  है  और  वास्तव  में  उससे  कितने

 हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  की  जा  रही

 अब  तक  इस  क्षमता  का  कितना  प्रतिणत  उपयोग  किया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  सिंचाई  को  और  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अधिकःघनराशि
 आवंटित  करने  का  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जसल-संसत्वन संत्री
 विद्याचरण  :  भजल  से  चरम  सिंचाई  क्षमता  803.8  लाख
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 हेक्टेयर  है  ।  योजना  (1989-90)  के  अंत  तक  सृजित  एवं  उपयोग  की  गई  क्षमता  348

 लाख  हेक्टेयर  और  325  लाख  हेक्टेयर  है  ।  राज्यवार  संलग्न  विवरण  सूची  में  दिया  गया  है  ।

 योजना  के  अंत  तक  उपयोग  की  गई  सिंचाई  क्षमता  लगभग  43.3%

 और  आठवीं  योजना  के  विवरणों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 सिंचाई  स्कीमों  में  सिंचाई  क्षमता  के  स्तरों  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  पुरानी  प्रणालियों  का

 भूजल  एवं  सतही  जल  का  संयुक्त  प्रणाली  के  प्रबंध  में  लोगों  की  सहभागिता  आदि  पर

 बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 सातवीं  योजना  तक  भूजल  विक्रास  सिचाई  क्षमता

 हेक्टेयर

 क्रम  राज्य  का  नाम  चरम  सातवीं  योजना  के  अंत  तक  विकास

 सं०  (1989-90)

 क्षमता  ड्रपयोग  की  गई

 1  2  3  4  5

 1.  आन्धश्र  प्रदेश  51.9  16.07  15.68

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.2  गा  न

 3.  असम  15.6  1.69  1.16

 4.  बिहार  71.8  32.28  29.6

 5.  गोवा  0.76  0.01  0.01

 6.  गुजरात  48.1  15.96  15.50

 7.  हरियाणा  18.8  14.50  14.23

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.74  0.16  0.  2

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  7.83  0.08  0.08

 10.  कर्नाटक  31.2  5.84  5.68

 11.  केरल  9.9  1.06  0.89

 12.  मध्य  प्रदेश  127.0  14.59  14.20
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 1  2  3  4  5

 13.  महाराष्ट्र  58.4  14.31  13.8

 14.  मणिपुर  0.16  नगण्य  नगष्य

 15.  मेघालय  0.56  0.09  0.09

 16.  मिजोरम  न  न

 17.  नागालैण्ड  न  0.01  0.01.

 18.  उड़ीसा  54.0  6.29  5.63

 19.  पंजाब  38.2  37६24  31.75

 20.  राजस्थान  34.4  17.77  17.45

 21.  सिक्किम  न
 नगण्य  नमण्य

 22.  तमिलनाडु  133.5  12.56  12.28

 23.  त्रिपुरा  0.8  0.18  0.14

 24.  उत्तर  प्रदेश  180.0  152.6  138.5

 25.  पश्चिम  बंगाल  18.8  9.25  7.8

 कुल  राज्य  802.65.  347.34  3  24.60.

 ह

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र  1.19  0.62  0.62.

 कुल  योग  03.84  347.96-  325.22

 अर्थात्  803.8  348.0  525.00.

 हरियाणा  में  तेल  ओर  गंस  परियोजनाएं

 2365.  श्री  नारायण  सिह  चोधरी  :  L-

 क्या  पैट्रोलियम  और  ब्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  में  तेल/गैस  से  संबंधित  विभिन्न  योजनाएं/परियोजनाएं  काफी  संभय  से
 केन्द्र  सरकार  के  पास  विचाराध्ीन

 यदि  तो  कब  से  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
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 उन्हें  स्वीकृति  देने  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 इनमें  से  प्रत्येक  योजना/परियोजना  को  कब  तक  स्वीक्  जाने  की  संभावना

 वेद्रो  लियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  से  हरियाणा  में  करनाल  रिफाइनरी  नाम  की  केवल  एक  ही  परियोजना

 है  ।  इसकी  स्थापना  इंश्यिन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  की  इसके  कार्यान्वयन  की  प्रकिया

 तैयार  की  जा  रहो  है  ।

 तमिलनाडु  में  पेट्रोल/डीजल  की  खुदरा  बुकानें  तथा  एल०  पी०  जी०  एजेंसियां

 2366.  डा०  के०  एस०  सोन्द्रम॑  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  और  विशेष  रूप  से  पेरियार  तथा  सेलम  जिलों  में  एल०  पी०  जी०  एजेंसियों
 एवं  पेट्रोल/डीजल  की  खुदरा  दुकानों  की  संख्या  कितनी

 क्पा  नई-एल०  पी०  जी०  एजेंसियां  कथा  पेट्रोल  की  खुदरा  दुकानें  भावंटित  करने  का

 कोई  भश्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 और  आकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  रक्षा  संत्रालर  में  रफ्य  मंत्रो

 एस  ०  कृष्ण  :
 गण

 आर०  ओ०  ता  एल०  पी०  जी०

 तमिलनाड्

 रा
 “1399

 305
 395

 पेरियार
 _

 77  14

 सेलम  117  17

 और  विभिन्न  स्थानों  पर  नए  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  और  एल०  पी०  जी०

 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  विषणन  योजनाओं  ,  उत्पादनों  की  उपलब्धता  आदि  के  अनुसार  खोली  जाती  हैं  ।

 बिहार  के  संथाल  परगना  नें  काले  पत्थर  ओर  प्रेनाइट  के  भंडार

 2367.  श्री  साइमन  सरांडो

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  के  संथाल  परगना  में  काले  पत्थर  तथा  ग्रेनाइट  के  विशाल  भंडार
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 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  बेहतर  किस्म  के  ग्रेनाइट  तथा  काले  पत्थर  के  खनन  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 कितनी  मात्रा  में  ग्रेनाइट  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  कौन-कौन  से  देशों  को  इसका

 निर्यात  किया  जा  रहा  है  तथा  1990-91  के  दोरान  सरकार  ने  निर्यात  से  कितनी  घनराशि  अजित

 की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  विकास  तथा  ग्रेनाइट  और  काले  पत्थर  को

 निर्यातान्मुख  बनाने  के  लिए  पिछले  तीन  साल  के  दौरान  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  और  गोहा  और

 भागलपुर  जिलों  में  ग्रेनाइट  होने  की  सूचना  मिली  जहां  19  मिलियन  घन  मीटर  भंडार  होने  का

 अनुमान  साहिबगंज  जिले  के  पाकड़  क्षेत्रों  मे ंकाला  कंकड़/गोलापत्थर  निकलता  है  प्राप्त

 सूचना  के  बिहार  राज्य  खनिज  विकास  निगम  राजकीय  का  संयुक्त  क्षेत्र  में

 प्लामू  जिलान्तगंत  डाल्टनगंज  में  निर्यात  क्वालिटी  के  गुलाबी  ग्रेनाइट  इमारती  खण्डकों  के  निर्माण  हेतु
 एक  कारखाना  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्राप्त  सूचना  के  भारत  से  1990-91  में  6.14,767  टन  ग्रेनाइट  का  निर्यात

 किया  गया  ।  भारत  के  अनपढ़  और  तराशे  हुए  ग्रेनाइट  खन््डकों  के  मुख्य  बाजार

 जमं  बेल्जियम  और  सिंगापुर  हैं  तथा  पालिसकृत  चमकदार  ग्रेनाइट  के  मुख्य  खरीददार

 सोवियत  जमंनी  व  नीदरलैंड  इसके  अलावा  सऊदी

 संयुक्त  अरब  न्यूजीलैंड  आदि  भी  भारत से  ग्रेनाइट  मंगाते  हैं  ।  1990-91
 में  ग्रेनाइट  निर्यात  का  मूल्य  198  करोड़  रुपये  था  ।  ग्रेनाइट  पर  रायल्टी  और  अन्य  लेबियों  की  राशि
 संबंधित  राज्य  सरकार  को  मिलती  और  निर्यात  आय  ग्रेनाइट  निर्यातकर्त्ता  को  होती  है  ।

 से  ग्रेनाइट  एक  अप्रधान  खनिज  है  उसके  निक्षेपों  के विकास  का  दायित्व  राज्य
 सरकार  का  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  ग्रेनाइट  निर्यात  के  प्रोत्साहन  के  लिये  रियायती  ब्याज  पर  निर्यात

 100%  निर्यात  प्रधान  यूनिटों  के  लिये  अपेक्षित  उपकरणों  पर  सीमा  शुल्क  एवं  उत्पाद  शुल्कों  से

 छूट  तथा  आयकर  अधिनियम  के  अंतगंत  कर  अदायगी  में  रियायत  जंसी  सुविधायें  प्रदान  की  हैं  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  शस  का  प्रुनगंठन

 2368.  भ्री  पृथ्वोराज  डी०  चब्हाण  :

 क्या  पैट्रो  लियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 116



 14  1913  लिखत  उत्तर

 क्या  सरकार  का  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  पुनगंठन  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 एस०  कृष्ण  :  और  अनेक  सुझाव  प्राप्त  होते  रहे  हैं  परन्तु  तेल  एवं  प्राकृतिक  गँस

 आयोग के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  औपचारिक  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 नेफेड  द्वारा  कच्चे  काजू  को  खरीद

 2369.  श्री  कीडी  कुन्नील  सुरेश  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेफेड  का  विचार  केरल  में  काजू  उत्पादकों  से  कच्चे  काजू  खरीदने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 1991-92  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  काजू  खरीदने  का  विचार  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्ली  :  तथा  जी  जहीं  ।  केरल

 कच्चा  काजू  एवं  1981  के  अन्तर्गत  कच्चे  काजू  की  खरीद  के

 लिये  केवल  केरल  सहकारी  समिति  1969  के  अंतगंत  पंजीकृत  सहकारी  समिति  को  ही
 राज्य  सरकार  के  एजेंट  या  उप-एजेंट  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सकता  अतः  केरल  के

 काजू  उत्पादकों  से  कच्चे  काजू  की  खरीद  नहीं  कर  सकता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नवियों  से  गाद  निकालना

 2370.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितनी  नदियों  की  गाद  छुंटाई  का  कार्य  हाथ  में  लिया  गया

 क्या  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  इन  नदियों  कौ  माद-छंटाई  का  कार्य  प्रारम्भ
 कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इन  नदियों  के  नाम  कया  हैं  और  बे  कहां  हैं  ?
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 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान  बंगा  और  ब्रह्मपुत्र
 नदियों  पर  नौवहन  उद्देश्यों  क ेलिए  गाद  निकालने  का  कार्य  शुरू  किया  गया

 “3  corners

 (4)  बषं  1990-91  के  दौरान  चैनल  में  1.5  मीटर  से  2  मीटर  तक  जल  की  गहूसई  कायम
 रखने  के  वास्ते  वलिया-पटना  और  पटना-फरक्का  पहुंचों  में  गंगा  नदी  पर  गाद  निकालने  का  कार्य  शुरू
 किया  गया  था  ।

 फरकक््का-पटना  सीमा  में  3  नाजुक  छिछले  स्थानों  पर  तलकषंण
 छिछले  स्थानों  पर  बन्डलिग  का  कार्य  किया  गया  जबकि  पटना-बलिया  सीमा  में  4  छिछले  स्थानों  पर
 बन्डलिंग  का  कार्य  किया  गया  ।

 कोयला  खान  अमिकों  के  लिए  सुरक्षा  उपाय

 2371.  डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कोयला  खान  श्रमिकों  की  सुरक्षा  हेतु कोई  योजना  का

 और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कोयला
 संत्रालय  सें  उप  मंत्रो  एस०  बोी०  :  और  कोयला  खनिकों

 की  सुरक्षा  को  पुनिश्चित  करने  के  लिए  खानों  का  कार्य  खान  1952  तथा  इसके  अधीन

 बनाए  गए  नियमों  और  विनियमों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  चलाया  जाता  इसके  अतिरिक्त  यूनिट
 स्तर  पर  पिट-सुरक्षा  समिति  क्षेत्र  और  कम्पनी  स्तर  पर  त्रिपक्षीय  कोल  इंडिया  स्तर  पर  सुरक्षा
 बोर्ड  एवं  सरकारी  स्तर  पर  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  पर  स्थायी  समिति  के  जरिए  निगरानी  एवं  समीक्ष

 नियमित  रूप  से  की  जाती  सभी  खानों  में  श्रमिक  निरीक्षक  नियुक्त  किए  जाते  जो  कि  प्रबंधन  एव

 खान  महानिदेशक  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  हैं  ।  खनिकों  से  मूलभूत  सुरक्षा  संबंधी  विद्यत  उंपकरण

 एवं  अन्य  सुरक्षा  साधन  काम  किए  जाने  के  लिए  मुहैया  कराए  जाते  कोयला  खानों  में

 सुरक्षा-व्यवस्था  में  सुधार  किए  जाने  के  लिए  आवधिक  सुरक्षा  सम्मेलनों  की  की  गई  सिफारिशों/अनुदेशों
 को  भी  क्रियान्वित  करती

 सूरतगढ़  स्थित  केन्द्रीय  राज्य  फार्म

 2372.  श्रो  अनफूल  सिह  :  5

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  राज्य  सूरतगढ़  के  अंतगगंत  आने  वाली  भूमि  का  क्षेत्रफल  क्या

 पिछले  दो  वर्षों  में  फार्म  में  हुए  मुनाफे/हानि  का  ब्योरा  क्या  और
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 (a)  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  भूमि  पर  खेती  नहीं  की  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललों  सूरतगढ़  स्थित  केन्द्रीय
 राज्य  फार्म  की  भूमि  का  कुल  क्षेत्रफल  लगभग  6293  हेक्टेयर

 इस  फाम  ने  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  नीचे  दर्शाएं  गए  विंवरण  के

 अनुसार  लाभाज॑न  किया  :--

 रुपए

 राशि

 1989-90  95:85

 1990-91  29.22

 अपेक्षित  जानकारी  निम्न  प्रकार  है  :--  रा

 -  थर्ष  क्षेत्र
 रा

 1989-90
 ।

 खरीफ  (4279)  रबी  (903):
 1990-91:  खरीफ  (3968)  रबी  (818)  |

 ]
 नेयकेकती  स्विल्नाइट  कास्पोरेशन  में  लिनाइट  और  का  उत्पादन

 2373.  डा०  पी०  वल्लल  पेरूमसान  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लिग्नाइट  कारपोरेशन  में  लिग्नाइट  और  का  कुल  उत्पादन  कितना  है

 और  इनका  प्रतिटन  बिक्री  मूल्य  कितना  है

 कया  इनके  ऊर्जा  महत्व  की  दृष्टि  से  कोयले  की  तुलना  में  इनके  बिक्री  मूल्य  में  कोई
 वट  आई  और

 यदि  तो  इनके  मूल्य  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ,..  कोयला  मंत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  बॉ०  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 लिग्नाइट  तथा  लेको  का  उत्पादन  तथा  चालू  वर्ष  1991-92  में  (1-4-91  से  31-10-91  के

 प्रथम  सात  महीनों  के  दौरान  लिग्नाइट  तथा  लेको  के  उत्पादर्न  को  नीचे  दिया  गयां  है  :--
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 टन

 वर्ष  लिग्नाइट  लेको

 1990-91  117.59  2.55

 1991-92  74.87  1.59

 91
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 दिनांक  29-11-91  की  स्थिति  के  अनुसार  बिक्री  कीमत  नीचे  दर्शायी  गई  है  :--

 कच्चा  लिग्नाइट  410/ea

 लेको  --२०

 और  नहीं  ।  लिग्नाइट  तथा  लेको  की  कौमतों  का  निर्धारण  करते  समय  कोयले

 की  तुलनात्मक  कैलोरीफिक  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  वास्तव  में  यदि  कंलोरीफिक  क्षमता  के

 रूप  में  ही  केवल  हिसाब  लगाया  जाए  तो  कोयले  की  भूमिगत  लागत  से  लिग्नाइट  तथा  लेको  की  बिक्री

 कीमत  ऊंची  कच्चे  लिग्नाइट  की  कीमत  को  केवल  1991  में  325  रुपये  प्रतिटन  से

 410  रुपये  प्रतिटन  तक  संशोधित  किया  गया  लेको  की  कीमतें  1991  में  1750  २०  प्रति

 टन  से  1900  २७  प्रति  टन  संशोधित  की  गई  थी  ।  इस  समय  कीमतों  में  और  वृद्धि  किये  जाने

 की  कोई  आवश्यकता  अथवा  ओऔचित्य  नहीं  कितु  बाजार  की  परिस्थितियों  तथा  कोयले  की

 तुलनात्मक  कीमतों  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जाती  है  और  जब  इनमें  परिवर्तन  आयेगा  तो  लिग्नाइट

 तथा  लेको  की  कीमत  में  संशोधन  किए  जाने  के  शम्बन्ध  में  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंको  जिले  में  पेट्रोल/डोजल  पम्पों  का  खोलना

 2374.  ओऔ  राससागर  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्ररकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  जिले  के  किन  क्षेत्रों  में  चालू  वर्ष  में  पेट्रोल  और

 डीजल  पम्प  तथा  रसोई  गैस  एजेंसियां  खोलने  का  विचार

 क्या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  के  क्या  निष्कषं  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  बाराबंकी  में  दो  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  अर्थात  देवास  और  वाराबंकी  में

 प्रत्येक  में  एक-एक  खोले  जाने  की  योजना  है  ।
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 राष्ट्रीय  सहकारी  बेंक

 2375.  श्री  अरविन्द  नेताम  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  सहकारी  बैंक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बैंक  को  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  जी  हां  ।

 बहुराज्यीय  सहकारी  समितियां  1984  और  इसके  अन्तगंत  नियमों  के  अधीन
 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  बैंक  के  पंजीकरण  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  से  जो  कि  मुख्य
 बढ़ावा  देने  वाला  एक  प्रस्ताव  सहकारी  समितियों  के  केन्द्रीय  रजिस्ट्रार  को  मिला  यह  प्रस्ताव
 राज्य  स्तरीय  सहकारी  बैंकों  के  राष्ट्रीय  संघ  और  शहरी  सहकारी  बैंकों  की  सदस्यता  से  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  एक  सहकारी  बैंक  स्थापित  करने  से  सम्बन्धित  है  ।  प्रस्तावित  बैंक  का  उद्देश्यं  सहकारी  क्षेत्र  से  '

 अतिरिक्त  धनराशि  जुटाकर  और  उसे  सहकारी  संस्थाओं  के  अन्य  क्षेत्रों  में  निवेश  में  लाकर  देश  में

 सहकारी  बैंकिंग  संस्थाओं  के  लिए  सन््तुलन  केन्द्र  के  तौर  पर  कार्य  करना  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  प्रस्तावित  बैंक  की  व्यवहायंता  के  बारे  में  अपने  संदिग्ध  दृष्टिकोण  के
 कारण  इस  प्रस्ताव  से  प्रथम  दृष्टिकोण  के  द्वारा  में  सहमत  नहीं  हुआ  ।  यह्  विचार  भी  व्यक्त  किया  गया
 है  कि  प्रस्तावित  बैंक  की  स्थापना  के  लिए  बैंकिंग  विनियमन  अधिनियम  में  संशोधन  करना  भी
 आवश्यक  होगा  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  दृष्टिकोण  के  परिप्रेक्ष्य  में  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  बैंक  के  रजिस्ट्रशन
 के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 अनुवाद  ]

 छिड़काव  हारा  सिचाई

 2376.  डा०  बसन््त  पवार  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-वार  कितने  क्षेत्र  में  छिड़काव  द्वारा  सिंचाई  की  जाती
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 इस  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  का

 ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  विभिन्न  राज्यों  को  इस  प्रयोजनार्थ  दी  गई

 सहायता  का  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विधाचरण  :  ड्रिप  सिंचाई  के  अन्तगंत  शामिल  क्षेत्र

 23426  हेक्टेयर  आंका  गया  राज्य-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 (i)  आन्धर  प्रदेश  800  हेक्टेयर

 (ii)  गुजरात  300  हेक्टेयर

 (iii)  कर्नाटक  2000  हेक्टेयर

 (४)  केरल  400  हेक्टेयर

 9)  सहाराष्ट्र  16426  हेक्टेयर

 तंभिलनाऋ  9500  हेक्टेयर  और

 राज़्य  1.000  हेक्टेयर

 ड्िप  सिंचाई  प्रणाली  को  चढ़ावा
 देमे  के  लिए  'स्प्रिकंलर/ड्िप  श्रणाली  आदि  के  प्रयोग  को

 प्रोत्साहित  करनेਂ  की  केन्द्रीय  स्कीम  1982-83  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस

 सपरीम-ेंमछुर्स-क़त  सिल्नार्ड  पपक्तली  अपनाने  के  लिए  लघु-और  सीसान्त  अनुसूचित
 ऋल्लुजृलित  जज़ाति  बयां के  किसानों  की-महायता  करना  सहकारी  और  सामुदायिक  किसातों  को
 झ्री  जाता  स्रीमान्त  और  अनुसूचित  जाति,अनुसुचित  जनजाति  किसात्रों  को
 उपलब्ध  आथिक  सहायता  क्रमशः  लागत  का  25%,  333  %  ओर  50%  है  जिसे
 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  बराबर-बराबर  बांटा  जाना  इसके  अलावा

 गुुजप्शात  उत्तर  अकेक्  प्रक्रेण  ओर  राजस्थान  ज॑से  राज्योंने  भी  ड्रिप
 सिचाई  प्रणालियों  के लिए  अपनी  स्वयं  की  अलग  आधिक  सहायता  की  स्कीमें  घोषित  की  कृषि/में
 प्लास्टिक  के  प्रयोग  पर  राष्ट्रीय  समिति  ने  भी  ड्रिप  सिच'!ई  प्रणाली  को  बढ़ावा  देने  और  लोकप्रिय
 बनाने  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  ।  इनमें  ये  शामिल  हैं  :-  जल  प्रबन्ध  में  अनुसंघान  विकास  और
 विस्तार  कार्य  शुरू  करते  के  लिए  विश्निन्त  क्रपि  जल्रवायु  सम्बन्धी  स्थितियों  में  कृषि  प्लास्टिकल्चर
 विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  जागरूकता  उत्पन्न  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों
 हेतु  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  ड्रिप  सिंचाई  प्रणाली  को «बढ़ावा  दे  ने  हेतु  और
 शालाें  आयोजित  नाबाड्ड  के  परामर्श  से  ड्रिप  सिंचाई  की  यूनिट  लागत  निर्धारित  करना  और
 विभिन्न  राज्यों  आदि  में  ड्रिप  सिंचाई  के  लिए  तकनींकी-आथिक  व्यवहायंता  अध्ययन  शुरू
 करना  |
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 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  स्थ्रिक्लर/ड्रिप  प्रणाली  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  की  केन्द्रीय
 प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तगंत  ड्िप  प्रणाली  के  लिए  दी  अर्लक्क  सहायता  नींने  दो  गई

 है  :-

 राज्यों  का  नाम  वर्षों  के  लाख  में

 1988-89  1989-96  1990-91

 1.  आनन्द  प्रदेश  जि  17.77

 2.  गुजरात  5.33  1.87  6  83

 3.  केरल  --  3.95  8.61

 4.  महाराष्ट्र  56.58  105.51*  72.47

 *  इसमें  स्प्रक्सर  भी  शामिल

 वायस  ऑफ  अमेरिका  भोरतीय  अपे-मंहाहौये  टरसिमौंटर
 स्थॉर्फिति  करेंगी

 2377.  श्री  अन्ना  जोशी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे।कि  :

 क्या  वायस  ऑफ  अमेरिका  भारतीय  उंप॑-मेहोद्वीपं में  ट्रांसेम्ीटर  स्थापित  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 क्या  वायस  ऑफ  अभेरिका  ने  भारंत॑  में  ट्रॉसेमीटर  स्थी्िंत  करने  के  लिए  भैंरत  सरकार
 से  सम्पर्क  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार ने  क्या  प्रतिक्रि यः  ज्यक्त

 विदेश  संत्री  माधव  सिह  :  तक  दक्षिम  एशियाई  क्षेत्र  का
 प्रइन  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  श्रीलंका  की  सरकारों

 के  बीच  श्रीलंका  में  वायस  अमेरिका  की  मेज़्दा  अभिश्नह्॒ण"एकं-्फ्रसात॒ण  सुक््धिकओं'नत्े  अप्रर  अधिक
 उन्नत  करने  तथा  उन्हें  अन्यत्र  स्थापित  के  बारे  समकझौत्म  हुआ  |  सरकार  ने  इस  को
 श्रीलंका  की  सरकार  के  साथ  है  ताकि  का  सुशिश्चत  किया  जा  सके
 का  इस्तेमाल  केवल  सार्बजनिकः  फ्रसारण  के  लिए  ही  फिश्रह  जता

 और  (घ्र)/जी

 ह्श्वे
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 तटीय  क्षेत्रों  में  पानी  में  खारेपन  को  समस्या

 2378.  श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  एजेन्सी  की  रिपोर्ट
 के  अनुसार  भारत  के  तटीय  क्षेत्रों  में  पानी  में

 पन  की  गम्भीर  समस्या

 यदि  तो  क्या  इस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  में  विशेषज्ञों  क ेसाथ

 परामर्श  करके  कोई  योजना  तैथार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया

 जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बिद्याचरण  :  से  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की

 सहायता  से  गुजरात  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  के  तटीय  क्षेत्रों  में  जिनमें  समुद्री  जल  के

 प्रवेश  करने  तथा  मृदा  के  खारेपन  की  ग्रम्भीर  समस्याएं  स्थान-विशेष  के  आधार  पर  अनेक

 अध्ययन  किए  गए  हैं  ।  भूजल  के  कृत्रिम  पुनभंरण  के  लिए  ज्वारेय  चेक  बांघों  बेसिनों

 और  चैनलों  का  विस्तार  भण्डारण  आदि  के  निर्माण  के  लिए  अनेक  परियोजनायें  तैबार

 की  गयी  इनमें  से  अनेक  परियोजनाओं  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहा  हैं  और  इनके  शीघ्र  ही  पूरी

 हो  जाने  की  सम्भावना  है  बशर्तें  कि  इनके  लिए  घन  उपलब्ध  हो  ।

 सिगूर  परियोजना  के  विस्थापितों  के  पुनर्वास

 हेतु  विश्व  बेंक  को  सहायता

 2379.  झो  धर्म्िक्षम  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्न  प्रदेश  के  मेंढक  जिले  में  सिगूर  परियोजना  के  विस्थापितों  के  पुनर्वास  हेतु  विश्व

 बैंक  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  गयी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बिद्याजरण  :  ओर  सिगूर  जलाशय  परियोजना  से

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  पुनर्वास  पुनः  स्थापन  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  हैदराबाद  जल  आपूर्ति  और

 सफाई  का  घटक  257  करोड़  रुपये  की  कुल  परियोजना  लागत  में  से  कायं  की  इस
 मद  के  लिए  16.98  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  अनुमोदित

 पुनर्वास  और  पुनः  स्थापन  की  योजना  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सभी  पुनर्वासों  के  बास्ते  अवसंचनात्मक
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 सुविधाओं  का  विकास  पुस्तकालय  पहुंच  सड़कें  तथा  सुरक्षित  जल  आपूर्ति
 प्रदान  करती  है  ।  इसके  बिना  किसी  लागत  के  आवास  के  लिए  स्थल  प्रदान  करने  के
 साथ  27  पूरीतरह  से  और  42  आंशिक  जलमग्न  गांवों  क ेलिए  आ्थिक  विकास  स्कीमें  तैयार  करने  की
 योजना  है  ।

 पोलावरम  सिचाई  परियोजना

 2380:  श्री  घ्म  सिक्षम  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्य  प्रदेश  में  पोलाबरम  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 इस  परियोजना  के  कार्यान्बयन  हेतु  विश्व  बैंक  से  मांगी  गयी  आथिक  सहायता  का  ब्यौरा
 क्या  और

 क्या  इसे  राष्ट्रीय  परियोजना  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रतिपादित

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  3030  करोड़  रुपए  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  जल  आयोग  की

 टिप्पणियों  के  अनुसार  प्रस्ताव  को  संशोधित  करना  अपेक्षित  इस  इस  परियोजना  के

 लिए  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  परियोजना  घोषित  करने  के  लिए  पोलावरम  परियोजना

 विकसित  मानदण्ड  के  अनुकूल

 वुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का आधुनिकीकरण

 2381.  श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के आधुनिकीकरण  का  प्रक्रिया  तथा  क्रियान्वित  संबंधी  कार्य

 निर्धारित  समय  के  अनुसार  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसे  पूरा  करने  के  लिए  आगे  का  कया  कार्यक्रम  निश्चित  किया  गया

 क्या  लागत  बढ़ने  के  कारण  भारतीय  और  बिदेशी  मूल  के  दोनों  ठेकेदार  अपने  बिल  बढ़ा
 रहे

 (&)  यदि  तो  इन  ठेकेदारों  के  भारतीय  और  विदेशी  मुद्रा  में  मुगतान  किए  गए  बिलों  की
 राशि  का  ब्यौरा  क्या
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 क्योंइसः  कार्य  के  लिए  किसी  विदेशी  सहायता  अथवाਂ  ऋण  का  उपयोग  जिया  गंयो
 ह

 तो  तस्थेम्बस्थी  ब्योरा  क्याਂ  हैः  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  संतोष  मोहन  :  से  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का

 आधघुनिकीकरण  काय॑  1993  तक़-पूरत  किया  जानें  इस  समय-सूची  का  पुनः  निर्माण  की  जाने

 वाली  तीन  में  से  एक  धमन  भट्टी  को  छोड़कर  शेष  में  पालन  किए  जाने  की  संभावना  शेष  एक  के

 1993  तक  पूरा  होने  की  सभावना

 केवल  देशज  भाग  के  लिए  हीं  संविंदा  में  15%  की  अधिकतम  सीमा  तक  वृद्धि  करने  का
 प्रावधान  है  और  इसी  कारणश  ठेकेब्बर  के  बिलों  में  व्  करते  ।

 अब  बढ़ाई  के  मुयतान  का  ब्योस  निम्नानुसार

 पैकेज  ठेकेदार  भुगतान  की  गई
 राशि

 ॒  2

 ह

 ््ि  |  3
 ह

 4

 1.  कच्ची  सामग्री  बिंडला  टेंक्नीकल  स्विसेज  0-59
 संभाल  संयंत्र  हिन्दुस्तान  स्टीलवक्स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  5.19

 5°78

 2.  सिन्टरिंग  संयंत्र  त्याजप्रोमेक्सपोर्ट  सोवियत  संघ  पीं०  0°75

 हिन्दुस्तान  स्टीलक्कर्स  कंस्ट्रक्शन  लि०  1734
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 3.  धमन  भट्टी  त्याजप्रोमेक्सपोर्ट  सोवियत  संघ  ०पी  0:87

 बिडलो  सविसेज  0°21

 हिन्दुस्ताम  स्टीलक्क्र्स  कंस्ट्रक्शन  लि०  044
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 4.  बेसिक  आक्सीजन  बिडला  टेक्नीकल  सर्विसेज

 फर्नेस  अोड़सल

 ६७०  $  सततः  ढ़लाई  संयंत्र  लारसन  एण्ड  टबरो

 प्लोसेसिंग  प्लांट  हिन्दुस्तत्ञ  स्टीलब्नक्स  कंस्ट्रक्शन  लि०

 7.

 8.

 9.

 10

 11.  -

 12.

 13.

 कोक  ओवन  बैटरी  ओटो  इंडिया  लिमिटेड

 बाई  प्रोडक्ट  प्लांट  इंजनियरिग  प्रोजेक्ट्सਂ  लि०

 न्यू  लाइम  केलसिलेशन  वूलकान  इंजीनियरिंग  ववस

 हाट  मैटल  लेडल  शाप  ब्र  थवेट

 प्लंट  वार  सप्लाई  इंजिनियरिंग  प्रोजेक्ट  लि०

 रिपेयर  शाप  सुविधा  और

 इंसट्र  पेन्टेशन  हिन्दुस्तान  स्टीलवक्स  कंट्रक्शन  लि०

 विद्यूत  एशियन  ब्राउन  बोवरी  लि०

 लाइटिंग  और  टेलीफोन  क्राम्पटन  ग्रीवज  लिमिटेड

 सिस्टम

 .  सड़क  एवं  परिवहन  एन०  बी०  सी०  सी०

 हां  ।
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 उपयोग  किए  गए  विदेशी  ऋण  का  ब्योरा  निम्नानुसार  है  :

 राशि  27.11.91
 विनिमय  दर

 ए०  एफ०  डब्ल्यू

 से  ऋण  110.045  मिलियन  डी०  एम०

 डेद्ची  बेक  से  ऋण  71:562  ,,  डे

 फिनिश  एक्प०  बैंक  से  ऋण  10830  ,,  कि

 निप्पोन  सी०  आर०  बैंक

 से  ऋण  10°681  ,,  क्र

 2°225  मिलियन  एस०  एफ०  आर०

 मिक्सडन  केडिट  16170  ,,  न

 खनिज  तेल  को  खोज

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5  1991

 को  रुपये  में

 रुपये  करोड़

 17785

 115:66

 17°50

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  खनिज  तेल  की  खोज  के  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस  कष्ण  :  और  देश  के  अनेक  भागों  में  अन्वेषण  किया  गया  है  यथा

 कैम्बे  ऊपरी  बम्बई  कावेरी  और  असम  अराकन  और
 11  और  के  बेसिनों  यथा  हिमालय  के  तराई  वाले

 गंगा  की  महानदी  ,  गोंडवाना  और  अन्य  बेसिनों  में  ।  इसके
 परिणामस्वरूप  1-1-91  तक  के  बेसिनों  में  कच्चे  तेत  का  करीब  1178  मि०  मी०  टन
 निकर्षण  योग्य  भण्डार  स्थापित  हुआ
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 न

 महाराष्ट्  में  खार  भूमि  के  विकास  हेतु  यूरोपीय
 आधिक  समुदाय  से  सहायता

 2383.  श्री  सुधोर  सावन्त  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  तटीय  क्षेत्रों  मे ंखार  भूमि  के  विकास  हेतु  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  ने
 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  द्वारा  इसके  लिए  दी  गई
 घनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  घनराशि  का  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन  से  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  से  खार  भूमि  सुधार  परियोजना  के  लिए
 1984  में  20  मिलियन  ई०  सी०  यू०  की  जो  माल  सहायता  भर्थात  उबंरकों  के  रूप  में

 प्रदान  की  जाती  हेतु  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  साथ  एक  समझौते  पर  हस्त  क्षर  किए  गए  ।  इस
 परियोजना  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  किए  गए  व्यय

 का  प्रतिपूर्तिप्रतिपक्ष  निधिरों
 की  बिक्री  से  में  स ेकिया  जाना  है।अब  तक  महाराष्ट्र  सरकार  को  15°68  करोड़  रुपये  की
 राशि  की  प्रतिपूर्ति  की  गयी  है  ।

 पाकिस्तान  का  रक्षा  बजट

 2384.  कुमारी  उस्रा  भारती  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  पाकिस्तान  को  अपने  रक्षा  बजट  में  कटौती  करने  की
 चेतावनी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  पाकिस्तान  अपने  बजट  का  लगभग  आधा  भाग  रक्षा  पर  व्यय  करता  और

 यदि  तो  इस  पर  रारकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मन्त्री  माधवसह  :  और  ऐसी  अनेक
 मीडिया

 रिपोर्ट  हैं  जिनमें

 इन  बातों  का  उल्लेख  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  पाकिस्तानी  रक्षर  बंजट  में  9%  कीं  कटोती  का

 सुझाव  दिया  ला
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 पाकिस्तान  सरकार  द्वादा  प्रकाशित  स्तरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  पाकिस्तान  अपने  बजट
 का  388%  भाग  रक्षा  पर  व्यय  करता  ग्रह  विड्ववास  क्या  जाता  है  कि  उसके  रक्षा

 व्यय  का  एक  भाग  अन्य  शीर्षों  के  अन्तगंत  आता  रक्षा  व्यय  की  प्रतिशतता  अधिक  हो
 सकती

 पाकिस्तान  द्वारा  ससाधनों  को  अपनी  जायज  आवश्यकताओं  से  अधिक  रक्षा  पर  लगाने

 मैं  इछ्न  क्षेत्र  मे ंआथिक  विकास  झौर  सुरक्षा  पर्यावरण  पर  प्रतिकूल  प्रभ्राव  पड़ता  है  ।

 सरकार  ऐसी  सभी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  नजर  रखे  हुए  है  जिनसे  भारत  की  सुरक्षा  पर
 फ्रक्नाव  पड़ता  ह ैऔर  उसकी  घुरक्षा  के लिए  आवश्यक  उपाय  करती

 मछली  जीन  बेंक

 2385.  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  मछली  जीन  बैंक  स्थापित  करने

 मदि  तो  इस  उद्देश्य  क ेलिए  कोन-कोन  से  स्थान  चुने  गए

 इन  जीन  बैकों  के  क्या  लाभ  और

 इन  ढेँकों  की  स्थापना  परः  किक्तवी  घनराईश  ब्र्यय  की  जाएग्री  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  र/ज्य  मंत्री  के०  सी०  :  जी  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  मत्स्य  आनुवंशिकी  संसाधन  ब्यूरो  बी०  पी०जी०

 जीन  बैंक  प्रजातियों  के  आनुवंशिक  सुधार  और  संरक्षण  में  सहायता  करता

 करीब  70  लाख  रुपये  ।

 नरमंदा  सागर  ब्रांघ

 2386.  श्री  सनन््तोषकुमार  ग  गवार  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नमुंदा  सागर  बांध  का  निर्माण  भूकम्प  प्रवण  क्षेत्र  में  किया  जा  पढ़

 कछ  इस्र  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 £30
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 इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  भूभौतिकीय  अनुसंधान  हैंदेराबॉदे  द्वारा  दिए  गए  सुझावों
 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  भारतीय  मानक  वर्गीकरण  एस०
 1883-1884)  के  अनुसार  भूकम्पीय  जोन-ा  और  पा  की  सीमाओं  पर  पड़ने  वाले  क्षेत्र  में-नमंदा
 सागर  बांघ  का  निर्माण  किया  जा  रहा  यह  एंक  मेंध्पेम  भूकम्प  भ्रवर्ण  क्षेत्र  हैं  ।

 इंजीनियरिस  भू-विज्ञान  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  मध्य  नागपुर  तथा  भूकम्प
 इंजीनियरिंग  रुड़की  विज्वविद्यालय  द्वारा  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  ।

 इंजीनियरिंग  भूविज्ञान  मध्य  नागपुर  तथा  भूँकम्प  इंजॉनियरिंग

 रुड़की  विश्वविद्यालय  के  सुझाव  के  आधार  पर  और  विस्तृत  जांच  तथा  उंक्षाक्ति  एप्रोच  का  उपयोग
 करके  स्थल  का  भूकम्पीय  विश्लेषण  करने  के  बाद  02  जी  ग्रेविटी  के  कारण  के  समान  प्रभावी
 शीर्ष  भू-त्वस  का  सुझाव  अपनाया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  भू-भोतिकीय  अनुसंधान  हैदराबाद  ने  गहरे  भूकश्पीय  अनुवादी  सर्वेक्षण
 किए  हैं  जिनसे  पता  चला  है  कि  भूकम्पीय  कार्यकलाप  का  स्थल  इस  परियोजना के  क्षेत्र  में
 नमंदा  नदी  के  20  किलोमीटर  दक्षिण  में  था  ।

 दालों  का  विवररण

 2387.  श्री  रास  ददन  :

 क्या  कृषि  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेफेड  द्वारा  वर्ष  1991-92  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  की  दालोौं  की  कितनी-कितनी  मात्रा
 वितरित  की  और

 उत्तर  प्रदेश  में  दालों  का वितरण  करने  वाली  एजेंसियों  का  ब्योरा  क्यों  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  मुल्ल/पल्लो  :  1991-92  के  दौरान  नैफेड
 द्वारा  अपने  व्यापार  सम्बन्धी  क्रियाकलापों  के  अन्तगंत  अधिप्राप्त  किए  गए  दालों  के  स्टाक  में  से  राज्य

 न्रागरिक  आपूर्ति  निगमों/राज्य  सहकारी  विषणन  और  उपभोक्ता  संघों  से  उनकी  आवश्यकता  हेतु
 कश  की  गई  थी  ।  उनसे  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  यह  स्टाक  खुले  बाजार  में  बेच  दिया  गया  |

 दालों  के  राज्यवार  निपटान  से  सम्बन्धित  एक  विवरण  संलग्न  है|

 उत्तर  प्रदेश  में  (1)  उत्तर  प्रदेश  आवश्यक  वस्तु  निगम  लिप्रिटिड  €2)  उत्तर  प्रदेश

 कारी  प्रक्रिया  और  तिलहन  विकास  संघ  और  (3)  उत्तर  प्रदेश  सहकारी  संघ  लखनंज  कौਂ  दाल  का

 शी



 लिखित  उर्त्तर  5  1991

 स्टाक  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  गया  उनसे  किसी  मांग  की  सूचना  नहीं
 मिली  ।

 विवरण

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  दालों  का  राज्यवार  निपटान

 क्रम  संख्या  मीटरी  टनों  में  निपटान

 1.  उत्तर  प्रदेश  4246

 2.  मध्य  प्रदेश  986

 3.  राजस्थान  2900

 4.  आंच्र  प्रदेश  न

 5.  गुजरात  583

 6.  कर्नाटक  न

 7.  बिहार  796

 8.  उड़ीसा  बन

 9.  महाराष्ट्र  197

 10.  तमिलनाडु  577

 11.  चंडीगढ़  326

 12.  पश्चिम  बंगाल  825

 13.  केरल  472

 14.  असम  40

 15.  दिल्ली  352

 12300

 ]

 खाद्य  तेल  का  वितरण

 2388.  श्री  सुधोर  सावंत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  महाष्ट्र  सरकार  ने  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  राज्य  के
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खाद्य  तेल  का  वितरण  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  इस  अनुरोध  पर  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त
 की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  मुल्लापल्ली  :  और  महाराष्ट्र  सरकार
 ने  दिवाली  से  पहले  त्यौहारों  के मौसम  के  दौरान  मांग  पूरी  करने  के  खासकर  उन  क्षेत्रों  में

 जहां  इस  समय  बेचा  नहीं  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  से  धारा  की  कुछ  अतिरिक्त  मात्रा

 सप्लाई  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोड्ड  ने  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  नामित

 एजेसियों  के  जरिए  120  मीटरी  टन  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  की  ।  राज्य  सरकार  ने  दो  एजेंसियों  के
 माध्यम  से  लगभग  64  मीटरी  टन  माल  उठाया

 ]

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  रिक्त  पद

 2389.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  इस  समय  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कितने

 पद  आरक्षित  हैं  और  ऐसे  कितने  पद  रिक्त  पड़े  और
 '

 आरक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  इस्पात  मंत्रालय  में  इस  समय

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन  जाति  के  लिए  आरक्षित  विभिन्न  श्रेणियों  के  12  पद

 रिक्त  हैं  ।

 आरक्षित  श्रेणी  के  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के  लिए  एक  मामले  को  अन्य  रिक्तियों
 के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  भर्ती  अभिकरण  अथवा  नोडल  विभाग  को  जो  भी  मामला  सूचित  किया

 जा  चुका  है  अथवा  सूचित  किया  जा  रहा  है|  ग्रुप  के  शेष  एक  पद  पर  अनुसूचित  जाति  के

 उपयुक्त  उम्मीदवार  की  नियुक्ति  क ेलिए  आवश्यक  कारंवाई  की  गई  है  ।

 ]

 पिछले  बकाया  आरक्षित  पद

 2390.  श्री  कृष्णवत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
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 लिशित  उर््तरे  5  1991

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  उनके  मंत्रालय  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रेणी  बार  पिछले  बकाया  आरक्षित  पद  कितने

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  इन  आरक्षित  पदों  को  भरने  में  कितनी  प्रगंति  हुई
 और

 बाकी  पदों  को  कब  तक  भर  दिया  जाएगा  ?

 छा  संत्राल़्य  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :  खान  मंत्रालय  के  सनिवालम  में
 1  1991  को  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  समूह  में  चपरासाी  का  एक  पद

 ख्फ्ली

 और  उम्मीदवार  प्रायोजित  करने  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  को  मांग  पत्र  भेजा
 गया  उनसे  उम्मीदवारों  की  एक  सूची  मिली  खाली  पद  को  उपयुक्त  व्यवित  द्वारा  शीघ्र  भरे
 जाने  के  लिए  चयन  की  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 आरक्षित  पदों  के  पिछले  बकाया  रिक्त  पद  भरा  जाना

 2391.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  |  1991  को  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के
 उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  पदों  की  श्रेणी  वार  कितनी  रिक्तियां  बकाया

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  इन  आरक्षित  पदों  को  भरने  में  क्या  प्रगति  और

 शेष  आरक्षित  पद  कब  तक  भर  दिए  जाएंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मसुल्लापलली  :  से  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रहीः  है

 उड़ोसा  में  रारे  पानी  में  मत्स्य-पालन  का  विकास

 2392.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  खारे  पानी  में  मत्स्य  पालन  को  विकसित  करने  की  भारी  गुजाइंश

 तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  ने  इसके  लिए  कितनी  सहायता  मांगी
 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसे  कितनी  सहायता

 ॥क
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 उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य
 में  खारे  पानी  में  मत्स्य  पालन  को  विकसित  करने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही
 की

 कथि  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  हां  ।  मत्स्य/शिम्प  फाभिग

 के  लिए  उड़ीसा  राज्य  में  लगभग  80,000  हैक्टेयर  खारा  जल  क्षेत्र  की  क्षमता  निहित

 1991-92  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सहायक  अनुदान  के  तौर  पर  60  लाख

 रू०  कौ  धमराशि  मांगी  थी  ओर  मांगी  गई  सम्पूर्ण  धनराशि  पहले  ही  निर्मुक्त  कर  दी  गई

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  खारा  जल  मत्स्य  फाभिंग  के
 विकास  के  प्रस्तावों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  4  खारा  जल  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  के  माध्यम  से  4.00  करोड़  रुपए  के

 कुल  परिव्यय  से  1000  हेक्टेयर  खारा  जल  तालाबों  का  विकास  ।

 (2)  2:00  करोड़  रु०  की  लागत  से  अन््द्रभागा  में  प्रॉत  सीड  हेचरी  का  निर्माण  ।

 (3)  0.20  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  और  पारादीप  में  प्रदर्शन

 ग्रहन  प्रॉन  फार्मों  का  और

 (4  )  55.67  करोड़  रु०  के  परिव्यय  से  लगभग  870  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  शिम्प  फामिग॑  के
 विकास  के  लिये  विव्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  जिम्प  कल्नर  परियोजना  का
 कार्यान्वयन  ।

 योजना  आयोग  के  मात्स्यिकी  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  2-12-1991  की  आयोजित  अपनी
 बैठक  में  उड़ीसा  में  खारा  जल  प्रॉन  फासिग  के  लिये  आठवीं  योजना  प्रस्तावों  को  सैद्धन्तिक  रूप  में

 अनुमोदित  कर  दिया  है  ।  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  शिम्प  कल्चर  परियोजना  पर  25-27
 199!  को  विश्व  बैंक  से  बातचीत  हुई  थी  ।

 बावसाइट  स्मेल्टर  एकक

 2393,  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बाक्साइट  स्मेल्टर  एककों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  बाक्साइट  एककों  से  से  कुछ  का  विस्तार  करने  का
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 लिबित  उत्तर  $  1991

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  बाक्साइट  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बलराम  सिह  :  देश  में  7  एल्यूमिनियम
 गालक  हैं  ।

 और  हां  ।  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  की  एल्यूमिनियम  प्रगालन

 क्षमता  2,1  8,000  टन  से  बढ़ाकर  3,45,000  टन  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।

 वतंमान  बाक्साइट  उत्पादन  देश  में  एल्यूमिनियय  और  अन्य  उद्योगों  की  आवश्यकतओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  सरकार  ओड़िसा  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  के  बाक्साइट  निक्षेपों  पर

 आधारित  100%  निर्यात-प्रधान  एल्यूमिना  यूनिटों  की  स्थापना के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही

 कोयला  ओर  लिग्नाइट  के  मण्डार

 2394.  आर  के०  पी०  उननोकष्णन  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  कोयला  और  लिग्नाइट  के  कितने  भण्डार  हैं  और

 ये  भण्डार  कहां-कहां  हैं  तथा  प्रत्येक  स्थान  पर  अनुमानतः  कितना  कोयला  तथा  लिग्नाइट

 इस  समय  इनमें  से  कितने  क्षेत्रों  में  खनन  किया  जा  रहा  है  और  गत  तीन  वर्षों  प्रत्येक
 कितना  उत्पादन

 वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  ओर  सुश्म  राज्यवार  ऐसे  कितने  भण्डार  हैं  जिनका  अभी
 भी  खनन  नहीं  किया  जा  रहा  और

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राज्यवार  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बो०  :  रो  देश  में  कोयले  के  कुल
 1,92,359.15  मि०  टन  के  भण्डार  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  इस  सस्बन्ध  में  कोयले  के
 राज्य-वार  भण्डारों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---
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 लिखित  उत्तर
 -  3  विकम्बद  1994.  .

 बम्बई हाई से तेल और गैस लाने बालो पाइप लाइन 2395. श्री के० पी० उन्लीकृष्णन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक शैस मंत्री यहः बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बम्बई हाई से तट पर स्थित ट्मिनलों को तेल और गैस ले जाने वाली मौजूदा मुख्य टून्क पाईप लाइनें छोटी हैं और इस तरह बिल्कुल अपर्याप्त वर्तमान पाइप लाइनों की क्षमता कितनी है और वर्ष तथा '989-90 के दौरान वास्तविक रूप से तेल॑ और गैस को कितनी मात्रा ढोई क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सरकार को में पाइप लाइन नेटकथर्फ में विस्तार करने सम्बन्धी योजनाएं भेजी और यदि तो इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? पेटोलियम और प्राकृतिक गेस सें राज्य मंत्री रक्षा मंत्रालय में एस० कृष्ण : पाइपलाइनों का आकार तेल और गैस के उत्पादन की रूपरेख्त पर आधारित होता है । दम्बई हाई-उरन आयल पाइप लाइन प्रतिवर्ध एम० एम० टी० तेल ढ़ो सकती और के दौरान ढ़ोई गई तेल की वास्तविक मात्रा और मिलियन टन थी । इस एम०एम०एस०सी०एम ०डी० गैस बम्बई हाई से छोई जा सकती 89 और के दौरान ढोई गई गैस की माज्रा और एम०एम० एस० सी० एम० डी० थी । और प्रारम्भिक प्रस्ताव में प्राप्त हुआ था ! तबसे इसमें कई बार - संशोधन किए गए और सरकार को अन्तिम रूप से प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया मंगलोर तेलशोधक कारखाने को लागत में वि 2396. श्री एम० बो० चन्द्रशेखर मूतति : श्री बी० श्रीनियास प्रसाद : ओीमती बासव राजेश्वरी : भी वो० घसंजय कुमार क्या पेट्रोलिक्न ओर भ्राकृतिक गंस मंत्री थह बताने की कृपा करेंगे कि :



 क्या  स्वीकृति  में  देरी  तथा  रुपए  के  अवमुल्यन  के  कारण  मंगलौर  तेल  शोधक  कारखाने  की
 लागत  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  मंगलोर  तेल  शोधक  कारखाने  की  लागत  में  हुई  अनुमानित  बुद्धि  कितनी

 और

 उक्त  तेलशोधक  कारखाने  को  स्वीकृति  देने  में  हुई  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  क॒ष्ण  :  से  सरकार  ने  1990  के  मूल्यों  क ेआधार  पर  1160  करोड़

 रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  मंगौर  में  3  एम०  टी०  पी०  ए०  की  क्षमता  वाली  आयल  रिफाइनरी
 की  स्थापना  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  पर  विधिवत्  विचार  करके  11-4-91  को  अपना  अनुमोदन  दे  दियां

 है  ।  सामान्य  मूल्य  वृद्धि  और  रुपए  के  अवमूल्यन  के  कारण  1991  के  मूल्यों  के  अनुसार
 रिफाइनशी  परियोजना  की  लागत  लगभग  1500  करोड़  रुपए  होगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  दूछ  के  शड

 23927.  ओ  राज  बदन  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपरेश॑न  फ्लड-तीन  कार्य  अंतगंत  उत्तर  प्रदेश  में  दूध  के  विद्यमान  शेडों  की  संख्या
 कितनी  है

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  वर्ष  1992  के  दौरान  दूध  के  अतिरिक्त  शेड  स्थापित
 करने  का  और  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  राज्य  मंत्री  के०  सो०  इस  उत्तर  प्रदेश  में  ऑपरेशन

 क्लड  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अट्ठाइस  दूध  के  शंड  कवर  किए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खनिजों  को  रायल्टो  दर  में  बद्धि  -

 2398.  शी  शाम  बदनःः

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 14%.
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  खनिजों  की  रायल्टी  दर  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  व्दि
 कज  तक  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (eit  बलरास  सिह  :  से  खनिजों

 भराई  रेत  को  की  रायल्टी  दरें  गत-वार  संशोधित  की  गई  अगला
 संशोधन  1990  में  देय  हुआ  था  इस  सवाल  पर  विचार  करने  और  सरकार  को  समुचित
 रिशें  देने  के  लिए.खान  मंत्रालय  में  में  एक  अध्ययनदल  का  गठन  किरग  ।  दल  ने  अपनी

 सिफारिशें  1990  ने  मंत्रालय  दीं  |  अध्ययनदल  की  सिफारिशों  पर  विचार  के  उच्चतम
 न््याथालय  और  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  ने  उन  राजकीय  कानूनों  को  असांविधानिक  करार  देते  हुए
 निरस्त  कर  दिया  जिनके  अन्तगंत  खनिजों  पर  खनिज  अधिकार  भूमिकर  और  अन्य  ऐसे

 ही  कर  लगाये  जा  रहे  थे  ।  उच्चततम  मैसर  उड़ीसा  सीमेंट  लिमिटेड  बनाम  उड़ीसा  राज्य

 एवं  अन्य  मुकहमे  अपने  4  1991  के  फंसले  द्वारा  राज्य  सरकारों  या  अन्य  अपकृत  पक्षों

 द्वारा  दायर  अनेक  अपीलों  का  अंतिम  रूप  से  निपटारा  करते  इन  सभी  लेवियों  को  राज्य  ब्रिधान
 मण्डलों  की  सक्षमता  से  परे  करार  दिया  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  इस  फैसले  के  आलोक  अध्ययन  दल
 की  सिफारिशों  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  अधिकार  भूमिकर  इत्यादि  पर

 लगी  रोक  से  राजस्व  हानि  की  प्रतिपूर्ति  विषयक  मांगों  के  संदर्भ  में  विचार  करना  जरूरी  हो
 विभिन्न  राज्य  सरकारें  अतीत  में  खनिज  जैसे  कई  तरह  के  शुल्क  लगाती  इन
 लेवियों  की  दरें  भी  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग  होती  इन  कारकों  तथा  1990  के  गत्तं मुख
 घरेले  व॑  निर्यात  बाजारों  के  उंद्योग  में  खनिज  के  अन्त्य  उपवोग  के  स्वरूप  आदि  कारकों  को

 ध्यान  में  खान  मंत्रालय  में  मामले  पर  भलीभांति  गौर  किया  गया  है  और  विभिन्न  खनिजों  पर

 रायल्टी  दरों  में  संशोधन  के  विस्तृत  प्रस्ताव  पर  इस  समय  सरकार  द्वारा  तत्परता  से  विचार  किया  जः

 रहा

 महाराष्ट्र  में  रसोई  गेस  के  कनेक्शन

 2399.  थ्रो  मोरेश्वर  सावे  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राक्तिक  जैस  मंत्री  यह  बतानै  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  म ेरसोई  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  जिला-बार  कुल  कितने

 आवेदन  पत्र

 142:
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 गत  तीन  वर्षों  से अधिक  समय से  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  आवेदन  पत्र  और

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  को  कब  तक  रसोई  गैस  के  कनेक्शन  दे  दिए  जाने  की

 संभावना  है  !  .

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 एस०कृष्ण  :  से  1-10-91  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  प्रतीक्षा  सूची  पर

 लगभग  13.48  लाख  व्यक्ति  अधिक  से  अधिक  आवेदकों  को  यथाशीघज्ष  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन

 जारी  करने  के  प्रयत्न  जारी

 ब  असम  में  हाइड्रोलिक  खनन  ओर  डिसल्फराइजेशन
 संयंत्र  की  स्थापना

 2400.  श्री  रमेश  चन्द्र

 थ्रो  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  असम  में  कोकिंग  कोल  के  उत्पादन  के  लिए

 हाइड्रोलिक  खनन  और  डिसल्फराजेशन  हेतु  कनाडा  की  सहायता  से  संयंत्र  की  स्थ्शना  करने  का

 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कोकिंग  कोयले  के  दोहन  और  खनन  के  लिए  स्थापित
 कोल  इंडिया  लिमिटेड  का  दर्जा  बढ़ाने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया

 ॥॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  विदेशी  मुद्रा  बचाने  क ेलिए  कोकिग  कोल  का  आयात  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  और  नार्थ  ईस्ट

 फील्ड्स  असम  के  बारागोलाई  परियोजना  के  अन्तगंतः  कोल  वाशरी  सहित  हाइड्रोलिक  खनन
 को  संभावित  कनाडाई  सहायता  द्वारा  विकास  किए  जाने  के  लिए  विनिदिष्ट  परियोजनाओं  में  से  एक
 परियोजना  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  कनाडा  सरकार  की  अनुदान  सहायता  के  अन्तगंत  कनाडा  की  एक
 कम्पनी  द्वारा  एक  अध्ययन  किया  गया  जिसे  अपनी  रिपोर्ट  1991  में  प्रस्तुत  कर  दी  कोल
 इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  इस  रिपोर्ट  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा
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 और  जी  हां  ।  मेघालय  और  इसके  आसपास के  क्षेत्रों  के कोयला  क्षेत्रों  से कोयले  के
 निष्कासन  में  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  ने  तीरा  में  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं
 डिजायन  संस्थान  का  एक  क्षेत्रीय  संस्थान  स्थापित  किया  नार्थ  ईस्टनं  कोलफील्ड्स  में  महाप्रबंधक  के
 पद  को  भर  दिया  गया  है  ।  गुहाटी  ओर  मेव।लय  में  कमंचारियों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 (४)  आयात  की  आवश्यकताओं  को  न्यूनतम  .  करने  की  दृष्टि  से  कोकिंग  कोल  के  उत्पादन  में

 वृद्धि  किए  जाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 1.  लागत  में  कोकिग  कोयले  की  परियोजनाएं  उच्चतम  प्राथमिकता  भश्राप्त  कर  रही  हैं  ।

 2.  धुला  हुआ  कोकिंग  कोल  फीड  का  उत्पादन  वर्ष  1991-92  के  10.50

 मि०  टन  की  अपैक्षा  आठपीं  पंचबर्षीय  योजना  के  अन्तिम  च्ष  1996-97  6-97  में  बढृशकर
 13.97  मिलियन  टन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 3.  घुली  हुई  कोकिग  कोयले  की  प्राप्ति  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विद्यमान  वाशरियों  का

 आधुनिकीकरण  तथा  नई  वाशरियों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 4.  कोकिंग  कोयले  के  नए  स्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  अन्वेषण  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।

 5.  कोकिंग  कोल  के  उत्पादन  की  देखभाल  सरकार  द्वारा  उच्चतम  स्तर  पर  की  जा  रही

 आई०  सी०  ए०  आर०  में  रिक्त  पद

 2401.  प्रो०  उम्मारेड्डो  देंकटेस्वरलू  :
 ह

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कहेंगेककि  :

 (8)  क्या  आई०  सी०  ए०  आर०  के  महानिदेशक  और  आई०  सी०  ए०  आर०  संस्थान  के

 भ्रमुख  के  पद  रिक्त  पड़े  हुए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ये  पद  कब  तक  भरे  जाएंगे  ?

 संत्रक्तयਂ  में  राज्य  मंजो  के०  सो०  :  भा०-कु०  Fo  परिषद्  के

 कुछ  संस्थानों  में  निदेशक  के  पद  खाली  पड़े  हुए  हैं  ।

 इसका  कारण  सेवानिक्त्ति  त्यागपत्र  और  तबादला  आदि  हैं  ।

 (a)  जैसे  ही  भर्ती  प्रक्रिया  पूरी  कर  ली  जाती

 कृषि  अनुसंधान  तया  शिक्षा  के लिए  धन  का  आवंटन

 “2402.  मो  ०  देंकटेशवरलू  :

 क्या  कूबि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगें  कि  ; +
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 सातवां  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  के  लिए  कितनी

 राशि  आवंटित  की

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  आठवीं  योजना  के  दौरान  धन  का  आवंटन  बढ़ाने  का

 कोई  प्रस्ताव  और  +

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  योजना  के  दोरान  अआ्द्वंटन
 निम्न  प्रकार  से  है  :

 -

 योजना  आवंटन

 र०

 चौथी  योजना  85.00

 पांचवीं  योजना  153.56

 छठ़ी  योजना  340,00

 सातवीं  योजना  425.00
 a  कामना  प्रस्तावित

 और  अभी  तक  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्तावित  आवंटन  के  बारे  में
 क्जेंस  नहीं  लिया  गया

 ह॒  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकोकररणण

 2403.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताचे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  पूरा  होने  वाला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  आधुनिकीकरण  के  परिणामस्वरूप  संयंत्र  की  कार्यक्षमता  में  पिछले  6-7  महीनों  के

 दोरान  सुधार  हुआ  है  तथा  इसने  परिचालन  पर  लाभ  कमाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  और  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र
 का  आधुनिकीकरण  काय॑  1993  तक  पूरा  किया  जाना  है  ।  इस  समय-सूची  का  निर्माण  की
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 जाने  वाली  तीन  में  से  एक  धमन  भट्टी  को  छोड़कर  शेष  में  पालन  किए  जाने  की  संभावना  शेष  एक
 के  1993  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 और  हालांकि  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  क ेआधुनिकीक रण  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्न
 पैकेज  का  काय॑  प्रगति  पर  है और  इसलिए  इस  चरण  पर  आधुनिकीकरण  के  परिणामस्वरूप  संयंत्र  के

 काये  निष्पादन  में  सुधार  का  प्रश्न  नहीं  फिर  भी  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  ने  सामान्यतः  अपने

 प्रचालन  में  सुधार  किया  है  ।  जिससे  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्पादन  की  मात्रा  और  तकनीकी  आथिक

 कार्य  में  सुधार  हुआ  है  ।

 स्टील  अथारिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  के  कन्वसेन  यूनिट्स/एजेंट्स

 2404.  श्री  मोहन  सिंह  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 स्टील  अथॉरिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  और  राष्ट्रीय  इस्पात  लिमिटेड  द्वारा  नियुक्त
 कन्वसेन  यूनिटों/एजेंटों  का  ब्यौरा  क्या

 इ्त  यूनिटों/एजेंटों  को  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  माल  की  सप्लाई  की  जा

 रही

 उनके  उत्पादों  के  वितरण  के  संबंध  में  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जा  रहे

 कया  ओर  राष्ट्रीय  इस्पात  लिमिटेड  द्वारा  अपनी  शर्तों  के  साथ  कुछ  सुविधाएं
 दीजा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  कन्वर्सन  एजेंटों  को  नियुक्ति  की  शर्तों  सहित  उनको  नियुक्त  करने  वाले  अधिकारियों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सन््तोष  मोहन  :  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया

 लिमिटेड  और  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  ने  अब  तक  विभिन्न  स्थानों  पर  98  और  28

 कन्वसंन  एजेंट  नियुक्त  किए  हैं  ।

 कन्वर्सन  एजेंटों  को  कच्चे  माल  की  सप्लाई  स्वीकृत  उ.न्व्सन  अनुपातों  के  अनुसार  और
 समय-समय  उपलब्धता  के  आधार  पर  की  जाती  न  कि  वांधिक  आधार  पर  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान
 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  और  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  द्वारा  अपने-अपने  कन्वर्सन
 एजेंटों  को  पुनेवेलन  योग्य  माल  की  निम्नलिखित  मात्रा  सप्लाई  की  गयी  :
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 उत्पादक  सप्लाई  की  गई  मात्रा  अवधि

 (i)  सेल  71  अप्रैल-सितम्बर  1991

 (1)  राष्ट्रीय  इस्पात

 निगम  लिमिटेड  53  1991

 परिवर्ति  उत्पादों  की  सप्लाई  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुमार  सरकारी  विभागों  उपक्रमों
 और  अन्य  वास्तविक  प्रयोक््ताओं  को  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नही  उठता  ।

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लि०  द्वारा  कन्वर्सन  एजेंटों  की  नियुक्ति  खुली  निविदा  प्रणाली

 जरिए  की  जाती  निविदा  सम्बन्धी  दस्तावेजों  की  जांच  एक  समिति  द्वारा  की  जाती  है  जिसकी

 सफारिशें  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  कार्यकारी  निदेशक

 द्वारा  अनुमोदित  की  जाती  हैं  ।

 10  विभिन्त  अंचलों  के  आंचलिक  प्रबन्धकों  को  प्रतिस्पर्धात्मक  निविदाओं  के  आधार  पर

 कन्वसन  एजेंट  नियुक्ति  करने  के  लिए  सेल  द्वारा  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गयी  हैं  ।

 कन्वर्सन  एजेंटों  की  नियुक्ति  के  लिए  पात्रता  में  निम्नलिखित  शर्ते  शामिल  हैं  :--

 (0)  सम्बन्धित  प्रायोजन  प्राधिकारी  के  यहां  पंजीकरण

 (४)  आई०  ए०  आई०/बी०  एस०  आई»  के  प्रमाण-पत्र

 (iii)  तकनीकी  क्षमता

 (iv)  वास्तविक  सुविधाएं

 (५)  वित्तीय  स्थिति

 बाजार  में  स्थिति  ।

 ]

 भारतीयों  को  खाड़ी  देशों  को  बापसी

 2405.  श्री  मोहन  सिह  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  कुवैत  तथा  अन्य  खाड़ी  देशों  को  लौट  चुके  भारतीयों  देशवार  संख्या  कितनी
 और
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 _ -

 इस  समय  कुवैत  में  कितने  भारतीय  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 विदेश  सन््त्री  साधर्वासह  :  अनुनान  है  कि  हमारे  लगभग  60,000  राष्ट्रिक
 अब  तक  कुबत  वापस  जा  चुके  इराक  के  मामले  में  यह  संख्या  लगभग  120  खाड़ी  क्षेत्र  के

 किसी  अन्य  देश  से  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  स्वदेश  वापिस  नहीं  लाया  गया  था  !

 अनुमान  है  कि  इस  समय  कुवेत  में  63,000  भारतीय  काम  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्ली  में  आदिवासियों  की  डीजल  के  खुदरा  बिक्री  केंग्ट्ों
 का  आबंटन

 2406,  श्री  कड़िया  मुण्डा  :

 क्या  पेट्रोलियर्स  ओर  फ्ेकेतिक  गोंस  भेन््त्री  यह  बताने  की  कृंपः  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  में  आदिवासी  लोगों  को  पेट्रोल,डीजल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र
 आबन्टित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 देश  में  आंदिवांसी  लोगों  को  पेंट्रोल/डोजल  कें  कित॑नें  खुंदरा  बिक्री  नै  नन््द्र  आव्वस्टिंत  किए
 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय सें  राज्य  मेंत्री  तंथों  रके  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  2  %  आरक्षण  से  लिए  तेल  उद्योग  हारा  इस
 समय  100  प्वाइन्ट  रोस्टर  का  अनुपालन  क्रिया  जा  रहा  है  जिसमें  केवल  दिल्ली  में  अनुसूचित  जाति  के
 आरक्षण  का  प्रावधान  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  अनुसुचित  जातियों  जनजातियों
 के  लोगों  को  रोजगार

 2407.  श्री  एम०  बो०  यी०  एस०  मृति  :

 क्या  इस्पात  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  श्रंणीवार  कितने  लोगों  को
 रोजगार  दिया

 |
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 कुंल  कर्मचारियीं  में  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  श्रेणीवार
 संख्या  कितनी  और

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोटे  के  अनुसार  उनकी  नियुक्तियों
 की  जातो  हैं  ?

 |

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  अपेक्षित  सूचना  निम्न  प्रकार

 वर्ष  कार्यपालक  *  गर-कार्यपालक

 1988  161  2053

 1989  296  2228

 1990  463  1920

 1991  109  1752

 (31.10-91

 अपेक्षित  सूंचेंना  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  मूलनिवास
 अथवा  जन्म  स्थान  के  आधार  पर  नहीं  स्खे  जाते

 31-10-91  की  स्थिति  के  जनुसार  अनुसूचित  जाति  लैंथा  अनुसूनित  जनणाति  के
 कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  निम्नानुसार  है  :--

 अप  कुल  संख्या  अनुसूचित  जांति  अनुसूचित  जनजाति

 कक  2081  22  35

 ख  ३72  4  5

 ग  8395  1257  332

 घ  1707  272

 डइः  106  32  ही

 विशाखापेत्तेनम इस्पात  परियोजना  द्वारा  अ०जा०/अ०ज०जा०  के  कमंचारियों  के  लिए
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 आरक्षण  से  सम्बन्धित  नीति  का  पालन  किया  जा  रहा  अ०जा०/अ  ०ज०जा०  के  उपयुक्त
 उम्मीदवारों  की  अनुपलब्ध्रता  के  कारण  कुछ  पद  भरे  नहीं  जा  सके  जिससे  कुछ  रिक्तियां  हैं  ।  इन
 श्रेणियों  में  अ० जा०/अ०  ज०  जा०  के  उम्मीदवारों  से  पिछली  रिक्तियों  को  भरने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे

 विशाखापत्तनम  में  स्पंज  लोह  परियोजना

 2408.  श्री  एम०  बी०  बो०  एस०  मूति  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  का  विशाखापत्तनम  में  स्पंज  लौह  परियोजना  की
 स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालष  के  राज्य  मंत्री  सन््तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 असभ  तेल  शोधक  परियोजना  की  लागत  में  बुद्ध

 2409.  श्री  जाजे  फर्नान्डीज  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  तेल  शोधक  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  और  1259  करोड  रुपए  1990  का  के  मूल  अनुमान
 के  प्रति  असम  रिफाइनरी  की  इस  समय  लागत  लगभग  1799  करोड़  रुपए  1991
 के  हैं  ।  लागत  में  वृद्धि  क ेकारण  1990  से  सामान्य  मूल्य  वृद्धि  और  रुपए  का  अवमूल्यन
 इत्यादि  ।

 वानिको

 2410,  श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  वे  कृषक  कृषि  की  अपेक्षा  वानिकी
 अपनाएं  जिनकी  जमीन  क्ृषि  के  लिए  अनुपयोगी

 ६३0०
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 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  व्यापक  अभियान  शुरू  किया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापललो  :  कृषि  के  लिए

 अनुपयोगी  जमीन  के  लिए  अनुशंसित  उपायों  में
 से  एक  नदी  घाटों  परियोजनाओं  के  ख्वण  क्षेत्रों  में

 मृदा  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  ख़वण  क्षेत्रों  में  एकी कृत  पनधारा  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  के

 लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  परियोजना  इत्यादि  जैसो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  वानिकी  को

 बढ़ावा  देने  का  कार्य  करतो  हैं  ;

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्च  स्तरीय  शिष्टमण्डल  को  नेपाल  यात्रा

 2411.  भ्री  जा  फर्नान्डीज  :

 श्री  आर०  धुरेन्द्र  रेड्डो  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  मंत्रिमण्डल  सचिव  के  नेतृत्व  में  एक  उच्च  स्तरीय  शिष्टमण्डल  ने  नेपाल

 की  यात्रा  की

 यदि  तो  नेपाली  नेताओं  के
 साथ  उनकी  बातचीत  में  किन  दििपक्षीय  मुद्दों  पर  चर्चा

 और

 उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  सिंह  :  जी  हां  ।  भारत-नेपाल  उच्च-स्तरीय  टास्क  फोसं

 की  बैठकों  के  लिए  मंत्रिमण्डलीय  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधिमण्डल-ने  3  से  5

 अगस्त  से  8  और  10  1991  तक  नेपाल  की  यात्रा  की  जिसमें  विदेश  वित्त  सचिव

 और  वाणिज्य  सचिव  शामिल  थे  ।

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  द्विपक्षीय  सहयोग  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  तैयार  करने  के

 अनिवारयंता  प्रदान  करते  हुए  उच्च  स्तरीय  टास्क  जिसमें  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  मंत्रिमण्डलीय

 सचिव  ने  और  नेपाल  पक्ष  की  ओर  से  भुख्य  सचिव  ने  अध्यक्षता  की  ने  उद्योग  और  मानव  संसाधन

 विकास के  क्षेत्र  जल-संसाधन  विकास  के  प्रमुख  क्षेत्र  में  व्यापार  पारगमन  क्षेत्र  तस्करी  को
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 नियंत्रित  करने  के  क्षेत्र  नागर  पयंटन  आदि के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  विभिन्न

 पहलुओं  की  चर्चा  की  ।

 उच्च  स्तरीय  टास्क  फोसं  में  इन  क्षेत्रों  को  शामिल  करते  हुए  द्विपक्षीय  सहयोग  के  लिए

 कुछ  सिफारिश  की  हैं  ।  इन्हें  भारत  नेपाल  संयुक्त  आयोग  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  है  जिसकी  बैठक
 4  1991  को  नई  दिल्ली  में  हो  रही  है  ।

 दिल्लो  में  दुग्ध  उत्पादन

 2412.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  में  दूध  की  मांग  और  आपूर्ति  में  अन्तर  बढ़ता  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  दिल्ली  में  दूध  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  में  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सी०  :  दिल्ली  में  दृधः  की  अनुमानित  दैनिक  मांग
 लगभग  20-25  लाख  लीटर  प्रतिदिन  दिल्ली  दुग्ध  योजना  एवं  मदर  डेरी  संयुक्त  रूप  से  प्रतिदिन
 लगभग  10.5  लाख  लीटर  दुग्ध  की  आपूर्ति  करते  शेष  मांग  की  पूछ्ति  फड़ोद्धी  राज्यों  के

 सहकारो  संघों  एवं  संगठित  तथा  असंगठित  क्षेत्र  को  निजी  एजेन्सियों  द्वारा  की  जाती  है  ।

 पड़ोसी  राज्य  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  डेरी  पशु  चाझ्ल  विक्यम्न  भ्रौर

 पशुधन  स्वास्थ्य  से  सम्बन्धित  विभिन्न  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  करके  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठा  रहे

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  वियतनाम  में  तेल  को
 खोज  सम्बन्धी  कार्यक्रलाप

 2413.  थ्रो  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 कुमारी  दोपिका  चिखलिया  :

 क्या  पेड्रोलिग्रम  प्राकृतिक  गेख  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कम  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  1988  से  वियतनाम  में  तेल  खोजने  का  कार्ग्न  कर
 रहा
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 यदि  तो  इस  कार्य  पर  अब  तक  वर्ष  वार  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  कितना

 खर्च  किया

 इस  काय  से  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  वियतनाम  में  अब  तक  वर्षबार  कुल
 कितनी  आमदनी  हुई

 क्या  सरकार  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  को  वियतनाम  में  तेल  की  खोज  सम्बन्धी

 कार्यकलापों  में  विदेशी  भागीदार  बनाने  की  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  भागीदारी  की  शर्तों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  प्रें  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  जी

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  विदेश  लिमिटेड  ने  अब  तक  4112.10  लाख  रुपया  खर्चे

 किया  है  जिसका  विवरण  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 रुपए

 1988-89  9  119.11

 1989-90  841.43

 1990-91  2651.56

 *
 1991-92  500.00

 91  4112.10

 शून्य  ।

 हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अपने  सम्भाविद  साझेदारों  के  साथ  वार्ता

 कर  रहा

 धनबाद  शहर  के  धंसने  का  खतरा

 2414,  श्री  छेदी  पासवान  ;
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 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धनबाद  शहर  के  धंसने  का  खतरा  उत्पन्न  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  घनबाद  जिले  के  अधिकारियों  को  इस  खतरे  की  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्सम्सन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :  नी  नहीं  ।

 से  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 बिल्लो  में  रसोई  गेस  की  एजेंसियों  के  आवंटन  में  आरक्षण

 2415.  श्री  छेदी  पासवान  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  डीजल  की  खुदरा  दुकानों  और  रसोई  गैस  की  एजेंसियों  का  आवंटन

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  के  प्रावधानों  के  अनुसार  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पिछले  दो  वर्षों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  कोटे  को
 को  भरने  के  लिए  अब  तक  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं

 अनुवाद ]
 मत्स्यन  बन्दरगाह

 2416.  श्री  सुधीर  सावन्त  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समुद्रतट  के  निकट  रहने  वाले  अनेक  मछुआरे  अपने  पोत्तों  को  ठहराने  की  सुविधा
 के  बिना  ही  मछली  पकड़ने  का  काय॑  कर  रहे  हैं  ;
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 यदि  तो  सरकार  ने  मत्स्यन  बन्दरगाहों  को  विकसित  करने  के  लिए  राज्यवार  क्या
 कदम  उठाए  और

 महाराष्ट्र  तट  के  किनारे  कितने  मत्स्यन  बन्दरगाह  :  विद्यमान  हैं  ओर  निर्माणाधीन  मत्स्यन

 बंदरगाहों  का  ब्यौरा  क्या  और

 महाराष्ट्र  के  सिंधुदुर्ग  जिले  में  देवगढ़  में  आनन्दवाड़ी  परियोजना  का  विकास  किए  जाने  में
 बिलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लपल्ली  :  हां  ।

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  और  संघ  शासित  प्रदेश  की
 सरकारों  को  लघु  मात्स्यिकी  बन्दरगाह  और  मछली  उतारने  के  केन्द्रों  क ेविकास  हेतु  लागत  के  50
 प्रतिशत  के  बराबर  अनुदान  देकर  सहायता  प्रदान  करती  केन्द्रीय  सरकार  शत  प्रतिशत  लागत  का

 वहन  करके  चयनित  पत्ततों  पर  बड़ी  मात्स्यिकी  बन्दरगाहें  भी  स्थापित  करती  है  ।

 महाराष्ट्र  के  समुद्र  तट  पर  एक  लघु  मात्स्यिकी  बंदरगाह  तथा  29  मछली  उतारने  के
 केन्द्र  चालू  किए  गए  सैसून  बम्बई  पर  बड़ा  मात्स्यिकी  बंदरगाह  1992  तक  पूरा
 हो  जाने  की  संभावना  है  ।  सुरजेकोर्ट  में  एक  मछली  उतारने  का  केन्द्र  निर्माणाधीन

 महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  से  इस  परियोजना  के  लिए  तकनीकी  आथिक  संभाव्यता
 रिपोर्ट  की  अभी  तक  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 मछुआरों  को  नमक  को  आपूर्ति

 सुधीर  सावंत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तटीय  क्षेत्र  क ेअछुआरों  को  अपनी  मछलियां  सुखाने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  नमक

 नहीं  मिल  रहा  है  और  नमक  का  मूल्य  बहुत  अधिक  और

 (a)  यदि  तो  मछ आरों  को  उचित  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  नमक  की  आपूर्ति  करने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापल्लोी  :  केन्द्रीर  सरकार
 को  मछली  सुखाने  के  नमक  को  अपर्याप्त  उपलब्धि  या  नमक  के  ऊंचे  मूल्य  की  कोई  सूचना  नहीं
 मिली

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  रसोई  गेंस  के  कनेक्शन

 2418.  श्री  बलराज  पासी  :

 श्री  भवन  चंद्र  खंड्रो
 :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राक  तिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  रसोई  गेस  के  कनेक््शनों  के  जिलावार  कितने  व्यक्तित  प्रतीक्षा

 सूची  में  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  पर्वतीय  क्षेत्र  के  लिए  एके  अलग  और  नया  गैस  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  कारण  कया  ओर

 उर्वत  प्रतीक्षा  सूची  का  कब  तक  निपटार्न  कर  दिएं  जाने  की  सं॑भ:वर्नां  है  ?

 पेट्रोलिप्म  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री

 एलं८  क्ष्णें  :  1-10-91  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रदेश  की  प्रतीक्षी  सूची  में

 16°37  लाख  व्यक्ति  थे  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (=)  अधिक  से  अधिक  आवेदकों  को  यथाशीघ्र एल०  पी०  वनेक्शन  जारी-क रने  के  प्रयत्न
 जारी

 ]
 बालों  का  उत्पादन

 2419.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :

 श्री  बो०  देवराजन  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  दालों  का  कितना  उत्पादन  होता
 क्या  यह  उत्पादन  देश  की  आवश्यर्कता  स ेकम
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 यदि  तो  कितना  कम

 वर्ष  1990  में  देश  में  प्रति  व्यक्ति  कितनी  दाल  उपलब्ध

 देश  में  दालों  की  खेती  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्यों  और

 दाल  उत्पीदक  अन्य  देशों  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  दालों  की  प्रति  हेक्टेअर  वैदांवार
 कितनी  है  ?

 कंबि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  1990-91  के  दौरांन  दालों
 का  अनुर्भानित  उत्पादर्न  14.06  मिंलियने  मीटरी  टने  था  ।

 हां  ।

 मांग  और  आपूर्ति  के  बीच  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  1990-91  के  दौरान
 7,91,953  मीटरी  टन  का  आयात  किया  गया  था  ।

 1990  के  दौरान  दालों  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  365  ग्राम॑  प्रतिदिन
 थी  ।

 राज्यवार  क्षेत्र  का  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 अपने  देश  और  विंइंव  के  अन्य  देंशों  में  दालों  की  पैदावार  का  संलग्न  में  दिया
 गया

 :
 दालों  के  तहत  आने  वाले  क्षेत्रों  का  0-91

 |  क्षेत्र  000  हेक्टेयर  में

 राज्य  तुरं  अन्य  खरीफ  अन्य  रबी  कुल
 दालें  दालें

 1  2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रंदेर्श  344'8  523°6  92-8  674°9  1636-11

 असम  7.2  --  3-2  103°0  113-4

 बिहार  660  192°8  168:0.  7597  1186°5

 गुजरात  401°9  351°7  170:  2  70  931°6

 हरियाणा  52-3  Il  650°0  18°8  732°2

 उड़ीसा  162-9  503°8  45°6  1320:3  2032:6
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 हिमाचल  प्रदेश  0°5

 जम्मू  और  कश्मीर  _

 कर्नाटक  462*4

 केरल  02

 मध्य  प्रदेश  461'8

 महाराष्ट्र  1007°6

 पंजाब  13°6

 राजस्थान  37°4

 तमिलनाडु  118-6

 उत्तर  प्रदेश  461.8

 पश्चिम  बंगाल  58

 अन्य  4°2

 अखिल  भारत  :  3615"3

 इथियोपिया

 नाइजीरिया

 कनाडा

 मेक्सिको

 «  संयुक्त  राज्य  अमरीका 9

 5  1991

 3  4  5  6

 332  34  62  43°3

 351  ,  1:0  27  38°8

 652°3  229'2  139°2  1483°1

 5'8  गा  18°5  24°5

 929'°9  2355'5  1051°1  4788°3

 1456°4  672°9  120°4  32573

 58°4  607  13°7  146°4

 1956-0  1652-8  30°8  3685°6

 741°6  19  न  868*1

 252-8  1269:6  1018°5  3009°0

 98°3  25°6  226°9  356°6

 26°5  1°8  21°7  54°2

 7829°3  7410°2  5542°2  24397:0

 विवरण

 प्रमुख  उत्पादक  देशों  में  कुल  दालों  की  प्रति  हैक्टे०  पैदावार

 ग्रा०/हैक्टे०)

 3  4  5

 806  808  828

 2,688  2,699

 686  756  757

 807

 979

 628  560
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 1  2  3  4  5

 7.  ब्राजील  382  486  472

 8.  बंगलादेश  717  731  729

 9.  चीन  1,296  1,170  1,203

 10.  पाकिस्तान  517  449  464

 11.  थाईलैंड  721  800  785

 12.  तुर्की  1,052  1,037  900

 13.  डेनमार्क  2,547  3,468  3,461

 14.  फ्रांस  4,053  4,896  4,127

 15.  पोलेंड  1,709  1,665  1,595

 16.  आस्ट्रेलिया  1,222  924  1,076

 17.  यू०  एस०  एस०  आर०  1,541  1,379  1,526

 खाद्य  एवं  कृषि  उत्पादन  वर्ष

 1988-89  89  1989-90  1990-91

 भारत  598  549  576

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 2420.  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कर्नाटक  के  बेल्लारी  जिले  में  हगारी  में  एक  क्षषि  विज्ञान  केन्द्र

 खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  तत्सबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  केन्द्र  कब  तक  खोला  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०सी०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहों  उठते  ।

 विदेशों  में  प्रचार

 2421.  श्री  पवन  कुसार  बंसल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  विदेशों  में  प्रचार  को  उचित  महत्व  न  दिए  जाने  के  कारण  विदेश  में  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 मंचों  पर  विभिन्न  मामलों  में  भारत  के  मत  को  पर्याप्त  समर्थन  नहों  मिलता

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठ्ाए  जाने  का

 विचार

 क्या  सरकार  का  ब्रिचार  इस  प्रयोजन  हेतु  विदेशों  में  बसे  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  का

 उपयोग  करने  तथा  उनसे  सम्प्रक़  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रो  साध्वासह  .  ओर  जी  इसके  विदेश  मंत्रालय

 अपने  विदेश  प्रचार  प्रयासों  के  जरिए  दिपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  भारत  की  स्थिति  और

 हित-चिन्ताओं  को  प्रस्तुत  करने  में  सफल  रहा  है  |  इससे  इन  मसालों  पर  भारत  की  नीति  के  प्रति  संसार

 भर  में  जागरूकता  बढ़ी  है  ।

 और  जी  हां  ।  विभिन्न  देशों  में  भगरतीय  मूल  के  लोग़  स्थानीय  सम्राज  का  एक  अत्यंत

 महत्वपूर्ण  अंग  हैं  और  विदेश  मंत्रालय  की  बराबर  यही  कोशिश  रहती  है  कि  उन  लोगों  के  साथ  जितना
 नजदीक  सम्बन्ध  हो  सके  उसे  बनाया  जाए  ताकि  भारत  से  सम्बद्ध  घटनाओं  की  उन्हें  पूरी  जानकारी

 मिल  सके  |  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  लोगों  को  ध्यान  में  रखकर  पहले  से  ही  एक  कार्यक्रम
 बनाया  गग्ना  है  जिसमें  भारत  के  सम्बन्ध  में  विचार  बैठकों  के  आयोजन  के  साथ-साथ
 श्रव्य  और  मुद्गित  सामग्री  के  वितरण  की  व्यवस्था  है  ।  उदाहरण  के  भारत  सरकार  की  नई  आथिक
 नीतियों  की  पहल  कदमियों  से  अनिवासी  भारतीयों  को  अवगत  कराने  के  लिए  सिगापुर  में

 1991  में  एक  विचार-गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  था  जो  बहुत  हो  सफ़ल  रही  ।  भ्रविष्य  में  ऐसी

 बहुत-सी  पहल  कदमियों  की  योजना

 प्रंजस्व  औसेर  के  बीच  जल  वियाव

 2422.  थी  पथन  कुमार  बंसल  :

 थी  नारायण  सिह  चोधरी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  और  हरियाणा  के  बीच  रावी-व्यास  जल  विवाद  सहित  नदी  जब  के  बंटवारे
 के  सम्बन्ध  में  लम्बित  विवाद  को  निपटाने  हेतु  कोई  नई  पुद्ल़  की  गयी

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेते  समय  सम्बन्धित  राज्यों  को  ब्िद्वास  में  लिग्रा  जाएगा  ?
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 जल  ससाधन  मंत्रों  विद्यालरण  :  से  पंजाब  और  हरियाणा  के  बीच
 लम्बित  नदी  जल  विवाद  केवल  रावी  व्यास  जल  विवाद  है  जो  2-4-1986  को  अन््तर्राज्जीय  जल
 विवाद  1956  के  अन्तर्गत  गठित  अधिकरण  को  भेजा  गया  है  ।  अधिकरण  द्वारा  दी  गई
 रिपोर्ट  पर  सम्बन्धित  राज्यों  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिकरण  से  कुछ  मुद्दों  पर  स्पष्टीकरण तथा  मार्ग
 दश्शन  मांगा  है  ।

 हरियाणा  में  घाघरा  नदी  पर  बांध  का  निर्माण

 2423.  थी  पक्न  कुमरर  बंसल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  में  चण्डीगढ़  के  निकट  घाघरा  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  प्रयोजनार्थ  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गयी  है  अथवा  करने  का  विचार

 क्या  उक्त  बांध  से  चंडीगढ़  क्षेत्र  की  संपूर्ण  पानी  की  भावी  आवश्यकताएं  पूरी  हो  जाने  की
 सम्भावना  औंर

 क्या  इस  बांध  के  निर्माण  के  बाद  दिल्ली  के  लिए  अतिरिक्त  पानी  देने  की
 स्थिति  में  होगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्यालस्ण  :  चण्डीगढ़  शहर  को  जल  आधूति  लाभ  प्रदान
 के  लिए  घग्गर  नदी  पर  हरियाणा  में  एक  बाँध  का  निर्माण  शुरू  करने  के  वास्ते  चण्डीगढ़  प्रशासन

 ने  हरियाणा  राज्य  से  अनुरोध  किया

 और  अपेक्षित  विस्तृत  जांच  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  हरियाणा  सरकार  से  अनुरोध
 किया  गया  है  ।

 हरियाणा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  घग्गर  बांध  से  दिल्ली  को  लाभ  पहुंचने  की

 सम्भावना  नहीं  है  ।

 रसोई  गेस  एजेंसो  आबंटित  करने  के  लिए  शेक्षिक  योग्यता

 2424.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रसोई  गैस  एजेंसी  आबंटित  करने  के  लिए  कोई  न्यूनतम
 शैक्षिक  योग्यता  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  कितने-कितने  युवकों  को  रसोई  गैस

 एजेंसियां  आबंटित  की  गई  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  शिक्षित  युवकों  के  लिए  कोई  अलग  से  आरक्षण

 नहीं

 भारत-ईरान  संयुक्त  आयोग

 2425.  श्री  रवि  राय  :

 श्री  हरिमाई  पटेल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-ईरान  संयुक्त  आयोग  की  हाल  ही  में  तेहरान  में  बैठक  हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष

 क्या  उनकी  ईरान  यात्रा  के  दौरान  विभिन्न  द्विपक्षीय  मुद्दों  पर  ईरान  के  नेताओं  के  साथ
 कोई  बातचीत  हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 क्या  उनकी  वार्ता  के  दौरान  काइ्मीर  के  मुद्दे  पर  चर्चा  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधधवासह्  :  भारत-ईरान  संयुक्त  आयोग  की  10-12
 1991  को  तेहरान  में  बैठक  हुई  ।

 इस  बैठक  में  व्यापार  ओर  वैज्ञानिक  और
 तकनीकी  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  बढ़ाने  क ेलिए  अनेक  निर्णय  लिए  गए  ।  संयुक्त  आयोग  की  बैठक
 के  दौरान  वर्ष  1992-94  के  दौरान  एक  और  तकनीकी  आदान  प्रदान  कार्यकारी कृषि  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  क्षेत्र  में  सहयोग  पर  ज्ञापन  और  कोंसली  मामलों  पर
 एक  समझौता  ज्ञापन  भी  सम्पन्न
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 जी

 इस  बातचीत  से  भारत-ईरान  सम्बन्धों  को औरसम्बन्धित  करने  तथा  विकसित  करने  का
 आधार  स्थापित  हुआ  है  ।

 (2)

 ईरानी  पक्ष  ने  कहा  कि  कश्मीर  का  मसला  भारत  का  आन्तरिक  मसला  है  और  उन्होंने
 भारत  की  सम्प्रभुता  और  प्रादेशिक  अखण्डता  के  प्रति  अपना  समर्थन  व्यक्त  किया  ।

 राष्ट्रीय  जल  बोड़  को  स्थाई  समिति  को  स्थापना

 2426.  श्री  एन०  डेनिस  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  नीति  कार्यान्वयन  हेतु  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  की  स्थाई  समिति  की  स्थापना
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  जल  बोडं  द्वारा  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  जल  नीति  को

 विभिन्न  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  जाए  ।

 सोवियत  संघ  के  मान्यता  प्राप्त  नए  स्वतन्त्र  राज्यों  में

 राजबूृतों  की  नियुक्ति

 2427.  भ्री  धर्ण्णा  मोंडय्या  सादुल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सोवियत  संघ  के  मान्यता  प्राप्त  नए  स्वतन्त्र  राज्यों  में  राजदूतों  की

 नियुक्ति  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 .  विदेश  मंत्री  मा्धवासह  :  ओर  सरकार  ने  मान्यता  प्राप्त  नए  स्वतन्त्र

 लात्विया  और  लिथुआनिया  में  निकटवर्ती  देशों  से  सह-प्रस्थान  क ेआधार  पर  राजदूत
 नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  प्रस्तावित  नियुक्तियों  क ेलिए  इन  राज्यों  से  अभी  सहमति  प्राप्त

 होनी
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 रसोई  गेस  एजेंसियों  और  पेट्रोल  पम्पों  का  आबंटन

 2428.  श्री  घर्मण्णा  भोंडय्या  सादुल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  ।6  1991  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  149
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1991  की  पहली  छमाही  के  दौरान  विभिन्न  तेल  कम्पनियों  द्वारा  दिए  गृए्ठ  आशय
 पत्रों  की  समीक्षा  कर  ली  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्प्रा  कार्यवाही  की  गयी  है/की  जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नी  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  डी  तरशिप  के  लिए  दिए  यए  आशय  पत्र  पुनरीक्षाधीन  हैं  ।

 हरियाणा  में  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  तथा  रसोई  गंस

 एजेंसियों  का  आवंटन

 2429.  श्वी  धमंपाल  सिह  मलिक  -

 डा०  लक्ष्मी  सएरायण  पाप्येग्र  :

 क्या  पेट्रो  लियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  के  पानीपत  तथा  करनाल  जिलों
 में  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  और  रसोई  ग्रेस  एजेंसिब्रों  की  संख्या  कितनी

 इनमें  से  कितने  क्री  केन्द्र  4.  एजेंसियां  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लोगों  को  आबंटित  की  गई  और

 1991-92  के  दौराच  इन  जिलों  में  अनुसूचित  जातियों  ततक्क  अनुसूध्रित  जनजातियों  के
 लोगों  को  जिलावार  कितनी  ऐसी  एरजेंध्षियां  और  विक्रय  केन्द्र  आबंटित  किए  जाचे  संभाकका

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालिये  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  216  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  और  47  छल०  पी०  जी०

 डिस्ट्रीब्यूटरशिप  ।
 ;

 7  खुदरा  बिक़ी  केन्द्र  और  12  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  ।
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 बचत  हि  न
 रोस्टर  प्रणालो  के  आधार  पर  किसी  भी  प्रस्तावित  आबंटन  का  25%

 तब  आए
 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  होगा  ।  यह  आरक्षण  राज्यवार  किया  जाता

 ]  .

 इंग्लेंड  में  मारतीय  उपग्रवावियों  के  संगठन

 3430,  शी  अत्रण  कुमार  पदेज  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सशकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इंग्लैंड  ने  हाल  ही  में  उस  देश  में  रहकर
 कार्य  करने  बाले  भारतीय  उग्रवादियों  के  संगठनों  से  प्रभावशाली  ढंग  से  निपटने  का  निश्चय  किया
 और

 ॥

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रो  माधव  सिह  :  जी  हां  ।

 ब्रिटिश  सरकार  से  अपने  क्षेत्र  के  भीतर  उग्रवादी  कायंवाही  चला  रहे  भारतीय  उग्रवादी

 इकाइयों  के  निपटने  के  लिए  ह/्ल  ही  में  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाए  यह  बाक्त  निम्मलिखित  कारणों  .

 से  स्पष्ट  होती  है  :

 1.  24  1991  को  गुरशरण  सुप्तल  बींजी  और  परमजीत  सिह  नामक

 तीन  सिख  आतंकवादियों  को  15  ।0  वर्ष  और  11  वर्ष  की  सजा

 2.  करमंजीत  सिंह  चल  चहल  के  विरुद्ध  25  91  को  प्रत्यावतंन  के  आदेश  जारी

 करकः

 3.  बब्बर  फ्रांस  के  सिंघाड़ा  सिह  जिसे  यू  ०  के०  में  लिख  आतंकवादियों  की  एक

 बैठक  में  भाग  लेना  के  निष्कासन  का  आदेक्ष
 ह॒

 4.  इन्द्रजीत  सिंह  रैयत  की  कनाडा

 5.  गुरुद्वारा  कोष  के  दुरुपयोग  की  संभावना  को  सीमित  करने  के  लिए  चैरिटी  अधिनियम  के

 प्रावधानों  का  कड़ाई  से  कार्यान्वयन  ।

 व्यर्थ  जलायी  जा  रहो  गंस  का  उष्धोग

 2431.  श्री  अवण  कुसार पटेल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंझे  कि  :
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 1991  के  प्रारम्भ  कितनी  मात्रा  में  गंस  को  व्यर्थ  जलाया  गया

 1991  के  प्रारम्भ  विभिन्न  प्रयोजनाओं  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  गैस  का  उपयोग  किया

 गया

 व्यर्थ  जलायी  जा  रही  गँस  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठाए  जा  रहे  और

 चालू  वर्ष  में  तथा  आठवीं  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्ति  हेतु  इस  संबंध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 क्या  गया  है  ?

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 एस०  कृष्ण  :  1991,  के  दौरान  प्रतिदिन  औसत  13°61  मिलियन  मानक  घन

 मीटर  गैस  का  दहन  किया  गया  ।

 1991  में  निम्नलिखित  उद्देश्यों  के  लिए  लगभग  3977  एन०  एम०  एस०  सी०

 एम०  डी०  गैस  उपयोग  में  लाई  गई  :

 एम०  एस०  सी०  एम०

 (!)  उवंरक  18°12

 (2)  बिजली  11°04

 (3)  अन्य  इस्तेमाल  10°54

 इस्तेमाल

 और  दहन  की  जा  रहौ  गैस  के  उपयोग  में  वृद्धि  करने  के  लिए  गुजरात  में  कम  दाब

 वाले  गैस  के  संपीड़न  और  पश्चिमी  अपतटीय  क्षेत्र  में  गँस  के  संपीड़न  और  परिवहन  की  योजनाएं
 कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  असम  में  डाटनस्ट्रीम  उपभोक्ताओं  की  स्थापना  में  तेजी  लाने  के  भी  प्रयास

 जा  रहे  हैं  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  कश्मोर  ओर  पंजाब  में  आतंकवाद  को  सह  देना

 2432,  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  30  1991  को  न्यूयाके  में  पाकिस्तान  के  विदेश  राज्य  मन््त्री  के
 साथ  अपनी  बेठक  में  पाकिस्तान  से  कक्मीर  और  पंजाब  में  आतंकवाद  की  सह  देने  और  विद्रोह  को
 रोकने  का  अनुरोध  किया  और
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 यदि  तो  पाकिस्तान  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 विदेश  मन्त्रो  माधव  सिंह  :  जी  हां  ।

 पाकिस्तान  ने  वास्तविक  और  व्यावहारिक  नजरिए  से  द्विपक्षीय  संबंधों  को  नेंया  रूप  देने
 और  दोनों  देशों  के  बीच  के  सभी  मुद्दों  क ेसमाधान  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  किया

 ]

 उड़ीसा  में  पेट्रोल/डोजल  के  नये  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  स्थापित  करना

 2433.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1991-92  के  दोरान  उड़ीसा  में  पेट्रोल/डीजल  के  नये  बिक्री  केन्द्र  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  इन्हें  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  आवंटित

 करने  का  भी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री

 एस०  कृष्ण  :  से  विभिनन  क्षेत्रों  में  डीजल/पेट्रोल  के  लिए  खुदरा  बिक्री  केन्द्र

 मोदित  विपणन  उपलब्ध  उत्पादों  इत्यादि  के आधार  पर  खोले  जाते  हैं  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  आवंटन  के  लिए  कोई  अलग से  प्रक्रिया  नहीं  है  ।

 |

 व्यापक  फसल  बीमा  योजना

 2434.  श्री  भवन  चन्द्र  खंड्रो  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  किसानों  को  दी  गई  सुविधाओं  और  इस  योजना

 के  उचित  कार्यान्वयन  की  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ब्लाक  और  जिला  स्तर  पर  गठित  निगरानी  एजेंसियों
 का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  गढ़वाल  क्षेत्र  के  किसानों  को  सम्मिलित  नहीं  किया

 जाता
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  योजना  के  अन्तगंत  गढ़वाल  क्षेत्र  के  किसानों  को  शामिल  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  क्योंकि  वे  प्राकृतिक  आपदाओं  से  बुरी  तरह  प्रभावित  होते  हैं  ?

 हि  क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापल्लो  :  वृहत  फसल  बींमां  योजना
 के  तहत  तिलहन  भौर  दाल  की  फसल  उग्ाने  वाले  ऋण  लेने  वाले  कृषकों  के  फसलों
 को  कवर  किया  जाता  बीमाकृत  घनराशि  प्रति  कृषक  के  लिए  अधिकतम  10,000  रुपए  तक
 सीमित

 कार्यान््वयनकारी  राज्यों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  वृहृत  फसल  बीमा  योजना  का  उचित
 कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मुख्य  संचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  जाती  है
 जिसमें  राज्य  भारतीय  सामान्य  बीमा  भारत  राष्ट्रीय  कृषि  व  ग्रामीण
 विकास  वाणिज्यिक/सहकारी  बेंकों  आदि  के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  समिति  वृहृत  फसल
 बीमा  योजना  के  क्रियान्वयन  को  मानिर्टारिंग  करती  है  और  राज्य  फसल  बीमा  कोष  की  व्यवस्था  भो
 करती  बीमाकृत  फसलों  के  लिए  वितरित  फसल  ऋणों  की  देख-भाल  और  मानिट्टारिंग  करने
 की  जिम्मेदारी  ऋण  वितरित  करने  वाली  एजेंसियों  की  बीमाकृत  फसलों  की  क्षति  का
 आकलन  प्रत्येक  मोसम  के  अंत  में  आयोजित  फसल  कटाई  प्रयोग  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  क्वरा
 सामान्य  बीमा  निगम  को  दिए  गए  पैदावार  संबन्धी  आंकड़ों  क ेआधार  पर  किया  जाता

 हां  ।

 और  वृहत  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  योजना  को  किसी भी  क्षेत्र  में  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  राज्य  स्वतन्त्र  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  1-4-90  के  बाद  से  गढ़वाल  क्षेत्र  सहित
 भी  क्षेक्र  मे ंबृहृत  फसल  बीमा  योजना  का  कार्यान्वयन  न  करने  का  विकल्प  दिया

 उत्तर  प्रदेश  के  गोविन्द  बललम  पंत  विश्वविद्यालयों  में  ओर

 अधिक  परिसरों  की  स्थानना

 2435.  ओी  भुवन  चन्द्र  संडूरो  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में  किन-किन  स्थानों  पर  गोविन्द  बल्लभ  पंत  कृषि
 विद्यालय  पन्तनगर  के  परिसरों  की  स्थापना  की  गई

 क्या  पौरडी  और  चमोली  जिलों  में  ओर  अधिक  फरिसरों  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्छ  बंच्री  के  ०  सो०  टिहरी  गढ़वाल  जिले  के
 रानीचौरी  में  गोविन्द  बल्लभ  पंत  विश्वविद्यालय  का  एक  प्रशिक्षण  परिसर

 भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  में  समुद्र  तट  पर  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  को

 2436.  झओ  सी०  के०  कुष्पुस्वामी  :

 क्या  पेठ़ो  लिग्रण  ओर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडु  समुद्र-तट  पर  तेल  और  गैस  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  खोज  कारय॑
 चल  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  भम्व्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 दक्षिणी  नागापट्टिनम  कैद.ए-मिलेथ  और  रामनाड  तटीय  जिलों  में  अन्वेषण

 ड्रिलिंग  जारी  सुदूर  तंजाबूर  और  पुडुकोट्टई  जिलों  में  भी  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  इसकी
 खोज  की  जा  रही  है  ।  अभी  9  आयल  और  गैस  की  खोजें  हुई  हैं  ।

 राष्यों  को  मिट्टी  के  तेल  के  कोठे

 2437.  श्री  सी०  के०

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राक  तिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  में  कुछ  राज्यों  को  मिट्टी  के  तेल  का  कोटा  बढ़ाया  है  ;
 और

 यदि  तो  पिछले  नौ  महीनों  के  राज्य-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेद्ोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालाय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन््त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं

 भारत-नेपाल  जला  संसाधन  आयोग  को  ब॑  ठकें

 2438.  ओऔ  भोगेन्द्र  झा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत-नेपाल  जल  संसाधन  आयोग  की  अब  तक  क्तिनी  बैठकें  हुई  हैं  और  पिछली  तीन

 बैठकों  में  क्या  निर्णय  लिए

 क्या  कोसी  और  तिपाई  मुख  बंध  परियोजनाओं  में  कार्यान्वयन  के  लिए  जापान  से  कोई
 वित्तीय  सहायता  मांगी  गयी

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  पर  किन-किन  राज्यों  को  लाभ  पहुंचेगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  श्  :  1988  तथा  1991  में

 दो  बैठकें  आयोजित  की  गई  हैं  ।  पंचेश्वर  परियोजना  के  लिए  परियोजना  परिभाषा  रिपोर्ट  के  लिए  कार्य

 करने  तथा  करनाली  परियोजना  के  वास्ते  अतिरिक्त  अध्ययन  पूरे  करने  की  सहमति  हुई  यह  भी

 सहमति  हुई  है  कि  लाल  बकईया  और  खांदो  नदियों  पर  सीमा  पर  तटबंधों  का

 विस्तार  दोनों  देशों  में  किया  जा  सकता  है  ।

 (a)  से  भारत  ने  जापान  के  विश्वस्तरीय  अवसंरचना  निधि  के  अन्तगंत  सहायता  के  लिए
 कोसी  उच्च  बांध  परियोजना  और  तिपाई  मुख  उच्च  बांध  परियोजना  नामक  दो  परियोजनाओं  की
 रूपरेखा  प्रस्तुत  प्रस्तुत  की  नेपाल  और  भारत  कोसी  परियोजना  से  लाभ  प्रएप्त  करेंगे  तथा  भारत
 ओर  बंगला  देश  तिपाई  मुख  परियोजना  से  लाभ  प्राप्त  करेंगे  ।

 जल  संसाधन  परियोजनाओं  पर  ग्लोबल  इन्क्रास्टुक्चर
 फाउष्डेशनकी  अंतर्राष्टीय  योजना  बंठक

 2439.  श्री  मुकुल  बालाकृष्ण  वासनिक  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्लोबल  इन्फ्रास्ट्रक्चर  फाउन्डेशन  की  विद्व  की  जल  परियोजनाओं  की
 संरचना  पर  चर्चा  के  लिए  पहली  बैठक  17-20  1991  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  जाजिया
 में  आयोजित  की  गई  और
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 यदि  तो  उसमें  भारत  द्वारा  प्रस्तावित  जल  संसाधन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 क्या

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  विश्वस्तरीय  अवसंरचना  स्थापना  का  पहला
 अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  17  से  20  1991  तक  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  में

 हुआ

 प्रस्तावित  दो  परियोजनाएं  कोसी  उच्च  बांध  परियोजना  तथा  बराक  बांध  परियोजना

 मुख  बांध  परियोजना  के  नाम  से  भी  जानी  जाती

 कोसी  उच्च  बांध  परियोजना  में  बराक  क्षेत्र  क ेलगभग  1:6  किलोमीटर  प्रतिप्रवाह  पर  कोसी
 नदी  पर  269  मीटर  ऊंचे  एक  बांध  तथा  नेपाल  में  चत्रा  गांव  के  समीप  8  किलोमीटर  अनुप्रवाह  पर
 एक  बराज  के  निर्माण  की  परिकल्पना  की  गयी  यह  परियोजना  भारत  और  नेपाल  दोनों  को  जल

 सिंचाई  और  बाढ़  नियन्त्रण  लाभ  प्रदान  करेगी  ।  व  1981  के  मूल्य  स्तर  पर  इस  परियोजना
 की  अनुमानित  लागत  4074  करोड़  रुपए

 बराक  बांध  परियोजना  में  बराक  नदी  पर  161  मीटर  ऊंचे  तथा  390  मीटर  लम्बे  राकफिल
 बांध  और  तिपाई  मुख  बांध  के  लगभग  100  किलोमीटर  अनुप्रवाह  पर  फुलरतल  के  समीप  एक  बराज
 के  निर्माण  की  परिकल्पनः  की  गयी  है  यह  परियोजना  भारत  और  बंगलादेश  के  अनुप्रवाह  के  निम्न

 स्तरीय  क्षेत्रों  मे ंबाढ़  एवं  जल  निकास  की  समस्या  को  पर्याप्त  रूप  से  कम  करेगी  ।  वर्ष  1988  के  मूल्य
 स्तर  पर  बराक  बांध  फुलरतल  के  समीप  बराज  पर  1316  करोड़  रुपए  तथा  270  ररोड़  रुपए
 व्यय  होने  की  प्रत्याशा

 है
 गुजरात  के  तेल  के  कुओं  में  आग

 2440.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 शो  चन्दूमाई  देशमुख  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  भड़ोंच  जिले  में  गंधार  गांव  के  तेल  के  कुओं  की  आग  बुझा  दी  गयी

 यदि  तो  आग  से  कुल  कितना  नुकसान  हुआ  और  आग  बुझाने  पर  कुल  कितना  खर्च

 और

 आग  लगने  के  क्या  कारण  हैं  और  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।
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 अनुमान  लगायः  है  कि  करीब  4,00,000  घन  मीटर  सम्बद्ध  गैस  सहित  करीब  400  टन
 कच्चे  तेल  का  प्रतिदिन  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 चोरी  होना  आग  लगने  का  संभावित  कारण  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  यह
 बताया  है  कि  निगरानी  और  सुरक्षा  व्यवस्था  को  सशक्त  बनाया  गया

 ]

 गुजरात  में  रसोई  गेस  कनेक्शन

 2441.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  के  जामनगर  शहर  और  जिले  में  कितने  लोग  रसोई  गैस  कनेक्शनों  के  लिए
 प्रतीक्षा  सूची  में

 उन्हें  रसोई  गैस  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  और

 1989  और  1990  के  दोरान  इन  स्थानों  पर  रसोई  गैस  के  वषंवार  कुल  कितने  कनेक्शन
 दिए  गए  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्र।लय में  राज्य  संत्ो
 एस०  कृष्ण  :  से  ज॑सा  कि  तेल  कम्पनियों  में  बताया  है  कि  जामनगर  जिले  में

 करीब  16470  व्यक्त  प्रतीक्षा  सूची  में  अधिकतम  आवेदकों  वो  यथा  शीघ्र  एल०  पी०  जी०
 कनेक्शन  देने  के  प्रयास  जारी  हैं  ।

 फसल  बीमा  योजना

 2442.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 कया  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  गुजरात  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 किसानों  को  क्षति  पूर्ति  स्वरूप  देय  दावों  की  कुल  राशि  कितनी  और

 अब  तक  इन  किसानों  के  कितने  दावों  का  भुगतान  कर  दिया  गयः  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापल्लो  :  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान
 बृहत-फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  के  किसानों  को  देय  क्षतिपूण  दावों  की  कुल  राशि
 (14-11-91  निम्नलिखित  है  :

 ह  ॥
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 बंध  अदा  किए  जाने  वाले

 दावे  रुपए

 1988-89  113.83  हैं

 1989-90

 1990-91  8732.36

 कुल  :  9545.36

 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  सम्बन्धित  कृषकों  को  उपर्युक्त  देय  दावों  में  से  अब

 तक  812.72  लाख  रुपए  के  दावों  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 स्थानसार  में  एस  ०  एल०  ओ०  आर०  सो०  द्वारा  मानवाधिकार
 का  उल्लंघन

 2443.  श्री  बित्त  बसु  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  म्यानमार  में  मानवाधिकारों  का  लगातार

 उल्लंघन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  उस  देश  में  लोकतन्त्र  की  बहाली  के  लिए
 अंतर्राज्जीय  जनमत  जुटाने  हेतु  इस  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  उठाने  का  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  संत्रो  माध्वसह  जी  हां  ।

 जी  हम  संयुक्त  राष्ट्र  मे ंइस  मसले  को  उठाने  के  लिए  एक  संकल्प  सह-प्रायोजित
 कर  रहे  हैं  जिसमें  म्यानमार  में  वर्तमान  दुर्भाग्य  पूर्ण  स्थिति  तथा  इसके  साथ-साथ  उस  देश  में
 घिकारों  के  उल्लंघन  से  सम्बन्धित  पहलू  होंगे  ।

 उपर्युक्त  परिप्रेक्ष्य  में  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  कृषि  का  विकास

 2444.  श्री  राम  शरण  यादव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपां  करेंगे  कि  :
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  को  बिहार  सरकार  ने  कृषि-विकास  के  लिए  कितने

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  और

 इन  प्रस्तावों  की  मंजूरी  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  बिहार  सरकार  से  कृषि

 विकास के  बारे  में  प्राप्त  हुए  मुख्य  प्रस्ताव  निम्नलिखित  के  बारे  में  थे  :--

 (1)  बिरसा  कृषि  रांची  तथा  राजेन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय  में  ज॑व-उवंरक

 उत्पादन  एकक  की  स्थापना  ।

 (2)  ब्लाक  स्तर  पर  नई  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालायें  स्थापित  करना  ।

 (3)  कृमियों  और  रोगों  पर  नियन्त्रण  ।

 (4)  गौण  पान  की  बेल  की  खेती  तथा  मरवाने  की  खेती  और  प्ररिसंस्करण
 का  विकास  ।

 (5)  2  प्राथमिक  सहकारी  विपणन  सोसायटियों  के  शेयर  पूंजी  आधार  को  मजबूत
 समेकित  सहकारी  विकास  योजना  के  अन्तगंत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  संजय  गांधी  सहकारी  बुनकर  कताई  मिलों  के  लिए  शेयर  पूंजी
 सहायता  ग्रामीण  गोदामों  का  मात्स्यिकी  सहकारी  समितियों  की  वित्तीय

 सहायता  ।

 (6)  पढारी  क्षेत्र  का  जिसमें  लघु  पन  परियोजना  के  लिए  प्रस्ताव  शामिल  है  ।

 (7)  लवण से  प्रभावित  मृदा  का  सुधार  ।

 कृमियों  और  रोगों  के  नियन्त्रण  के  लिए  योजना  के  सम्बन्ध  में  प्रशाप्तनिक  अनुमोदन  जारी

 जा  चुका  इस  मामले  में  राज्य  सककार  से  संशोधित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया
 गया

 उड़ीसा  सें  कोयला  खान  परियोजनाएं

 2445.  श्री  पी०  एम०  सईव  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कितने  कोयला  खान  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपनी  स्वीकृति  दे
 दी  है  और  ये  कहां-कहां  स्थित
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 -  ---------

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  पर  कार्य  कब  से  शुरू  होने  और  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बो०  :  से  राष्ट्रीयकरण  किए
 जाने  के  बाद  से  सरकार  ने  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  कोयला  खान  परियोजनाओं  को  पूरा  किया  है  तथा

 चालू  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 क्र०्सं०  परियोजनाओं  के  कोयला  क्षेत्र  स्वीकृत  लागत  स्थिति/उत्पादन  लक्ष्य  को
 नाम  तथा  क्षमता  रु०  प्राप्त  करने  की  संभावित

 तारीख

 1.  लिगराज  ओ०  का०  तालचेर  229.84  1997

 (5  मि०  2०  प्र०

 2.  अनन्ता  ओ०  का०  तालचेर  156.49  1995

 (4  मि०  ट०  प्र०

 3.  बेलपहार  ओ०  का०  ईब  घाटी  57.38  खान  अपनी  निर्धारित

 (2  मि०  2०  प्र०  क्षमता  पर  1989-90

 4.  लाजकुरा  ओ०  का०  ईब  घाटी  38.98  पूरी
 (।  मि०  2०  प्र०  वर्ष  )  ला०

 5.  भरतपुर  तालचेर  158.97  पूरी  हुई

 (3.50  मि०  2०  प्र०  ला०

 6.  जगननाथ  ओ०  का०  प०  तालचेर  29.89  पुरी  हुई

 (2  मि०  2०  प्र०  वर्ष )

 उपर्युक्त  6  परियोजनाओं  से  बेलपहाड़  लाजकुरा  भरतपुर
 और  जगन्नाथ  ओपनकास्ट  कोयले  का  उत्पादन  कर  रही  लिगराज  ओपनकास्ट

 तथा  अनन्ता  ओपनकास्ट  से  चालू  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  में  योगदान  देने  की
 सम्भावना

 ह

 उपर्युक्त  के  अलावा  कोयला  कम्पनी ने  प्रत्यायोजित  शक्तियों  के  अन्तर्गत  5  और  परियोजनाओं

 को  स्वीकृति  दी  अर्थात्  3  परियोजनाओं  को  तलचर  में  औरं  2  परियोजनाओं  को  ईब  घाटी  में  ।
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 सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  परियोजना

 2446.  श्री  पी०  एम०  सईद  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  परियोजनाਂ  पर  कार्य  चल  रहा

 क्या  इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  वर्तिग
 आन  एस०  वाई  एल०  कंस्ट्रक्शनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 (#)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विश्ाचररा  :  फरियोजना  के  मुख्य  अधीक्षक
 इंजीनियर  के  मारे  जाने  क ेकारण  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  परियोजना  पर  निर्माण  कार्य
 1990  में  रुक  गया  ।

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी

 सरकार  सम्पर्क  नहर  को  शीघ्र  पूरा  करना  चाहती  है  क्योंकि  यह  हरियाणा  और  पंजाब
 दोनों  को  लाभ

 अन्तर्दे शीय  मत्स्य  पालन  का  विकास

 2447.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केरल  में  अन्देंशीय  मत्स्य  पालन  के  विकास  हेतु  नयी  योजनाएं  शुरू  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्राखव  से  राज्य  मंत्रो  मुल्लापलली  तथा  नहीं  ।  केरल
 में  चल  रही  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  में  अन्तर्देशीय  मत्स्यकी  के  विकास  की  पर्याप्त  ग्रुजांइश

 नारियल  को  खेतो

 2448.  श्री  बोविन्द  रद  निकामस  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 नारियल  की  खेती  करने  वाले  अधिकतर  किसान  छोटे  किसान

 यदि  तो  सरकार  ने  छोटे  किसानों  को  नारियल  की  खेती  आरम्भ  करने  के  लिए
 प्रोत्साहन  देने  हेतु  अब  तक  क्या  कदम  गठाए  दि

 क्यਂ  सरकार  का  कोंकण  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नारियल  से  सम्बन्ध  उद्योगों  को  प्रोत्साहन
 देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  हां  ।

 कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  नारियल  विकास  बोड्ड  तीन  वार्षिक  किस्तों  में  3000/  रुपए
 प्रति  हैक्टेयर  की  राज  सहायता  प्रदान  करके  छोटे  और  सीमान्त  कृषकों  की  जोती  में  नारियल  के  अंतगगंत
 क्षेत्र  क ेविस्तार  के  लिए  कार्यक्रमों  का  क्रियान्वयन  कर  रहा  अब  तक  इस  कायंक्रम  के  अन्तर्गत

 65,000  छोटे  और  सीमान्त  कृषकों  को  लाभ  मिला  है  ।  इस  बोर्ड  ने  सिंचाई  पम्प  सेटों  की  स्थापना
 के  लिए  1000/  रुपए  प्रति  यूनिट  की  दर  से  राज  सहायता  देकर  अब  तक  7050  नारियल

 मुख्य  रूप  से  छोटे  तथा  सीमान्त  कृषकों  की  सहायता  दी  बोर्ड  द्वारा  केरल  नारियल  की  छोटी

 जोतों  में  एकीकृत  कृषि  की  एक  परियोजना  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 से  नारियल  संसाधन  उद्योग  की  आधुनिक  रूप  से  बढ़ावा  देने  के  लिए  नारियल

 विकास  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  उद्यमियों  को  पूंजी  लागत  के  25  प्रतिशत  की  दर  से

 या  एक  लाख  जो  भी  कम  हों  की  सहायता  उपलब्ध  करता  कच्चे  नारियल

 कोकोनट  शैल  तथा  लकड़ी  के  संसाधन  में  आधुनिक  तकनीकों  का  उपयोग  करके  उद्यमियों  को  भी

 सहायता  दी  जाती  नारियल  विकास  बोर्ड  की  कोंकण  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नारियल  से

 सम्बद्ध  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 ]

 राष्ट्रीय  गेस  प्रिड  स्थापित  करना

 2449.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 ओर  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  राष्ट्रीय  गैस  ग्रिड  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसी  ग्रिड  की  स्थापना  का  मुख्य  उद्देश्ण  क्या
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 राष्ट्रीय  गैस  ग्रिड  की  स्थापना  अनुमानतः  कब  तक  हो  जाने  का  अनुमान  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  इस  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  अनेक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  परन्तु  राष्ट्रीय
 गैस  ग्रिड  बनाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  '

 से  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उत्पादन  और  मांग

 2450.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादन  और  मांग  में  बहुत  अन्तर

 यदि  तो  3  1991  तक  का  तत्सम्बन्धंः  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गए  या  उठाने  के  लिए  प्रस्तावित  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकातिक  गैस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कष्ण  :  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  करके  कमी  को

 पूरा  किया  जाता  हैं  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  अन्तराल  को  कम  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में  हैं  :--

 (1)  कच्चे  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  अन्वेषण  और  उत्पादन  से  जुड़े  कार्यलापों  को
 तेज

 (2)  ग्रास  रुट  रिफाइनरियों  की  स्थापना  और  वतंमान  रिफाइनरियों  का  और

 (3)  अधथंव्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  को  उच्च  प्राथमिकता  देना  ।

 शओराम  सागर  और  श्रोसेलम  राइट  बक  कंनाल  उत्तरी  तट  नहर  परियोजना
 के  लिए  विश्व  बेक  ऋण

 2451.  श्री  जे०  चोक््का  राव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  श्रीराम म  सागर  और  श्रीसलम  राइट  बैंक  कैनाल  परियोजनाओं  के
 लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  प्रदान  किया  गया  क्षण  अगले गले  दो  वर्षों  में  व्ययगत  हो
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाए  किए  गए  हैं  ?

 ं  जल  संसाधन  मंत्री  विद्राचरण  :  जी  नहीं  |  श्रीराम  सागर  और  श्रोसैलम
 दायां  शाखा  नहर  सिंचाई  स्कीमें  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  आन्ध्र  प्रदेश  सिंचाई  परियोजनाਂ
 के  घटक  1994  तक  प्रतिपूर्ति  के  लिए  विश्व  बंक  समझौते  के  अन्तगंत  निधियां  उपलब्ध

 ,  यदि  सम्पूर्ण  ऋण  की  राशि  का  उपयोग  करने  के  वास्ते  परियोजना  पर  कायं  की  प्रगति  पर्याप्त

 नहीं  है  तो  विश्व  बैंक  से  क्रेडिट  समाप्त  करने  की  तारीख  बढ़ाने  के  लिए  कहा

 और  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 तटबन्धों  का  बिकास

 2452.  भ्री  जे०  चोक््का  राव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सम्बन्धित  परियोजनाओं के  क्षेत्र  में  तटबन्धों  का विकास  न  होने  की  वजह
 3  से  विभिन्न  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  उत्पन्न  अधिकांश  क्षमता  का  उपयोग  नहीं

 हुआ

 क्या  आन्छा  प्रदेश  की  श्रीरामसागर  परियोजना  भी  परियोजनाओं  में  से  एक
 ओर

 >

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  तटबन्धों  के  विकास  हेतु  राज्य  सरकारों  पर  जोर  डालने  के

 लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  हां  ।  यह  भी  स्पष्ट  किया  जा  सकता  है ”
 कि  अयाकट  के  विकास  के  क्षमता  के  उपप्रोग  में  विलम्ब  के  अन्य  कारण  कमान  के  भीतर
 किसानों  द्वारा  बेहतर  जल  प्रबन्ध  पद्धतियों  को  अपनाने  से  सम्बन्धित

 श्रीराम  सागर  परियोजना  ने  वर्ष  1989-90  तक  253.42  हेक्टेयर  क्षमता  विकसित

 की  है  और  उपयोग  228.76  हजार  हेक्टेयर  है  जो  लगभग  90  प्रतिशत

 के  भारत  सरकार  आन  फाम॑  गतिविधियों  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  योजना  आबंटन

 करने  तथा  उन्हें  समय  पर  पूरा  करने  हेतु  राज्य  सरकार  पर  दबाब  डालती  रही  है  |  बेहतर  जल  प्रबन्ध

 पद्धतियों  को  अनुकूली  परीक्षण  किसानों  को  प्रशिक्षण  पाइप  समितियां  गठित  करने

 की  आवश्यकता  पर  भी  बल  दिया  गया
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 देश  में  सिट्टी  क ेतेत  और  डोजल  की  मांग

 2453.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  के  दौरान  मिट॒टी  के  तेल  और  डीजल  को  कुल  कितनी  मात्रा
 उपलब्ध

 मिट्टी  के  तेल  और  डीजल  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  पेट्रोलियम  के
 भण्डारों  से  इनकी  कुल  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  और

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  और  डीजल  की  कुल  उपलब्धता  की  तुलना  में  इनकी  कुल  मांग  का
 ब्यौरा  क्या  है  और  कुल  मांग  कितने  प्रतिशत  मात्रा  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  भनन््त्री
 एस०  कृष्ण  :  से  अपेक्षित  सूचना  का  विवरण  संलग्न  है  :--

 विवरण

 और

 टी०  एम०  टी०
 जाओ  ह

 आयातित  उत्पादित

 ह  या

 योग

 ..  770...  30386. ६६
 |

 डीजल  2468  9749  मांग

 अप्रैल  से  शेष  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  की  कुल  मांग  का  64.4%  देशी
 उत्पादन  से  पूरा  किया  गय्रा  और  शेष  मात्रा  का  आयात  किया  गया  ।  जहां  तक  डीजल  का  सम्बन्ध  है
 मांग  वा  से  देशी  उत्पादन  से  पूरा  किया  यया  और  शेष  आयात

 सध्य प्रदेश में पेट्रोल शोधन क रखाना स्थापित करना 2454. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पेंटुलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की क्ृपा करेंगे कि : क्या मध्य प्रदेश में पेट्रोल शोधन कारखाना स्थ्यपित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ यदि तो इस पर क्या निर्णय लिया गया और
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 यदि  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  तो  इसमें  देरी  से  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो |. *
 एस०  कृष्ण  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  रिफाइनरी  लगाने  सम्बन्धी

 अअनुरोध  भारत  सरकार  को  भेजा  है  ।
 ~

 ओर  मैं०  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  ने  मध्य  भारत  में  6  एम०  टी०  पी०

 ए०  की  ग्रासरूट  रिफाइनरी  की  स्थापना  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  प्रस्ताव  भारत  सरकार
 विचाराधीन  है  ।

 पाठाखेड़ा  कोयला  खानों  में  कोयले  का  उत्पादन

 2455.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  और  व  1991-92  में  मध्य  प्रदेश  में  पाठाखेड़ा  कोयला
 खानों  में  कोयले  का  प्रतिमाह  कितना  उत्पादन  और

 पाठलखेड़ा  के  विद्युत  गृह  की  औसतन  मासिक  आवश्यकेता  कितनी  और  वर्ष  1991  के

 आरान  इस  कोयला  खान  से  प्रतिमाह  कितना  कोयला  सप्लाई  किया  गया  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०बो०  :  वर्ष  1990-91  और  वर्ष
 1991-92  की  अवधि  के  दौरान  पाथरखेड़ा  क्षेत्र  में  मासिक-वार  हुए  कोयले  के

 »  उत्पादन  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 0८0,  टन

 माह  1990-91  199  1-92

 1  2  3

 अप्रैल  180.022  156.045

 मई  162.542  148.588

 +  जून  182.512  150.842

 जुलाई  205.005  1832.241

 अगस्त  196.835  198.319

 सितम्बर  190.022  201.313

 181



 लिखित  उर्च॑र  5  199)

 1  2  -  3

 अवतूबर  193.409  172.242

 नवम्बर  190.425  156.903*

 दिसम्बर  202.660  --

 जनवरी  209.841  न

 फरवरी  231.697  वि

 मां  357.610  --

 जोड़  2502.580  1367.493

 +*अनन्तिम

 इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  का  आशय  शायद  मध्य  प्रदेश  विद्युत  गृह  के  सतपुड़ा
 विद्युत  गृह  से  है  ।  1991  के  दौरान  सतपुड़ा  तापीय  विद्युत  गृह  से  आपूर्ति  की  तुलना
 में  पाथरखेड़ा  खानों  स ेमासिक-वार  किया  गया  संयोजन  नीजे  दिया  गया  है  :--

 माह  पाथरखेड़ा  खानों  से  सतपुड़ा  विद्युत  गृह  को

 सतपुड़ा  विद्युत  गृह  पाथरखेड़ा  खानों  से
 को  संयोजन  आपूर्ति
 (000,  टन  (000,  000,  टन

 अप्रैल  210  146.839

 मई  210  146.264

 जून  210  141.675

 जुलाई  170  173.299

 अगस्त  170  178.575

 सितम्बर  170  179.938

 अक्तूबर  200  146.075

 नवम्बर  200  137.537

 जोड़  1540  ”1250.022

 कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि

 2456.  श्री  हरिकेब्रल  प्रसाद  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  और  कोल  इण्डिया  लि०
 और  सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  ने  कोयले  की  कीमतों  में  वद्धि  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किए  है  ताकि  विभिन्न  आगतों  की  लागत  में  वृद्धि  को  निष्प्रभावित  किया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध

 में  वृद्धि  की  मांग  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  सुझाए  गए  कीमतों  में  वृद्धि  किए  जाने  के

 फार्मूले  के  अनुसार  मुख्यतः  की  गई

 आिनुबाद  ]

 खाद्यान्न  उत्पादन

 2457.  थी  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1991-92  के  खरीक  के  मौसम  के  ख़ाद्यान्नों  का  क्रुल
 कितना  उत्पादन

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 रबी  की  फसल  के  लिए  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  और

 इस  संबंघ  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापल्ली  :  और  खरीफ  मौसम
 1990-91  के  दौरान  देश  में  अनाज  वार  खाद्यान्नों  का  कुल  उत्पादन  निम्न  प्रकार

 मीटरी  टन

 फसल  उत्पादन

 खरीफ  चावल  66.6

 खरीफ  मोटे  अनाज  27.9

 खरीफ  दालें  5.4

 कुल  खरीफ  खद्यान्न  99.9

 खरीफ  1991-92  के  लिए  इस  प्रकार  की  सूचना  राज्यों  लेलअभी  तक  देय  नहीं  हुई  है  ।  तथापि
 वर्तमान  अनुमान  के  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  खरीफ  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  कुछ  कम  हो  सकता  है  ।
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 रबी  खाद्यान्न  1991-92  के  उत्पादन  लक्ष्य  79.4  मिलियन  मीटरी  टन  निर्धारित  किए

 गए  हैं  ।

 रबी  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  रबी  अभियान
 हेतु  कृषि  पर  राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  दौरान  राज्य  सरकारों  की  सलाह  से  1991-92  में  रखी  खाद्यान्नों

 का  उत्पादन  बढ़ाने  की  एक  नीति  तैयार  की  गई  है  ।  इसमें  आकस्मिक  फसल  रबी/उष्ण
 दालों  आदि  के  अथीन  विस्तृत  क्षेत्र  वृहत  एवं  मध्यम  योजनाओं  से  सिंचाई  के  अधीन  अतिरिक्त
 क्षेत्र  लाना  शामिल  हैं  य ेकदम  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  आदि
 जैसे  चल  रहे  विशेष  थ्रस्ट  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  अतिरिक्त  हैं  ।

 पेट्रोलियम  तथा  गैस  संबंधी  नई  नोति

 2458.  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विनार  पेट्रोलियम  तथा  गैस  के  संबंध  में  कोई  नई  नीति  तैयार  करने  ,
 का

 ५
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  नई  नीति  में  दासगरुप्ता  समिति  की  सिफारिशें  शामिल  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  '

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  से  नई  परिस्थितियों  क ेआधार  पर  वर्तमान  नीतियों  में  बार-बार

 परिशोघन  किया  जाता  फिलहाल  नई  पेट्रोलियम  और  गैस  नीति  बनाने  जैसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 महाराष्द  में  पेद्रोलियस  उत्पादों  का  उत्पादन  ओर  उनकी  खपत

 2459.  श्री  विलास  राव  नागनाथराव  गुड़ेवार  :

 क्या  पेटोलियस  ओर्  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  अनुमानतः  कितना  उत्पादन  और  उन्नकी  कितनी
 खपत  होती  और
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 इन  उत्पादों  के  उत्पादन  और  खपत  के  बीच  यदि  कोई  अन्तर  तो  उसे  दूर  करने  के

 लिए  आगामी  वर्ष  के  दौरान  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उत्पादन  रिफाइनरीवार  किया  जाता  हैन
 कि  राज्यवार  ।  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  9446.  टी०  एम०
 टी०  इस  समय  महाराष्ट्र  में  पेट्रोलियम  उत्पाद  स्वतंत्र  रूप  से  उपलब्ध  है  ।

 भूकम्प  पीछित  क्षेत्रों  के  लिए  योजना

 2460.  श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  भूकम्प  पीड़ित  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कोई
 विशेष  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  भूकम्प  पीड़ित  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  अतिरिक्त  राशि  आवंटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुल्लापल्लो  से  भारत  सरकार  ने

 भूकम्प  प्रभावित  क्षेत्रों  में  20,000  मकानों  के  पुनननर्माण  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सहायता  का  एक
 कार्यक्रम  तैयार  किया  इस  प्रस्ताव  भारत  सरकार  की  निम्नलिखित  सहायता  शामिल

 (1)  30.00  करोड़  रुपए  की  ऋण  सहायता  ।

 (2)  भूकम्प  के  झटके  सहन  कर  सकने  वाले  उपयुक्त  भवनों  के  निर्माण  हेतु  तकनीकी

 सहायता  ।

 (3)  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  के  घटकों  संबंधी  सहायता  हेतु  3  भवन
 निर्माण  केन्द्रों  तथा  6  उप-केन्द्रों  की  स्थापना  ।  क्षतिग्रस्त  अवसंरचना  के  पुननिर्माण  के

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव

 तथा  90.00  करोड़  रुपये  के आपदा  राहत  कोष  67.50  करोड़  रुपये  के  अपने
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 शेयर  के  अतिरिक्त  केन्द्र  सरकारं  ने  भूकम्प  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत  कायों  के  लिए

 अग्रिम  के  रूप  में  25.00  करोड़  रुपये  निर्मुक्त  किये  हैं  ।

 सहाराष्ट  में  सिथाई  परियोजनाएं  ओर  बांध

 2461.  भी  बिलास  राव  नागनाथराव  गूंडेबार  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  और  बांधों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  विदेशी

 सहायता  मिल  रही

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  किस  स्थिति  पर  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ?

 जल  संसाधन  मंज्ञी  विद्यालरण  .  से  महाष्ट्र  में  बाह्य  सहायता  अ्राप्त
 सिचाई  परियोजनाएं  और  निर्माण  की  विद्यमान  स्थिति  तथा  पूरा  होने  का  संभावित  समय  का
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 ह
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 ]
 ईरान  से  कच्चे  तेल  का  आयात

 2462.  श्री  गुरुटास  कामल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  ईरान  से  कच्चा  तेल  आयात  करने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  शर्तें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कष्ण  :  से  वर्ष  1991-92  के  लिए  कच्चे  तेल  की  आपूर्ति  हेतु  इंडियन  आयल
 कारपोरेशन  का  नेशनल  इरानियन  कम्पनी  के  साथ  एक  अवधिक  करार  हुआ  है  ।

 नए  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलना

 2463.  श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आधा  प्रदेश  में  विजयवाड़ा  में  पुनः  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का
 विचार  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कर्नाटक  में  पासपोर्ट  कार्यालय  किन-किन  स्थानों  पर

 क्या  कर्नाटक  में  और  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रास्ताव  और

 यदि  तो  ये  कार्यालय  कब  तक  खोले  जायेंगे  और  कहां-कहां  ?

 विदेश  मंत्री  साघर्वासह  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलौर  में  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  । '
 नये  तेल  क्षेत्र  ओर  गंश्न  भंडार

 2464.  श्रीसती  वसुंधरा  राजे  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गैस  के  नये  भंडारों।/तेल  क्षेत्रों/गंस  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  के  भंडारों  का  पता  चला  और  उन  स्थानों  का
 अ्यौरा  क्या  है  जहां  पर  नये  तेल  क्षेत्र  और  बैस  भंडार  क्षेत्रों  का पता  चला  और
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 इन  तेल  क्षेत्रों  और  गैंप  भंडार  के  क्षेत्रों  की  खुदाई  शुरू  करते  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  संञ्रालय  में  राज्य

 एत०  कृष्ण  :  हां  ।

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  बम्बई
 कावेरी  ओर  राजस्थान  बेसिनों  की  31  संरचनाओं  में  तेल/गेस  की

 खोज  की  उन  स्थानों  में  जहां  मूल्यांकन  किया  गया  तेल  और  गैस  के  समतुल्य  तेल  के  कुल  61.13
 मि०  मीं०  टन  आरंभिक  भूगर्भीय  भंडार  स्थापित  हुए

 इसी  अवधि  के  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  ओर  राजस्थान  की  3  संरचनाओं  में

 तेल/गैस  की  खोज  की  और  तेल  तथा  गैस  के  समतुल्य  तेल  के  करीब  21.7  मि०  मी०  टन  आरंभिक

 भूगर्भीय  भंडार  स्थापित  क्रिया  ।  इसके  असम  के  हाथी-अली  तथा  राजस्थान  के  वाघेवाला
 में  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  तेल  की  खोज  की  गई  जहां  आगे  मूल्यांकन  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 वेघन  करके  अन्वेषण  संबंधी  आंकड़ों  का  अध्ययन  करने  या  संरचनों  को  रेखांकित
 करने  के  लिए  कार्ववाई  आरंभ  की  गई

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  का
 उत्पादन

 2465.  श्रीमती  बसुंघरा  राजे  :

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  प्राकृतिक  गैस  सहित  पेट्रोल  और  अन्य  पेट्रोलियम
 उत्पादों  के  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 उनके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रो  लिलम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  और  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  है  ।

 रसोई  गेस  कनेक्शन
 2466.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 19९
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 वर्ष  1990  के  दौरान  कितने  घरेलू  रसोई  गैस  कनेक्शन  स्वीकृत  किये  गए

 1991  के  दौरान  कितने  घरेलू  गैस  कनेक्शन  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना

 और  .

 वर्ष  1991  तक  कितने  व्यक्ति  प्रतीक्षा  सूची  में  थे और  इन्हें  कब  तक  गैस  कनेक्शन  दे  दिए
 जाएंगे  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  1990-91  के  दौरान  लगभग  6  लाख  नए  घरेलू  गंस  कनेक्शन  मंजूर
 किए  गए  थे  ।

 1991-92  के  दौरान  7.5  लाख  नए  घरेलू  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  करने  का
 प्रस्ताव

 1-4-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  लगभग  70  लाख  व्यक्ति
 अधिक  से  अधिक  आवेदकों  को  यथाशीघ्र  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  करने  का  प्रयत्न
 जारी

 ]
 छोटे  पेमाने  पर  खुदाई  के  माध्यम  से  खनिजों  का  खनंन

 2467.  श्री  जी०  एल०  कनौजिया  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  छोटे  पैमाने  पर  खुदाई  के  जरिए  खनिजों  का
 उपयोग  करने  के  लिए  कोई  दीघकालीन  योजना  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  और  जी  ऐसी  कोई
 योजना  नहीं  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  को  कहा  गया  है  कि  वे
 औद्योगिक  नीति  संकल्प  1956  की  अनुसूची  में  शामिल  खनिजों  के  छोटे  और  बिंखरे  हुए  निक्षेपों
 का  अन्वेषण/गवेषण  द्वारा  निर्धारण  करने  के  लिए  उच्चस्तरीय  समितियों  के  गठन  पर  विचार  करें
 और  इच्छुक  उद्यमियों  को  राज्य  खनन  निगमों  से आवश्यक  सहायता  दिला  कर  उन  छोटे  निक्षेपों  के
 विकास  की  योजनाएं  तैयार  करें  ।

 |

 इन्विरा  गांधी  नहर  परियोजना  के  अन्तर्गत  लिप्ट  नहर  योजनाएं

 2468.  श्री  मनफूल  सिह  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  लिफ्ट  सिंचाई  नहरों  के  नाम  क्या  हैं  जो  इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना  से  निकाली
 जानी  है  तथा  जिनके  लिए  राजस्थान  सरकार  ने  संघ  सरकार  से  अनुमति  मांगी

 क्या  संघ  रुरकार  ने  इन  परियोजनाओं  के  लिए  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर
 ली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विद्याचरण  :  से  योजना  आयोग  द्वारा  1987

 में  इन्दिरा  गांधी  नहर  चरण-ा  के  लिए  931.24  करोड़  रुपए  के  संशोधित  प्राककलन

 की  निवेश  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  ।  यह  अनुमोदन  निम्न  छः  लिफ्ट  सिंचाई  स्क्रीमों  से  3.12  लाख

 हेक्टेयर  सहित  10.12  लाख  हेक्टेयर  क्रृष्य  कमान  क्षेत्र  के  लिए  है  :

 लिफ्ट  स्कीम  का  नाम  कृष्य  कमान  क्षेत्र

 1.  सहावा  97049
 ह

 2.  गजनेर  49537

 3.  बंगारसर  8500

 4.  कोलायट  77756

 5.  फ्लोदी  56750

 6.  पोकरन  22700

 कुल  :  3,12,292

 सरहिन्द  फोडर  से  लिक  चेनल  के  क्रासिम  का  निर्माण

 2469.  श्री  सनफूल  सिह  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  पंजाब  सरकार  से  इन्दिरा  गांधी  नहर  फीडर  के  साथ  सरहिन्द
 फीडर  से  लिक  चैनल  के  क्रासिंग  के  निर्माण  हेतु  सरहिन्द  फीडर  को  अस्थाई  रूप  से  बन्द  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया
 ;

 यदि  तो  क्या  पंजाब  सरकार  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  पंजाब  सरकार  को  निर्देश
 जारी  करने  का  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  और  इस  मामले  से  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  21
 1991  को  राजस्थान  और  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  पजाव  के  राज्यपाल  की  बैठक  बुलायी
 गयी  है  ।

 राजस्थान  के  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र

 2470.  श्री  मनफूल  सिह  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  राजस्थान  में  किन-किन  क्षेत्रों  को  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  घोषित  किया  गया

 राजस्थान  में  सूखे  से अब  तक  कितने  मवेशी  मरे

 क्या  राजस्थान  में  मवेशी  कैम्प  खोले  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  से  राजस्थान  राज्य
 सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 ]

 कर्ना८क  में  रसोई  गेस  कनेक्शन

 2471.  श्री  जो०  साडें  गोडा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  1991  तक  रसोई  गैस  कनेक्शनों  के  लिए  किलने  व्यक्तियों  के  नाम
 प्रतीक्षा  सूची  में  तथा  माण्डया  जिले  में  पांडवपुरा  और  श्रीरंगपट्टनम  के  व्यक्तियों  की  संख्या
 कितनी  और

 कर्नाटक  में  वर्ष  1991  के  दौरान  रसोई  गैस  के  कितने  कनेक्शन  उक्त  स्थानों  के  व्यक्तियों
 हे

 को  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  t-l 0-91  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्नाटक  की  प्रतीक्षा  सूची  में  लगभग  .
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 3.08  लाख  व्यक्त  प्रतीक्षा  सूची  का  नगर-वार  ब्योरा  नहीं  रखा  जाता

 नए  एल०  पी०  जी०  कनेक्शनों  का  आबंटन  न  तो  राज्यवार  किया  जा  रहा  है  और  न  ही
 तगरवार  ।  यह  देक्ष  में  उपलब्ध  एल०  पी०  जी०  और  डिस्ट्रीब्यूटरों  की  आ्थिक  व्यवहायंता  सम्बन्धी

 अन्य  तथ्यों  पर  निर्भर  करता

 कदम  आयरन

 2472.  भरी  जी०  साढ़े  गौड़ा  :

 क्या-आककाना  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  को  कर्नाटक  बिजली  बोर्ड  को  देय  विद्युत
 प्रभार  की  धनराशि  का  भुगतान  करना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उनका  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्या  कारण
 “-  और

 देय  प्रभारों  को  कब  तक  अदा  कर  दिया  जाएगा  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनन््तोष  भोहन  :  से  1991  के  अन्त

 तक  की  स्थिति  के  अनुसार  कुद्रेमुब्र  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  से  कर्नाटक  विद्युत  बोडं  द्वारा  ऊर्जा

 और  अन्य  प्रभारों  के  लिए  कुल  213  करोड़  रुपए  का  दावा  किया  गया  कुद्रेमु्
 आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  के  लिए  देय  शुल्क  प्रभारों  को  विनियमित  करने  वाले  कर्नाटक  सरकार

 के  दिनांक  6-9-1985  के  आदेश  की  शर्तो  के  अनुसार  यथा  निर्धारित  देय  104  करोड़  २०  की  राशि

 का  भुगतान  कुद्रेमुब  आयरन  ओर  कम्पनी  लि०  द्वारा  कर  दिया  गया  1987  से  देय  शुल्क
 दरों  को  राज्य  सरकार  के  उपर्युक्त  आदेश  की  शर्तों  के  अनुसार  अभी  निर्धारित  किया  जाना  मामले

 पर  कर्नाटक  विद्युत  बोर्ड  और  राज्य  सरकार  के  साथ  कुद्रेमुब  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा

 विचार-विमर्श  किया  जा  रहा

 कर्नाटक  में  कोयला  ह्टाकयाई

 2473.  श्री  जी०  माडे  गौडा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कर्नाटक  में  स्थान-बार  कितने  कोयला  के  कितने  स्टाकयार्ड  और  वे  कहां-कहां  स्थित

 और

 1991-92  के  दौरान  वहां  कितने  कोयला  स्टाकयाडं  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है
 तथा  वे  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएंगे  ?
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 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०बी०  :  वरतंमान  में  कोल  इण्डिया  लि०

 बंगलौर  में  एक  सांकेतिक  स्टाकयार्ड  का  संचलन  कर  रही  है  ।

 कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  एक  भूमिगत  स्टाकयार्ड  बंगलौर  में  और  एक  मंगलौर  में  चालू
 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  निविदाओं  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  इनके  सम्बन्ध  में  आगे  की  कार्रवाई

 स्थगित  कर  दी  गई  क्योंकि  सरकार  स्टाक-यार्डों  पर  नीति  की  वतंमान  में  समीक्षा  कर  रही  है  ।  अभी

 हाल  ही  में  हुबली  तथा  गुलबर्गा  के  स्थान  पर  कनटिक  लघु  उद्योग  विकास

 निगम  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  5  स्टाकयार्डों  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  और  यह  प्रस्ताव

 जांचाधीन  है  ।

 दक्षिणी  राज्यों  में  रसोई  गेंस  को  कमी

 2474.  श्री  जी०  माडे  गौडा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिणी  विशेष  तौर  पर  कर्नाटक

 में  रसोई  गैस  की  कमी

 क्या  बम्बे-हाई  पर  प्रति  वर्ष  करोड़ों  रुपए  मूल्य  की  गैस  बिना  प्रयोग  के  बेकार  जा

 रही

 क्या  सरकार  का  विचार  उस  गैस  को  उपयोग  में  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वेहोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  एल०  पी०  जी०  को  आपूर्ति  के  असंतोष  सम्बन्धी  कोई  रिपोर्ट  दक्षिणी
 राज्यों  से  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  जब  भी  किसी  व्यक्ति  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  उस  पर

 कारंवाई  की  जाती  है  ।

 इस  समय  पश्चिमी  अपतटीय  क्षेत्र  में  सात  मिलियन  घन  मीटर  ग्रैस  को  प्रति  दिन  दहन
 किया  जाता  है  जिसका  मूल्य  1400/1000  रुपए  प्रतिघन  मीटर  की  वतंमान  कीमतों  पर  लगभग  350

 करोड़  रुपए  प्रति  वर्ष

 और  दक्षिणी  गैस  ग्रिड  की  स्थापना  के  प्रइन  पर  अन्तर  मंत्रालयी  दल  जांच  कर

 रहा

 Yo  एम०  एस०  दृध  को  सप्लाई

 2475.  श्री  यशवन्त  राब  पाटील  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 डी०  एम०  एस»  द्वारा  दूब  की  सप्लाई  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में
 1991  के  बीच  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर  ये  शिकायतें  किस  प्रकार  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  के०  सो०  :  (a)  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई

 जांच  करने  पर  पता  चला  कि  इनमें  से  417  शिडायतें  असत्य  कुछ  उपचारात्मक

 उपाय  किए  हैं  जैसे  दूध  की  क्षापूर्ति  में  वृद्धि  अनुशासनिक  कार्यवाही  जिसमें  छात्र  एजेंटों  को

 स्थानांतरण  और  ग्राहो  की  एजेंसी  की  समाप्ति  शामिल  हैं  ।

 विवरण

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  जुलाई  और  199  के  मध्य  प्र,य्त
 शिकायतों  का  स्वरूप  एवं  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 क्रम  सं०  शिकायत  का  स्वरूप  शिकायतों  की  संख्या

 1,  वितरण/भ्रापूर्ति  में  अनियक््त्षिता
 ह

 396

 2.  वितरण  स्टाफ  द्वारा  दुब्यंवहार  28

 3.  चोर  बाज़ारी  299

 4.  बाह्य  पदार्थों  की  उपस्थिति  2

 है  विविध  स्वरूप  वाली  98

 योग  :
 gg

 823.

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  के  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  निजो  क्षेत्र
 फो  शामिल  करना

 2476.  श्री  यशवन्त  राव  पाटील  :

 कुमारो  दोपिका  खिखलिया  :

 क्या  पेट्रो  लियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कच्चे  तेल  तथा  गैस  को  वाधिक  मांग  उत्पादन  कितना

 क्या  सरकार  का  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  ढेन  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 सरकार  को  इस  निजी  क्षेत्र  से  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुए  आवेदकों  की  संख्या  कितनी
 और

 सरकार  का  कब  तक  स्वीकृति  देने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 एस०  कृष्ण  :  वर्ष  1990-91  54.77  मिलियन  टन  पेट्रोलियम  उत्पोंदों  की  कुल
 खपत  की  तुलना  में  कच्चे  तेल  का  देशी  उत्पादन  33  मिलियन  टन  था  और  12837  मिलियन  घन
 मीटर  गैस  के  उपयोग  की  तुलना  में  उत्पददन  17998  मिलियन  वन  मीटर

 और  जी  हां  ।  भारतीय  निजी  कम्पनियों  और  विदेशी  कम्पनियों  को  बोली  के  लिए
 39  अपतटीय  और  33  तटवर्ती  ब्लाकों  का  प्रस्ताव  किया  गया

 ओर  (७)  बोलियों  की  प्राप्ति  की  अन्तिम  तारीख  29-2-1992  सफल  बोली  दाताओं
 का  आबंटन  किए  जाने  के  लिए  कोई  लक्ष्यांकित  तारीख  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 यमुना  नदी  के  जल  में  हरियाणा  का  हिस्सा

 2477.  भरी  नारायण  सिह  चोधरी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वषं  1981  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  हरियाणा  को  यमुना  नदी  से  कितना  जल

 दिया  जा  रहा
 कया  केन्दीय  जल  आयोग  ने  यमुना  नदी  के  जल के  बंटवारे  के  बारे  में  अपना  प्रतिवेदन

 इस  बीच  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 यदि  तो  उनमें  की  गयी  सिफारिशों  को  ब्यौरा  क्या  और  उन  पर  क्या  कायंवाही
 की  गयी  है  अथवा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  मामले  को  निपटाने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जा

 रहे  हैं  |
 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  हरियाणा  को  यमुना  जल  का  विशिष्ट  आबंटन

 करने  के  लिए  वर्ष  1981  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 1991  में  हाल  की  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 और  यमुना  नदी  में  ओखला  तक  11.45  बिलियन  क्यूबिक  मीटर  जल  की  कुल
 वाधिक  उपलब्धता  की  तुलना  में  सभी  राज्यों  के  कुल  सुरक्षित  उपयोग  पूर्व  तथा  योजना

 अनुमोदित  परियोजना  पर  विचार  करते  8.016  बिलियन  क्यूबिक  मोटर  और  कुल  सुरक्षित  तथा

 असुरक्षित  उपयोग  अनुमोदित  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  पर  भी  विचार  करते  हुए  8.905
 बिलियन  क्यूबिक  मीटर  होने  का  हिसाब  लगा«  गया  संलग्न  ।  बेसिन  राज्यों
 के  दावे  कुल  49.9  बिलियन  क्यूबिक  मीटर  है  जो  उपलब्धता  की  पहुंच  से  परे  है  ।  अध्यक्ष  की  रिपोर्ट
 टिप्पणियों  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों  को  परिचालित  की  गई  है  ताकि  उन  पर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों
 की  अन्तर्राज्जीय  जो  2।  1991  को  आयोजित  की  जा  रही  में  विचार-विमश्शं
 किया  जा  सके  ।
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 विवरण

 ब
 क्यूबिक  मीटर  में

 4
 eee ७  पपपोहफहहाघा/थओजऊह/ईणईथ।ोडथफहोथछथघमआूययया खाए

 क्रम  सं०  राज्य  सुरक्षित  उयोग  सुरक्षित  और  असुरक्षित  उपथोग

 ताजेवाला  पर  ओखला  कुल  ताजेवाला  ओखला  कुल

 2.  हरियाणा  1.753  0.428  2.698  4.280  0.448  4.728

 2.  उत्तर  प्रदेश  _  0.109  2.698  _  0.109  3.078

 3.  राजस्थान  न  0.345  न  _  0.345

 4.  हिमाचल  प्रदेश  0.345  0.345  0.345  न  0.345

 5.  दिल्ली  m—neonmm———a—ae wre  0.468*  0.645  0.468*  0.645

 _  __[_  र्  उउल्िल्े्ैे्क्रररेप----्ाए
 2.104

 कुल  6.066  जल निवासी  8,905

 *
 *इसमें  ताजेवाला  और  ओखला  के  बीच  जल  निवासी  शामिल
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 नेयवेली  लिग्नाइट  निगम  को  खानों  में  लिग्नाइट  का  उत्पादन

 2478.  डा०  पी०  वल्लल  पेरूमान

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेयवेली  लिग्नाइट  निगम  की  खान  सं०  ।  और  11  में  कितना  लिग्नाइट  उपलब्ध

 1990-91  केदोरान  नेयवेली  लिग्नाइट  निगम  की  खान  सं०  ।  और  1  में  कितना  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  और  उसमें  कितनी  सफलता  मिली  ;

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  इसके  उत्पादन  में  कोई  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ;

 क्या  नेयवेली  लिग्नाइट  निगम  के  ताप  केन्द्र  तर
 के  एकक  IV  को  अभी  तक  सुदृढ़  नहीं

 किया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  इसको  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाए  रहे  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  बी०  खान-ा  तथा  1  के

 लिग्नाइट  के  कुल  उत्खनन  किए  गए  लिग्नाइट  की  कुल  मात्रा  तथा  शेष  उपलब्ध  मात्रा  को

 नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 टन

 खान-न  खानना

 1.  अनुमानित  भंडार  290°00  390-:000

 2.  स्थापना  किए  जाने  से  3

 के तक  खनन  की  गई  मात्रा
 कं

 127.32  16.838

 शेष  मात्रा  में  उपलब्ध  लिग्नाइट  162°68  373°162

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  लक्ष्य  तथा  प्राप्त  किए  गए  वास्तविक  उत्पादन  के  आंकड़े
 नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 199
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 |  |  टन

 लक्ष्य  वास्तविक

 6-80  7-54

 खानना  4-20  421

 1-00-

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 से  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  टी०  पी०  एस०  It  की  यूनिट  IV  को

 1991  में  अनुक्रमित  किया  गया  किन्तु  आपूर्ति  किए  गए  उपकरणों  विशेषकर  बायलरों  के

 लिग्नाइट  फीडरों  में  कुछ  खराबी  के  कारण  यूनिट  को  शुरू  के  बाद  इसको  पूर्ण  लोड  को  प्राप्त  नहीं
 किया  जा  सका  ।  उपकरणों  के  डिजाइनरों  ने  इन  फीडरों  में  कुछ  संशोधन  किया  जिसके
 स्वरूप  अब  ये  फीडर  पूर्ण  लोड  पर  पहुंच  गए  किन्तु  निरन्तर  में  चलाए  जाने  मामले  में  फीडरों
 में  अभी  भी  कुछ  खराबी  है  और  इससे  सम्बद्ध  फर्में  इसका  निपंटारा  कर  रही  किन्तु  इन  समस्याओं

 के  बावजूद  इस  यूनिट  सात  महीने  के  अपने  संचलन  से  केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  333
 मि०  यू०  के  मानदण्डों  की  तुलना  में  326  मि०  यू०  का  सकल  उत्पादन  प्राप्त  किया  इस  सम्बन्ध

 में  सप्लायर  अपना  कार्य  कर  रहे  हैं  और  यह  संभावना  है  कि  पूर्ण  लोड  उत्पादन  को  निरन्तर  रूप  में

 शीघ्र  ही  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।

 कपास  का  उत्पादन

 2479.  शो  परसराम  भारहाज  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  बड़े  रेशे  वाले  ओर  छोटे  रेशे  वाले  कपास  का  पृथक-पृथक  रूप  से  कितना  उत्पादन

 हुआ  और  क्या  यह  स्वदेशी  मांग  को  पूरा  करने  लिए  पर्याप्त  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  छोटे  रेशे  वाले  कपास  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  सरकार  ने  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  घुल्लापल्लो  :  वर्ष  1990-91  तथा  1989-90

 2००
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 के  कपास  का  अनुमानित  उत्पादन  प्रत्येक  170  किलोग्राम  की  97:6  तथा  114-2  लाख

 गांठें  वर्ष  1990-91  के  कपास  के  उत्पादन  का  रेशे-वार  विवरण  कुछ  राज्यों  से अभी  तक

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  देश  में  लम्बे  तथा  मध्यम  रेशे  की  कपास  का  औसतन  लगभग  91:0%
 तथा  छोटे  रेशे  की  कपास  का  9:0%  उत्पादन  होता  सरकार  ने  कपास  का  कोई  आयात  नहीं
 किया  ।  पिछले  स्टॉक  सहित  कपास  का  वर्तमान  घरेल  आवश्यकताएं  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त

 भारत  प्रमुख  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  की  एक
 केन्द्रीय  प्रोयोजित  योजना  कार्यान्वित  कर  रही  है  ताकि  छोटे  रेश  के  कपास  सहित  सभी  प्रकार  के  कपास
 का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  डो०  डो०  हारा
 खाद्य  तेल  की  खरीद  और  बिक़ो

 2480.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एन०  डी०  डी०  बी०  ने  वर्षवार  सरसों  और  मूंगफली  का

 कितना-कितना  तेल  खरी
 हु

 इस  समय  एन०  डी०  डी०  बी०  उत्पादकों  से  किस  दर  पर  खाद्य  तेल  खरीद  रहा

 क्या  एन०  डी०  डी०  बी०  ने  हाल  ही  में  धारा  खाद्य  तेल  के  मूल्य  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 एन०  डी०  डी०  बी०  ने  पिछले  वर्ष  के  दौरान  खाद्य  तेल  की  बिक्री  से  कितना  लाभ  अर्जित

 किया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  1989-90  और  1990-91

 के  दो  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  लगभग  2:61  लाख  मीटरी  टन  खाद्य  तेल  की

 खरीद  की  चूंकि  खाद्य  तेल  की  एक  सट्ठ  वाली  वस्तु  माना  जाता  है  और  बाजार  हस्तक्षेप  एजेंसी
 के  रूप  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि वह  कमी  वालेमौसम  में  थोक  मूल्यों  को

 समुचित  स्तर  पर  बनाए  रखे  इसलिए  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राष्ट्रीय  डेरी  विकास

 बोर्ड  द्वारा  खरीदे  गए  तिलहनों  एवं  तेल  की  मात्रा  बताना  जनहित  में  उचित  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  उत्पादकों  से  खाद्य  तेल  की  खैंरीद  नहीं

 201
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 हां  ।

 30  1991  से  1  लीटर  टेद्राब्रिक  परिष्कृत  मूंगफली  तेल  की  कीमत  बढ़ाकर  50

 झपये  परिष्कृत  सरसों  के  तेल  के  एक  लीटर  टेट्राब्रिक  की  कीमत  34  200  मिलीलीटर  के
 ब्रिक  परिष्कृत  सरसों  के  तेल  की  कीमत  650  रुपये  और  500  मिलीलीटर  टेट्राहेड्रान  डबल  फिल्टडें

 सरसों  के  तेल  की  कीमत  15  रुपए  कर  दी  गई

 मंडी  हस्तक्षेप  कार्यों  से  प्राप्त  होने  वाला  अतिरेक  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडें  द्वारा  मंडी

 हस्तक्षेप  निधि  में  डाला  जाता  अतः  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  खाद्य  तेल  की  बिक्री
 से

 लाभ

 अजित  करने  का  कोई  प्रदन  ही  नहीं  है  ।

 बड़े  बांध

 2481.  आओ  राम  नारायण  बेरवा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  ऊँपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य-वार  कितने  बड़े  बांधों  को  मंजूरी
 दी

 ज़ल  संसाधन  मंत्री  विदाचरण  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्न  प्रदेश  में  सिंगूर
 सिंचाई  परियोजना  तथा  मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  परियोजना  नामक  केवल  दो  परियोजनाओं

 को  बांघों  के  निर्माण  सहित  निवेश  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी

 उत्तर  प्रवेश  को  सूला  सहायता--राशि

 2482.  भी  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  उत्तर  भ्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  कितनी  सूखा
 सहायता-राशि  की  मांग  की  गई  तथा  कितनी  उसे  जारी  की

 वया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  1991-92  के  दौरान  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  की  मांग
 की  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  1988-89  के  दौरान  उत्तर
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 प्रदेश  सरकार  से  सूखा  राहृत  के  लिए  सहायता  की  मांग  सम्बन्धी  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नही  1989-
 90  के  दौरान  राज्य  में  सूखा  राहत  के  लिए  24.92  करोड़  रुपये  की  व्यय  सीमा  स्वीकृति  की  गई

 राहत  व्यय  के  वित्त  पोषण  की  संशोधित  जो  1-4-90  से  लागू  क ेअधीन  सूखा  सहित
 सभी  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  व्यय  को  पूरा  करने  हेतु  वर्ष  1990-91  के  लिए  राज्य  की  आपदा  राहत
 निधि  को  90:00  करोड़  रुपये  की  राशिआवंटित  की  गई  वर्ष  के  दौरान  राज्य  ने  प्राकृतिक  आपदाओं
 पर  47:29  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  सूचना  दी  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 ]

 केरल  में  सिंचाई  परियोजनाएं

 2483.  श्री  पाल  के०  एम०  मैथ्यू  :

 श्री  कोडो  कुन्नील  सुरेश
 :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  मीनामिल  कुड़ीकरकुट्टी  और  वामनपुरम  सिंचाई

 परियोजनाएं  क्रिस  चरण  में

 इन  परियोजनाओं  की  अजुमानित  लागत  कितनी  है  और  सिंचाई  क्षमता  कितनी

 क्या  राज्य  में  सिंचाई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  -  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  मिल

 रही  है  या  मिलने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इन  परियोजनाओं  के  क्या  नाम  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  अनुमानित  चरम  सिंचाई

 क्षमता  और  मूल्यांकन  की  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 और  इस  समय  कोई  भी  बृहद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  बाह्य  सहायता  प्राप्त

 नहीं  कर  रही  केरल  लघु  सिंचाई  परियोजना  और  केरल  सामुदायिक  सिंचाई  परियोजना  क्रमशः

 यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  और  डच  सहायता  सूची  में  है  ।
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 विवरण

 सिचाई  परियोजनाओं  का  विवरण  और  मूल्यांकन  की  वर्तमान  स्थिति

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  चरम  सिंचाई  मूल्यांकन  की  स्थित

 लागत  क्षमता

 रु०

 हेक्टे  ०  )

 1  2  3  4  5

 ब्हद

 करियारकुट्टी  करापारा  60.16  21.06  राज्य  सरकार  को  विशेषज्ञ
 दल  के  निर्णयों  के  अनुरूप

 परियोजना

 प्रस्तुत  करनी  आवश्यक

 मध्यम

 2.  बाणासुरसागर  5.00  4.80  राज्य  सय्कार  को  कावेरी

 बेसिन  राज्यों  की सहमति
 प्राप्त  करने  के  पश्चात्
 संशोधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करनी

 3.  मेनाचिल  49.65  9.96  राज्य  सरकार  को  जल
 उपलब्धता  डिजाइन  बाढ़
 और  फसल  को  जल

 अपेक्षाओं  से  सम्बन्धित
 मामलों  को  सुलझाना  है  ।

 4.  वामनपुरम  36.40  18.00  योजता  आयोग  12/82
 में  निवेश  स्वीकृति  दी
 गयी  ।

 5.  चमरावत्तम  में  ब्रिज  कम  13.27  8.11  राज्य  सरकार  को  जल

 हु  उपलब्धता  फसल  की
 जल  अपेक्षाओं  से  संबंधित

 मामलों  का  सुलझाना  है  ।
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 कोयले  को  उपलब्धता

 2484.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  सजनि  श्रिपाठी  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  बी०सी०सी०  एल०  और  सी०  सी०  एल  में  निर्धारित  मात्रा
 और  विनिर्देशन  के  अनुसार  15  1991  को  उपलब्ध  शुद्ध  कोयले  की  मात्रा  का  मीट्रिक  टन  में
 ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  स्वान  में  भण्डारण  की  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  खान  में  कोयले  के  भण्डारों  की  श्रेणियों  और  श्रेणीवार  इनके  कुल  मूल्य  का  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  बो०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  यथा  सम्भव  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 प्राकृतिक  गेस  की  पाईप  लाइन  का  काको-नाडा  से  पारादीप  तक  विस्तार

 2485.  श्री  के०  प्रधानों  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  के  गोदावरी  थाले  से  प्राकृतिक  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  पाईप  लाईन
 का  काकीनाडा  तक  विस्तार  किया  गया

 कया  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  काकीनाडा  से  उड़ीसा  में  पारादीप  तक  पाईप

 लाइन  का  विस्तार  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  तातिपा  का  से  काकीनताडा  के  बीच  गैस  परिवहन  पाईप  लाइन  बिछायी
 जा  रही

 और  ऐसा  कोई  विशेष  आग्रह  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुआ  पप्रतीत  नहीं  होता  है  ।'

 नई  दिल्लो  में  सोवियत  व्यापार  सिशन

 2486.  -  श्री  गुरुवास  कामत  :

 श्रीमती  दिल  कुमारी  भंण्डारी  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्ली  में  सोवियत  व्यापार  मिशन  बन्द  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  को  सुदृढ़  बनाने  के

 लिए  क्या  वेकल्पिक  प्रबन्ध  करने  का  विचार

 क्या  सोवियत  दूतावास  का  सूचना  विभाग  फिर  से  खोला  और

 यदि  तो  कब  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  सिह  :  ओर  14  1991  को  अपनी  बैठक
 में  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  राज्य  परिषद  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  निर्णय  किया  कि

 सोवियत  विदेश  मंत्रालय  के  आथिक  क्रियाकलापों  के  प्रतिनिधिमण्डल  के  सम्बन्ध  में  सोबियत  समाजवादी
 गणतन््त्र  संघ  के  राजदूृतावासों  में  आथिक  नीति  विभागों  की  स्थापना  की  जाएगी  ।  इसके  अलावा
 सोवियत  सम्राजवादी  ग़णतन्त्र  संघ  व्यापार  प्रतिनिधित्व  समाप्त  किए  जाएंगे  ।  जहां  तक  भारत
 में  सोवियत  व्यापार  प्रतिनिधित्व  का  सम्बन्ध  सरकारी  अधिकारियों  की  ओर  से  उसे  बन्द  करने  के
 सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  औपचारिक  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  भारत  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सोवियत  राजदृतावास  के  सूचना  और
 संस्क्ृतिक  विभाग  बन्द  नहीं  किए  गए  इस  विभाग  को  पुनः  खोले  जाने  का  मुद्दा  ही  नहीं
 पैदा  होता  ।

 पुर  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  को  मोड़ना

 2487.  श्री  सी०  के०  कुप्पुस्वासी  :

 व्यय  जल  संसाप्नत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पूब॑  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  को  पश्चिम  दिशा  की  ओर

 मोड़ने  का  है  ताकि  तमिलनाडु  के  किसानों  को  खेती  जल  उपलब्ध  कराया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्यादरण  श्  :  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्यों  के  प्रायद्वीपीय  नदी  घटक

 के  अन्तगंत  तमिलनाडु  तथा  आन्श्न  प्रदेश  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  क ेलिए  जल  उपलब्ध  करने  के  वास्ते  पूर्व

 की  ओर  बहने  वाली  महानदी  और  ग्रोदावरी  नदियों  का  जब  दिक्परिवांति  करने  का  प्रस्ताव

 राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  महानदी-गोदावरी  तथा  गरोढावरी-कृष्णा  जल  अन्तरण

 सम्पर्कों  के  सम्बन्ध  में  पूर्व-व्यवहायंता  रिपोर्ट  तैयार  की  इन्हें  टिप्पणियों  हेतु  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 206



 14  1913  लिखित  उत्तर

 टूं बल  एजेंटों  द्व'रा  जालो  दस्तावेज  जुटाना

 2488.  श्री  गुरुवास  कामत  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  के  दिग्भश्रमित  युवक  विदेशों  में  राजनंतिक  शरण  ढूंढ़  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण

 क्या  दिल्ली  और  पंजाब  में  कतिपय  ट्रं वल  एजेंसियां  इन  युवकों  के  लिए  जाली  दस्तावेजों

 का  प्रबन्ध  करने  ओर  अन्य  सुविधाएं  जुटाने  में  लगी  हुई  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधवासह  .  ओर  बताया  जाता  है  कि  कुछ  भारतीय

 राष्ट्रिकों  न ेभारत  के  कुछ  भागों  में  अशान्त  परिस्थितियों  के आधार  पर  राजनैतिक  शरण  मांगी

 वास्तविक  कारण  उनकी  निजी  आशिक  बेहतरी  से  सम्बद्ध  है  ।
 |

 और  कुछ  ऐसे  मामलों  में  पुलिस  जांच  चल  रही  है  जिनमें  जाली  दस्तावेजों  के

 आधार  पर  पासपोर्ट  के  जारी  होने  का  सन्देह  है  |  पूरा  ब्यौरा  एकत्रित  किया  जा  रहा

 केरल  में  बांध

 2489.  श्री  पी०  सी०  थामस  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  सिंचाई  के  उद्देश्यार्थ  निर्माणाधीन  बांघों  का  ब्यौरा  क्या  और

 बांघों  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  और  सिंचाई  की  क्षमता  का  बंधवार  ब्यौरा
 कया

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  और  केरल  में  निर्माणाधीन  वृहद  और
 मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  तथा  उनकी  वित्तीय  एवं  भौतिक  स्थिहि  दर्शाने  वाला  विवरण
 संलग्न
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 लिखित  उत्तर  5  1991

 वीजा  शल्क

 2490.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  शंकर  सिह  बाघेला  :

 क्या  जिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वीजा  शुल्क  में  हाल  ही  में  वृद्धि  करने  से  पहले  और  वृद्धि  करने  के  बाद  की  स्थिति  में

 इसके  मूल्य  के  आंकड़ों  का  तुलनात्मक  ब्यौरा  क्या  और

 वीजा  शुल्क  में  उक्त  वृद्धि  करने  से  इस  वर्ष  कितनी  आय  होने  का  अनुमान  है  ?

 विदेश  मन्त्रो  साधर्वासह्  :  1991  से  पूर्व  वीजा  शुल्क  आवेदन

 की  राष्ट्रीयता  के आधार  पर  और  इस  आघार  पर  कि  किस  किस्म  का  वीजा  मांगा  गया  15  रुपए
 से  1800  रुपए  तक  था  |  अब  वीजा  शुल्क  व्यवस्था  को  सरल  बना  दिया  गया  है  और  केवल  उन
 मामलों  को  छोड़कर  जिनमें  निशुल्क  वीजा  जारी  क्विए  ज!ते  वीजा  शुल्क  15  रुपए  से  26  0  रुपए
 के  बीच  है  ।

 यह  अनुमान  है  कि  वीजा  शुल्क  में  वृद्धि  किए  जाने  के  बाद  यह  राशि  प्रतिवर्ष  कुल  125

 करोड़  रुपए

 भारत-सोवियत  मंत्री  तथा  सहयोग  संधि

 2491.  श्री  चित्त  बसु  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  अगस्त  में  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  सिद्धान्त  रूप  से  सहमत  हो  जाने  पर
 भी  भारत-सोवियत  मैत्री  तथा  सहयोग  संधि  की  अवधि  अगले  क ेलिए  औपचारिक  रूप
 से  नहीं  बढ़ाई  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  सिह  :  और  मौजूदा  सन्धि  की  शर्तों  के  अन्तगंत
 ही  यह  सन्धि  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  है  ।  इस  सन्धि  को  20  की  और  अवधि  तक
 बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  दोनों  की  सरकारों  ने  नि  हैं  और  उसकी  घोषणा  भी  कर  दी  गई

 इस  आशय के  प्रोतोकोल  पर  हस्ताक्षर  करने  में  विलम्ब  सोवियत  संघ  में  हुई  घटनाओं  के  कारण

 हुआ  है  ।  सन्धि  को  और  20  कई  को  अवधि  के  लिए  ओपचारिक  रूप  से  बढ़ाने  के  लिए  निकट  भविष्य
 में  प्रोतोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।
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 लोहे  का  निर्यात

 2492.  श्री  सुयेनारायण  यादव  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1990-91  के  दोरान  लोहे  का  कितना  उत्पादन

 1990-91  के  दौरान  लोहे  का  निर्यात  कितने  देशों  को  तथा  कितनी  मात्रा  में  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  और  अधिक  देशों  को  लोहे  का  निर्यात  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश
 में  कच्चे  लोहे

 का  14.93  लाख  टन  उत्पादन  हुआ  ।

 विद्यमान  आयात-निर्यात  नीति  के  अनुसार  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बाढ़  नियंत्रण  उपायों  पर॑  परिव्यय

 2493.  श्री  बी०  शोमनाद्रीश्वर  राव  बाड्डे  :

 क्या  जल  संत्ताध्षन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  में  बंवार  और  राज्यवार  बाढ  नियंत्रण  उपायों  पर  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कुल  कितना  व्यय  किया

 क्या  आन्ध्य  प्रदेश  में  बाढ़  नियंत्रण  हेतु  कोई  व्यापक  श्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के

 विचाराथ
 ््ि

 तो  इसका  ब्यौरा  क्षा  oo

 क्या  आन्ध्न  प्रदेश  में  कृष्णा  जिले  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  मुनियेरू  और  नक्यों:में  बाद

 आने  से  काफी  जान  माल  और  फसल  का  नुहुसान  होता

 यदि  तो  बया  सरकार  का  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  मुनियेरू  और  ब्यौरा  के

 तटों  को  ऊंचा  करेंने  की  यौजना  कर वित्त  पोषण  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्री  विधाचरण  श्  :  केन्द्र  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बढ़
 नियंत्रण  उपायों  पर  किए  गए  राज्यवार  व्यय  के  विवरण  के  साथ  एक  सूची  संलग्न  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  बाढ़  प्रबन्ध  स्कीसों  की  निष्पादन  और  कार्यान्क्यन  राज्य  सरकारों  द्वारा
 उनके  द्वारा  निश्चित  पारस्परिक  प्राथमिकता  के  अनुस'र  उनके  अपने  संसाधनों  से  किया  जाता
 वर्तमान  नीति  के  केन्द्रीय  सहांयंता  ब्लाक  अनुदानों  और  ऋ्णों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और

 यह  विकास  के  किसी  क्षेत्र  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  >  लग-अलग  100  लाख  रुपए  से
 कम  लागत  की  स्कीमें  केन्द्र  को  यहां  तक  कि  तकनीको  आर्थिक  मूल्यांकन  के  लिए  भी  नहीं  भेजी  जाती  ।

 जिले  में  मुनियेरू  नदी  के  दायीं  ओर  बाढ़  तटों  के  निर्माण  क ेलिए  1.13  करोड़  रुपए  की

 मानित  लागत  की  एक  स्क्रीम  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  तंकनीकी  आथिक  मूल्यांकन  हेंतु  भेजी  गयी  थी

 जांच  के  आयोग  ने  अप्नेल  1989  में  अपनी  टिप्कजियां  अनुपालनाः  हेतु  राज्य  सरकार  को  भेज

 विवरण

 व्यय  का  विवरण  भारत  सरकार  बाढ़  उपायों  अर्थात्  ब्रक्मपुंत्र  घाटी  के

 लिए  ऋण  उड़ीसा  में  रेंगाली  बांध  और  केरल  में  समुद्रकटाव  रोधी  ब्रह्म  पुत्रवार्ड  और  गंगा

 बाढ़  नियंत्रण  आयोग  को  अनुदान  बाढ़  पूर्वानुमान  और  चेतावनी  वांढ़े  प्लेन
 जोनिंग  सेवाएं  और  अन्य  विविध  जिनमें  अनुसंसाधान  और  विक्रास  सम्मिलित  पर
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  किया  गया  व्यय  निम्न  अनुसार  है  :

 राज्यों  को  केन्द्रीय  व्यय  रुएए
 क्षेत्र  केन्द्रीय  ऋण  वर्ष

 सहायता  es  >>  ००  ---  मन्केक  ee.
 8-8  9  1989-90.  1990-91

 असभ  2-1.60  19.95  18.00
 केरल  2.50  2.37  2.05

 उड़ीसा  0.50  न  न

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्य

 विविध  कार्य  9.15  9.50  7.90

 33.15  31.88  27.95
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 भारतीय  न्यूक्लियर  रिसर्च  रिएक्टर  की  बिक्री

 2494.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चोहान  :

 श्री  रमेश  चन्द्र  तोमर

 श्री  नवला  किशोर  राय  :

 वया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इरान  को  कोई  रिसच  रिएक्टरਂ  बेचने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  किसी  दूसरे  देश  को  भी  इस  प्रकार  के  रिएक्टर  बेचे

 गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  अमेरिका  ने  इरान  को  की  जा  रही  कथित  बिक्री  के  संबंध  में  भारत  सरकार  की

 अपने  दृष्टिकोण  से  अवगत  करा  दिया  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  माधव  सिह  ओर  आरंभ  में  कुछ  बातचीत  तो  की  गई

 थी  लेकिन  इस  मामले  में  अभी  कोई  प्रगति  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (४)  और  जी  हां  ।  ईरान  के  साथ  नःभिकीय  सहयीग  सम्बन्ध  में  अमरीका  ने  भारत  संहित
 अनेक  देशों  को  अपनी  कुछ  आपत्तियां  व्यक्त  की  सरकार  ने  अमरीका  की  स्थिति  पर॑  गौर  क्रिया

 सरदार  सरोवर  परियोजना

 2495.  श्री  घिजय  कृष्ण्ण  हांडिक  :

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  द्वारा  नमंदा  नदी  पर  सरदार  सरोवर  परियोजना  की  जांच  के  लिए  नियुक्त
 को  गयीਂ  का  दर्जा  क्या  और
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 इस  बांध  पर  तथा  इसके  मूलभूत  ढांचे  पर  अब  तक  कितना  खर्च  किया  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  वियाचरण  :  सरदार  सरोवरपरियोजना  से  संबंधित  पुनर्वास
 और  पर्यावरर्णीय  मुद्दों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  ब्राडफोर्ड  मोर्स  की  अध्यक्षता  में
 गठित  यह  एक  स्वतंत्र  दल  है  ।  इस  स्वतत्र  दल  ने  अक्तूबर/नवम्बर,  1991  के  दौरान  भारत  का  दौरा

 किया  और  भारत  राज्य  सरकारों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  और  इस  परियोजना  से  प्रभावित
 व्यक्तियों  तथा  गैर  सरकारी  संगठनों  के  साथ  बातचीत  की  ।

 इस  परियोजना  के  विभिन्न  घटकों  पर  1991  तक  1517.00  करोड़  रुपए
 का  व्यय  हुआ  है  ।

 राष्टीय  भूमि  उपयोग  नोति

 2496.  श्री  शरद  विधे  :

 प्रो०  उम्मा  रेड्ड  बेंकटेस्वरल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  बनाने  और  इसके  क्रियान्वयन  के

 लिए  एक  राष्ट्रीय  आयोग  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  थौर  सरकार  ने  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या
 कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में
 फरवरी  1986  में  आयोजित  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  बंजर  भूमि  विकास  परिषद  की  बैठक  में

 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  की  रूप  रेखा  स्वीकृत  की  गई  वर्तमान  में  भूमि  उपयोग  नीति  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  आयोग  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  विवरण  संलग्न  में  अन्तविष्ट  19  सूत्री  कार्य  योजना  सभी
 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  और  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभ/गों/संगठनों  में  परिचालित  की  गई  है
 ताकि  इसका  कार्यान्वयन  किया  जा  राज्य  स्तर  पर  कार्ययोजना  के  कार्यान्वयन  को  देखरेख  करने
 के  लिए  राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  निकट  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 देश  के  भू-संसाधनों  के  विकास  और  प्रबन्धक  हेतु  परिप्रेक्ष्य  योजना  तैयार  करने  के  लिए
 एक  रास्ट्रीय  विचार  विमर्श  सम्मेलन  2।  से  24  1991  तक  नई  दिल्ली  में  आयोजित  किया
 गया  था  ।  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  में  राज्यों  को  परिप्रेक्ष्य  योजनाएं  तैयार  करने  और  क्षेत्रीय  परिप्रेक्ष्य
 योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  राज्य  स्तरीय  विचार-विमशे  सम्मेलनों  की  योजना
 बनाई  हैं  ।

 का  ह
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 घिवरण

 प्रधान  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  6  को  हुई  राष्ट्रीय  भू-उपयोग
 और  बंजर  भूमि  विकास  परिषद  की  पहली  बैठक  में  लिए  गए  निर्णय

 हर

 भू-उपयोग

 1.  राज्य  स्तर  पर  भू-उपयोग  बोर्डोंको  पुनः  गठित  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  भी  ऐसे
 बोर्ड  नहीं  ह ैउनका  अवश्य  हो  सृजन  किया  जाना  चाहिए  ।

 2.  सरकारी  भूमि  का  इस्तेमाल  करने  वाले  सभी  व्यक्तियों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  भू-उपयोग
 की  नीति  अवश्य  तैयार  की  जानी  चाहिए  जिसे  भू-उपयोग  के  प्रवर्तन  सम्बन्धी  विधेयक
 तथा  उनकी  संवर्धनात्मक  और  परिरक्षण/प्रोत्साहन  प्रणालियों  दोनों  के  आधार  पर

 लागू  किया  जाए  ।

 3.  शहरी  नीति  का  अवश्य  पुनरनिर्माण  किया  जाए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि
 अधिक  उपज  देने  वाली  भूमि  जब्त  नहीं  की  गई  ।  हरित  पट्टियों  क ेलिए  शहरी  आयोजना
 की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 4.  समेकित  भू-उपयोग  नीति  के  अनुरूप  कार्य  करने  की  जरूरतों  के  सम्बन्ध  में  किसानों
 और  सरकारी  विभागों  को  शिक्षा  देने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  अभियान  शुरू  किया  जाना

 5.  विशेष  रूप  से  सूखा  ग्रस्त/रेतीले  इलाकों  में  फसल  पद्धति  की  संवीक्षा  की  जानी  चाहिए
 ताकि  उन्नत  मृदा  और  जल  प्रबन्ध  प्रणालियों  से  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  किया  जा

 सकें  ।

 6.  भूमि  और  मृदा  सर्वेक्षणों  का  कार्य  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ओर  प्रत्येक  राज्य  में
 संसाधनों  की  एक  तालिका  तैयार  की  जानी  चाहिए  ताकि  संसाधनों  का  आवंटन

 विश्वसनीय  आंकड़ों  के  आधार  पर  जा  किया  सके  ।

 7.  भू-संसाधनों  तथा  उसकी  उत्पादकता  में  हस्तक्षेप  करने  वाले  व्यक्तियों  पर  भारी  जुर्माना
 लगाया  जाना  यह  मानना  पड़ेगा  कि  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो

 पर्यावरण  सम्बन्धी  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 8.  खारेपन  और  क्षारीयता  की  समस्थाओं  की  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  के  इस्तेमाल

 तथा  उचित  जल  प्रबन्ध  प्रणालियां  अपनाने  के  जरिए  नियंत्रित  किया  जाना

 9.  कमान  क्षेत्रों  की  प्रवन्ध  व्यवस्था  का  निर्धारित  अवधि  के  अन्तर्गत  पुनंगठन
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 तथा  पुनः  संचालन  किया  चरहिए  ताकि  जल  का  सक्षमता  से  उपयोग  किया  जा
 समय  से  पूर्व  गाद  जमा  हो  जाने  की  वजह  से  सिचाई  प्रणाली  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के

 स्रवण  क्षेत्रों  क ेउपचार  के  लिए  आवश्यवक  निवेश  करना  जरूरो  है  ।

 नमी  के  संरक्षण  के  हित  में  तथा  इसका  इष्टतम  उपयोग  करने  के  लिए  बारानी  भूमि  को
 समतल  बनाने  तथा  जल  संचयन  की  प्रोद्योगिकियों  का  अनिवायय  रूप  से  प्रचार  करना

 चाहिए  तथा  उन्हें  अपनाया  जाना  चाहिए  |

 .  वायु  एवं  जल  अपरदन  को  रोकने  के  लिए  रेतीले  इलाकों  में  संरक्षण  और  वन  रोपण
 तथा  उबड़-खाबड़  क्षेत्रों  के  पुनः  सुधार  तथा  पुनः  स्थापना  के  बिश्लेष  कार्यक्रम  को  अधिक
 सेजी  से  शुरू  किया  जाए  ।

 मूल्यवान  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  भूम  खेती  की  पद्धति  को  निग्रमित  किया  जाना

 चाहिए  ।

 .  भू-उपयोब  आयोज़ना  को  ग्रामीपफ़  रोज़गार  कार्येक्रों  क ेसाथ  इस  तरीके  से  इस  समेकित
 किया  जाना  चाहिए  कि  केवल  उन्हीं  उत्पादक  कार्यों  के  लिए  ऋण  ओर  राजसहायता
 प्रदान  की  जाए  जो  भूमि  का  कुशल  उपयोग  करते  हों  ।

 सामान्य  भूमि  पर  जनजातीय  और  कमजोर  लोगों  अधिकारों  को  कानूनी  और
 प्रशाननिक  तन्त्रों  के  जरिए  सुरक्षित  रखना

 स्ठाल  च्चारे  को  विशेष  रूप  से  उन  इलाकों  में  जहां  चारागाह  भूमि  का  पहले  हीं  अवक्रमण

 हो  चुका  लोकप्रिय  बचाया  जाना  चाहिए  ।

 .  चुरींदा  खंडों  में  विशेष  चारा  विकास  कायक्रमों  को  पशुधन  विकास  क्रायंक्रमों  के  साथ

 शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  इनका  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए  कि  आथिक  रूप  से  उत्पादक
 स्टाक  के  लिए  पशुधन  को  सीमित  संख्या  में  रखा  जाए  ।

 »  वाणिज्यिक  और  औद्योगिक  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  रिहायशी  स्थानों  से  दूर
 बागाना  लगाना  बेहतर  होगा  ।

 -  गांव  के  कमजोर  वर्ग  के  अलावा  अन्य  उत्पादकों  की  सहायता  के  आधार  पर  वन  सम्बन्धी
 कच्चे  माल  की  सप्लाई  करने  की  नीति  की  संवीक्षा  की  जानी  चाहिए  ताकि  इन  उत्पादकों
 को  व्यापक  वन  रोपण  कायंक्रम  शुरू  करने  तथा  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  लाभकारी
 मूल्यों  पर  उद्योग  क ेलिए  वन  पर  आधारित  कच्चा  माल  पैदा  करने  के  लिए  प्रेरित  करने
 विचार  से  मोजूदा  बाजार  मूल्य  पर  कच्चे  माल  की  सप्लाई  की  जा  सके  ।

 लकड़ी  की  पैकिंग  के  स्थान  पर  वैकल्पिक  पैकिंग  सामग्री  जैसे  कि  कोरूगेटिड  कार्ड  बोड्ड
 प्लास्टिक  की  थैलियों  आदि के  प्रयोग  को  प्रोत्साहित  किया



 केरल  से  इण्डियन  रेयर  अथंस  लिमिटेड  से  प्राप्त  इलमेनाइट  को
 रायल्टी  के  लिए  अभ्यावेदन

 2497.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  ने  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  दिया  है  जिसमें  उसने  इण्डियन  रेयर  अर्थस
 लिमिटेड  से  प्राप्त  इलमेनाइट  की  रायल्टी  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अभ्यावेदन  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  :  से  केरल  सरकार ने  प्रधान
 खनिजों  लिग्नाइट  और  भराई  रेत  को  की  रायल्टी  दरों  में  संशोधन  हेतु  खान
 मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  अध्ययन  दल  को  अपने  20-7-1989  के  पत्र  द्वारा  अनुरोध  किया  था  कि
 रायल्टी  को  गत्तंमुख  मूल्य  से  जोड़ने  को  बजाए  बिक्री  मूल्य  और  उत्पादन  लागत  के  बीच  अन्तर  से
 सम्बद्ध  किया  जाए  और  उसका  निर्घारण  इस  अन्तर  के  50%  पर  किम  केरल  के  मुख्य  मंत्री
 ने  भी  अपने  6-9-1991  के  पत्र  ह्वरा  खान  मंत्री  से  अनुरोध  किया  है  कि  रायल्टी  का  संशोघर  राज्य
 सरकार  के  सुझावों  के  अनुसार  तत्काल  किया  जाए  ।

 यह  कि  रायल्टी  बिक्री  मूल्य  और  उत्पादन  लागत  के  अन्तर  से  जोड़ी  जाए  और
 अन्तर  के  50%  पर  निर्धारित  की  रायल्टी  लगाने  की  पद्धति  के  अनुरूप  नही  है  क्योंकि  रायल्टी
 एक  ऐसा  प्रभार  है  जो  लाभ  के  सिर्द्धात  से  सम्बद्ध  अपूरणीय  खनिज  स्रोतों  के  विदोहन  के
 बदले  खनिल  स्वामी  को  देय  होता  है  ।

 खनिजों  लिग्वाइट  और  भराई  रेत  को  छोड़कर  किन्तु  जिरकन

 आदि  जैसे  परमाणु  खनिजों  की  रायल्टी  दरों  के  संशोधन  पर  सरकार  तत्परता  से  विचार  कर

 रही  केरल  के  मुख्य  मंत्री  को  तदनुसार  18-11-1991  को  उत्तर  दे  दिया  गया

 किसानों  को  रियायती  दरों  पर  उर्वरक  उपलब्ध  कराना

 2498,  श्री  जे०  चोक्काराव  :

 श्री  के०  वी०  तंग्काबालू  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  रियायती  दरों  पर  उवेरक  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्या  दिशानिर्देश  जारी  किए
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 इस  प्रयोजनार्थ  प्रत्येक  राज्य  को  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  और

 कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  गया  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  धनराशि  का  उपयोग  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालष  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  छोटे ole

 और  मार्जिनल  किसानों  को  उवंरकों  पर  राजसहायता  देने  की  योजना  के  संबंध  में  राज्य
 संघ  शासित  क्षेत्रों  को  14.8.91  और  21-8-91  को  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के  प्रति  संलग्न

 ओर  2  में

 तथा  यह  योजना  1991-92  के  दोरान  शुरू  की  गई  राज्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  के बीच  405  करोड़  रुपए  का  आवंटन  और  16-9-91  को  पहली  किदह््त  के  रूप  में  निर्मुक्त
 की  गई  राशि  संलग्न  दी  गई  है  ।  चूंकि  यह  योजना  चालू  वर्ष  के  दौरान  ही  शुरू  की  गई

 इसलिए  3  वर्षों  के  लिए  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  कराई  गई  और  उनके  द्वारा
 प्रयोग  की  गई  राशि  के  वारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 ः  तथा  माजिनल  किसानों  के  लिए  उवबंरक  संबंधी  राजसहायताਂ
 योजन  के  संबंध  में  14.8.1991  को  जारी  किए  गए  मार्गनिद्देशों  की  प्रति

 टेलेक्स

 प्रेषक  :

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग

 कृषि  मंत्रालय

 नई

 सेवा

 सभी  राज्यों/संघ  शामिल  क्षेत्रों  के  मुख्य

 कृषि  उत्पादन  आयुक्त/सचिव  कृषि  और  संघ

 शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासक  ।

 संख्या  21-4-61  (.)  भारत  सरकार  ने  आज  14  15991,  को  अपने  25

 जुलाई  1991  को  अधिसूचना  के  अतिकृमश  में  एक  अधिसूचना  जारी  की  हैं  जिसमें  25  जुलाई  को

 अधिसूचित  उवंरकों  के  मूल्यों  को  घटाया  गया  है  (.)  अब  औसत  मूल्य  वृद्धि  पहले  को  40  प्रतिशत  के
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 बजाए  30  प्रतिशत  है  (.)  उर्वरकों  के  मू  ल्यों  का  विस्तृत  ब्यौरा  आज  अलग  से  टेलेक्स  द्वारा  भेजा
 गया  है  (.)

 (2)  वित्त  मंत्री  द्वारा  6  अगस्त  1991  को  संसद  में  की  गई  घोषणा  के  अनुसार  छोटें  तथा
 माजिनल  को  उवंरकों  को  मूल्य  वृद्धि  के  प्रभाव  से  छूट  देने  की  पद्धति  राज्यों  के  परामर्श  से  तैयार  की
 जानी  थी  (.)  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 के
 साथ  7  और  9  1991  को  विस्तृत  विचार-विमर्श

 किया  गया  था  (.)  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  का  यह  विचार  था  कि  यदि  यह  योजना  कार्यान्वित  को
 जानी  है  तो  भारत  सरकार  प्रमुख  मार्गनिर्देश  जारी  कर  सकती  हैं  और  राज्यों  के लिए  कुछ  ढील  छोड़
 सकती  है  ताकि  विस्तृत  योजनाएं  तैयार  की  जा  सकें  (.)  उवंरक  खपत  और  वितरण  के

 ऐतिहासिक  प्रति  मान  को  ध्यान  में  रखेंगे  और  कृषकों  को  इस  प्रकार  के  राजसहायता  प्राप्त  उर्वरक

 पहुंचाने  क ेलिए  ऋण  चैनल  अथवा  अन्य  चैनल  अभिज्ञात  करेंगे  (.)

 (3)  सभी  राज्यों  और  संघ  शाथित  क्षेत्रों
 के लिए  उपलब्ध  कुल  राशि  405  करोड़  रुपए  हैं

 (.)  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  लिए  आपके  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  क ेलिए------करोड़  रुपए  की
 राशि  निर्धारित  की  गई  है  (.)  निधि  निर्धारण  प्रत्येक  राज्य  में  1990-91  के  दौरान  2  हैक्टेयर  तक
 की  भूमि  धारण  करने  वाले  छोटे  और  माजिनल  किसानों  द्वारा  धारित  क्षेत्र  और  उवंरकों  को  प्रति
 हैक्टेयर  औसत  खपत  के  आधार  पर  किया  गया  है  (.)  आपको  निधियों  को  निर्मुक्ति  किश्तों  में  की
 जाएगी  और  आप  अगस्त  तथा  सितम्बर  के  लिए  अपनी  आवश्यकता  हमें  शीघ्र  सूचित  करें  तथा  आगे  के
 छह  महीनों  के  लिए  भी  प्रत्येक  महीने  की  आवश्यकता  बताएं  (.)

 (4)  छोटे  तथा  मार्जिनल  किसानों  को  प्रतिपूर्ण  करने  की  पद्धति  विकसित  करने  की  आवश्यक

 छूट  आपको  है  (.)  छोटे  और  मारजिनल  किसानों  को  सही  तरह  से  अभिज्ञात  उनके  द्वारा

 गई  उवंरकों  की  खरीद  के  प्रमाणु  उनके  द्वारा  धारित  विगत  में  उनके  द्वारा  प्रयोग  की  गई  उवंरकों

 की  मात्रा  से  संबंधित  ब्यौरा  देख  कर  ही  प्रतिपूर्ति  की जानी  चाहिए  और  आप  ऐसी  राजसहायता  प्राप्त

 सप्लाई  के  लिए  एक  निर्धारित  क्षेत्र  में  उवंरकों  की  उपलल्ध  मात्रा  को  भी  ध्यान  में  रखें  (.)

 (5)  आप  विस्तृत  योजनाएं  तैयार  कर  सकते  हैं  और  उन्हें  तत्काल  कार्यान्वित  कर  सकते  (.)
 आपके  द्वारा  कार्यान्वित  को  जा  रही  योजना  की  एक  प्रति  रिकार्ड  के  लिए  हमें  भेज  दी  जाए  (.)  यह

 पुनः  दोहराया  जाता  है  कि  किसी  भी  राज्य  को  ऊपर  बताई  गई  राशि  के  अलावा  कोई  अतिरिक्त  निधि

 उपलब्ध  नहीं  कराई  जाएगी  (.)  शुभकामनाओं  सहित  ।

 प्रेषित  न  किया  जाए  :--

 सचित  और
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 और  माजिनल  किसानों  के  लिए  उर्वरक  पर  राजसहायता  योजना  के  संबंध
 में  21.8.1991  को  जारी  किये  गये  दिया  निर्देशों  की  प्रति  ।

 प्रेषक  :  सचिव

 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग

 कृषि  मंत्रालय

 नई  दिल्ली

 सेवा  में  :  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  कृषि  उत्पादन  आयुक्त/संचिव
 और  संग  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासक  ।

 संख्या  21.4.91  (.)  उवंरकों  के  यूल्यों  में  संशोधन  और  छोटे  और  मार्जिल  किसानों
 को  क्बरकों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  से  छूट  देने  के  लिये  योजना  के  क्रियान्वयन  के  संबंध  में  मेरा

 14.8.91  का  समसंख्यक  टेलेक्स  (.)  योजना  क्रियान्वयन  में  आने  वाली  जैंसा  कि  राज्य

 सरकारों  ने  सूचित  किया  को  देखते  हुये  राज्य  सरकारों  को  छोटे  और  माजिनल  किसानों  को  प्रतियूति
 करने  की  योजना  तैयार  करने  के  लिये  पर्याप्त  छूट  दी  गई  थी  (.)  तथापि  लाभानुभोगियों  को  सही  रूप
 से  अभिज्ञात  करने  «ँैर  उवरक  के  प्रयोग  आदि  को  सुनिश्चित  करने  के  यह  अनुरोध  किया  जाता  है
 कि  लक्ष्य  समूहों  को  लाभ  पहुंचाने  की  ऋण  चैनल  को  ऐसी  डिलीवरी  के  मुख्य  साघन  रूप

 में  प्रयोग  करके  तैयार  की  जाये  (.)  तदनुसार  विस्तृत  योजनायें  तैयार  की  जायें  और  उन्नकी  एक  प्रति

 हमारे  रिकार्ड  के  लिए  भेज  दें  (.)  शुभ  कामनाओं  सहित  ।

 प्रेषित  न  किया  न  जाए  :--

 ८

 सचिव  एवं  सहकारिता  विभ/ग)

 उपर्युक्त  टेलेक्स  की  पुष्टि  में  डाक  द्वारा  प्रेषित  ।  कृपया  योजना  तैयार  करें और  उसकी  एक
 प्रति  शीघ्र  हीं  इंस  मंत्रालय  को  भिजवा  दें  ।

 आयुक्त
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 —_—

 छोटे  और  माजिनल  किसानों  को  उवंरक  पर  राजसहां  से  संबंधित  योजना  के

 अन्तगंत  निधि  का  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  वार  आवंटन  और  पहली  किस्त  *

 रूप  में  निर्मुक्त  की  गई  राशि  दर्शाने  वाला

 निर्मुक्त  की  गई  राशि राज्य  का  नाम  आवंटन

 रुपये  रुपये

 है  ।  2  3

 आन्छ्न  प्रदेश  69°275  17°105

 कर्नाटक  8°420  2°079

 केरल  12°137  2:997

 तमिलनाडु  53-973  13.327

 गुजरात  11°525  2°546

 मध्य  प्रदेश  14478  3.575

 महाराष्ट्र  31°757  7841

 राजस्थान  5.098  1°859

 गोवा  5°225  0°850

 हरियाणा  7604  1'878

 पंजाब  9016  2°226

 उत्तर  प्रदेश  24691  93°375

 हिमाचल  प्रदेश  1.718  0°424

 जम्मू  और  कश्मीर  2830  0:699

 बिहार  3528  $°713

 उड़ीसां  5-742  1°418

 पश्चिम  बंगाल  37:002  9°136

 असम  1'479  0.365

 तजिफुरा  0840  0208:
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 1  2  3

 मणियुर  0525  07130

 मेघालय  0°150  0:037

 नागालैण्ड  0.018  0°004

 सिक्किम  0°031  07008

 अरुणाचल  प्रदेश  0012  0°003

 मिजोरम  0°048  0°012

 पांडिचेरी  0:678  0°107

 चण्डीगढ़  0:127*  ]  *इन  संघ  आयात  क्षेत्रों  के  संबंध
 दमन  और  दीव  0013*  |  «जिसमें  विधान  सभा  नहीं  व्यय

 दिल्ली  0:276*  +  *संबंधित  प्रशासनों  द्वारा  उनके
 दादर  और  नगर  हवेनी0:050*  |  सावधान  में  से  वहन  किया
 अन्दमान  और  निको  0:008*  |  गा  ।
 बार  द्वीप  सभूह्  है

 00:886

 श्लोमती  रीता  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुमति  से  शून्यकाल  में  घनबाद
 में  अभी  पिछले  हफ्ते  घटित  लोमहषंक  कविता  सोलंकी  अपहरण  कांड  की  ओर  संसद  का  ध्यान  आक्ृष्ट
 करना  चाहती  हूं  और  बिहार  खास  तौर  से  घनबाद  में  बड़ती  हुई  अराजकता  के  सामने  हमारा
 समाज  कैसा  असहाय  हो  गया  यह  मैं  केन्द्र  सरकार  को  बताना  चाहूंगी  ।

 गत  25  नवम्बर  की  शाम  को  सात  बजे  श्रीमती  कविता  सोलंकी  को  उनके  घर  से  चार  गुंडे
 जबदंस्ती  खींच  कर  कार  में  ले  गये  ।  ध्यान  श्रीमती  सोलंकी  मध्यम  वर्ग  की  एक  प्रतिठिटत  महिला
 है  और  उनकी  तीन  किशोर  पुत्रियां  उनका  घर  भी  एक  घने  बसे  हुए  मोहल्ले  में  जब  इनके
 पति  थाने  में  रिपोर्ट  दर्ज  कराने  तो  थाने  एालों  ने  6  घंटों  तक  उनका  बयात्र  नहीं  लिखा  और
 ऐसा  व्यवहार  किया  मानो  पत्नी  कोई  सूटकेस  खो  गया  यही  जिस  ब्यक्ति  पर  श्री
 सोलंकी  को  संदेह  उसे  पुलिस  पूछताछ  के  लिये  थाने  पर  लाई  थी  तो  एक  विशेष  राजनीतिक  दल

 222:  -.
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 के  कार्यकर्त्ता  उसे  फौरन  छुड़ा  कर  ले  गये  ।  पूरे  दो  दिनों  तक  डी०  सी०  तथा  सी०  पी०  ने  इस  घटना
 पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।।  अंत  में  जब  मैंने  उन्हें  नोटिस  ध्या  कि  यदि  28  तारीख  की  सुबह  तक
 श्रीमती  सोलंकी  नहीं  मिलती  हैं  तो  हम  भारतीय  जनता  पार्टी  के  तत्वाधान  में  भयंकर  प्रदर्शन  करेंगे
 तो  दूसरे  हो

 दिन  अपहरणकर्ता  एक  रिक््शे  पर  बेहोश  श्रीमती  सोलंकी  को  घर  के  आगे  छोड़
 गये  ।  श्रीमती  सोलंकी  अभी  भी  चिन्ताजनक  स्थिति  में  हास्पिटल  में  ही  जरा  सा  होश  आते  ही
 पुरुष  डाक्टर  को  देखकर  भी  भय  के  मारे  से  बेहोश  हो  जाती  हैं  ;  पति  तथा  बच्चों  को  भी  पहचान
 नहीं  पातीं  ।  थोड़ी  होश  आने  पर  वे  चिल्लाने  लगीं--“मुझे  धनबाद  छोड़  वे  मुझे  बनारस  में  बेच
 देंगे'****  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बहुत  पढ़  रही  हैं  ।

 ]

 आपको  संक्षेप  में  बताना  है  ।

 श्रीमति  रोता  वर्मा  :  यही  हालत  कम  या  ज्यादा  पूरे  ब्हिर  में  लगता  ही  नहीं  कि  हम
 किसी  सभ्य  समाज  में  रह  रहे  लगता  है  कि  हम  मध्य  युग  के  अंधकार  में  जी  रहे  हैं  ।-  सोचने  की
 बात  है  कि  यह  कहानी  न  केवल  एक  स्त्री  पर  अत्याचार  की  है  वरन्  बहन  भी  हरिजन  समाज
 की  आज  बिहार  में  स्त्रियों  और  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  मामले  बेहिसाब  बढ़  गए  हैं  ।  मैंਂ  चाहूंगी
 कि  सदन  एकमत  होकर  इस  घटना  की  निन््दा  करे  तथा  माननीय  गृह  मंत्री  इस  परे-एक  व्रक्तव्य  दें  ।
 मैं  यह  मांग  करूंगी  कि  श्रीमती  कविता  सोलंकी  को  दिल्ली  लाकर  इंडिया  मेडिकल  इंस्टीटेयूट
 में  उनका  इलाज  सरकारी  खर्चे  पर  कराया  दिल्ली  में  हीं  उनका  बयान  लिया  जाये  क्योंकि
 घनवाद  में  उनकी  जान  को  भी  लतरा  हैं  और  भयमुक्त  तो  वह  हो  भी  नहीं  सकेंगी  ।

 झरी  लाल  कृष्ण  अडवाणी  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से

 सरकार  से  जानकारी  संसदीय  कायं  मंत्री  जी  बैठे  हैंਂ
 **'

 क्री  राम  नाईक  :  वह  खड़े  हैं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  अडवारशी  :  एक  वैठ  हैं  और  एक  खड़े  हैं  । पहली  बात  तो  पिछले  सोमवार
 को  मेघालय  पर  चर्चा  होने  वाली  थी  और  सरकार  ने  सदन  से  अनुरोध  किया  था  कि  आज  इसको
 स्थग्रित  करें  और  2-3  दिन  बाद  इसको  लें  ।  कोई  औपचारिक  रूप  से  बृहस्पतिवार  की  बात  नहीं
 लेकिन  अनौपचारिक  रूप  से  यह  पता  लगा  था  कि  हम  बृहस्पतिवार  को  मेघालय  पर  चर्चा  करेंगे  ।  आज
 की  लिस्ट  ऑफ  विजनस  में  हमने  देखा  कि  मेघालय  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  उस  विषय  में  कब
 निर्णय  होगा  क्योंकि  दिसम्बर  से  पहले-पहले  जो  कुछ  करना है  राष्ट्रपति  के  शासन  के  सम्बन्ध

 वह  सरकार  को  निर्णय  करना  परसों  दिल्ली  के  विषय  में  जब.-सवाल  उठा  था  तो  फिर
 सांसदों  से बातचीत  भी  हुई  थी  ।  कल  सदन  के  विभिन्न  पार्ठियों  के  नेताओं  से  बातचीत  हुई  थी  और

 हम  को  यह  लगाਂ
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 ]

 अध्यक्ष  अहोदग  :  मुझे  सिफ  यह  बताया  गया  है  कि  मंत्री  महोदय  आज  बक््तव्य  देने  जा  रहे

 यह  मुर्मे  केवल  एक  मिनट  पहले  मिला  है  ।  वह  साय॑  4.30  बजे  वक्तव्य  श्रीमती  ग्रीता

 मुखर्जी  ।

 श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  क्या  आप  मेरी  बात  सुनने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  भ्रोकान्त  जेना  :  मेघालय के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 झ  लाल  कृष्ण  अडवाणी  :  उस  दिन  मेघालय  लिस्टिड  था  और  सदन  की  अनुमति  से  उस  दिन

 दोनों  प्रस्तावों  को  विचारार्थ  नहीं  किया  गया  yee
 )

 ]

 अध्यक्ष  महोरुय  :  वह  कहते  हैं  कि वह  उस  समय  पता  लगाएंगे  ।

 सती  गीता  खुक्षजों  :  मैं  भी  मेघालय  के  बारे  में  केलना  चाहती  हूं  कि  क्योंकि

 सांक्लिक  संकल्प  उनके  माम है  ओर  मेरे  नाम  भी  उनका  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपने  विषय  पर

 आ  रही  हूं  ।

 कभी-कभी  विदेशों  के  कुछ  समाचार  पत्र  मालिकों  की ओर  से  भारतीय  समाचार  पत्र

 मालिको ंके साथ  सहयोग  करने  के  प्रयास  किए  जाते  ऐसा  समाचार  मिला  है  कि  लन्दन  के

 फाइनें  शियल  टाइस्स  के  मालिक  भारत  के  एक  बड़े  समाचार  पत्र  के  साश  सहयोग  करने  की  त्तैयारी

 कर  रहे  हैं  ।  यदि  इन  सहयोगों  की  अनुमति  दे  दी  जाती  तो  यह  हमरे  देश  के  लिए  और  हमारे
 पत्रकारों  के लिए  हानिकारक  होगा  ।  हानिकारक  इसलिए  क्योंकि  भारत  अभी  तक  विदेशी  समाचार

 स्रोतों  पर  विशेषरूप  से  ब्रिटन  और  अमरीका  के  समाचार  स्रोतों  पर  अत्यधिक  रूप  से  निर्भर  इनमें

 से  अधिकांश  स्रोनों  का  अपना  अलग  दृष्टिकोण  जो  आवश्यक  रूप  से  हमारे  देश  के  बेहतर  हित  में

 नहीं

 इसके  अलाबा  यदि  विदेशी  सहयोग  की  अनुमनि  दे  दी  जाती  तो  हमें  सम्पादक  और  यहां
 तक  कि  उप-सम्पादक  भी  विदेशी  मूल  के  रखने  होंगे  ।  कई  बात  तो  बिल्कुल  भी  ठीक  नहीं  है  ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  इस  मामले  की  ओर  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करती

 चूंकि  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहां  नही  है  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  यहां  नहीं
 मैं  आपके  माध्यम  से  ध्यान  दिलने  का  अनुरोध  करती  हूं  )
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 भरी  सेफुद्दीन  चोघरी  :  वह  यहां  बैठे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सोचती  हैं  कि  वह  केवल  तभी  सुन  सकते  हैं  जब  वह  अपने  स्थान  पर
 बैठे  हों  ।

 हैं

 श्रीमती  गीत  मुथर्जी  :  मैं  संसदीय  कार्य  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं और  उनसे  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  सूचत्रना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  साथ  बात
 करें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  अब  जो  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  यह  केवल
 प्रक्रिया  का  मुद्दा  मैंने  कल  यह  मुद्दा  उठाया  था  उस  समय  आप  पीठासीन  नहीं  माननीय
 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  थे  ।  मैं  जानता  हूं  कि आप  इस  समय  जिन  मामलों  को  उठाने  की  अनुमति
 दे  रहे  हैं  सरकार  के  लिए  उन  सब  का  उत्तर  देना  संभव  नहीं  बाद  में  संबंधित
 सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  देने  के  लिए  तो  कम  से  कम  कुछ  कदम  तो  उठाए  ही  जाने  चाहिए
 कि  इन  मामलों  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  मुझे  आशा  है  कि  नियम  377  के  अन्तगंत  आने
 वाले  मामलों  के  संबंध  में  जो  कायंवाही  की  जाती  है  वह  इस  पर  भी  की  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  मैं  इसका  तत्काल  उत्तर  नहीं  दे  इसलिए  मैं  आपके  साथ  कार्य
 मंत्रणा  समिति  में  इस  पर  चर्चा  करूगा  ।

 श्रो  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  छात्रों  की  फीस  में
 अप्रत्याशित  वृद्धि  किया  जाना  न  केवल  अनुचित  बात  है  बल्कि  विश्वविद्यालय  के  इतिहास  में  भी  ऐसा
 कभी  नहीं  दिल्ली  में  शिक्षा  संस्थाओं  ने  अपनी  फीस  में  लगभग  100  प्रतिशत  वृद्धि  कर

 दो  है  जिससे  पूरी  दिल्ली  देश  की  राजधानी  छात्रों  को  भारी  परेशानी  हो  रही

 कल  काफी  बड़ी  संख्या  में  छात्रों  ने  मुझसे  भेंट  की  और  मुझे  फीस  में  वृद्धि  के  बारे  में  बताया  ।
 केवल  परीक्षा  शुल्क  में  ही  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  बल्कि  अंक  पत्र  प्रतिलिपि  प्रवास  तथा
 अन्य  विशेष  प्रमाण  नामांकन  विलम्ब  पुनंमूल्यांकन  पुनः  जांच  उपाधि
 की  दूसरी  प्रति  दिए  जाने  का  शुल्क  जैसे  अन्य  प्रशासकीय  प्रभारों  में  भी  100  प्रनिशत  वृद्धि  की  गई

 मैं  इन  शुल्कों  के  बारे  में  विभिन्न  बातों  को  विस्तार  से  बताने  में  सभा  का  समय  नहीं  लूंगा  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  अध्रिकारियों  ने  यह  कदस  उठाने  से  पूव॑  दिल्ली  विश्वविद्यालव  छात्र  संघ  से
 भी  परामर्श  नहीं  किया  है  जो  कि  छात्रों  का  एक  निर्वाचित  तिकाय

 कल  मुझे  अखिल  भारतीय  छात्र  युवा  जिसमें  अनेक  छात्र  संनठन  और  संघ  शामिल
 ने  बताया  कि  दिल्ली  में  अधिकारियों  ने  इन  शुल्क्रों  में  कैसे  वृद्धि  की

 दिल्ली  में  न  तो  विधान  सभा  न  महानगर  परिषद  निर्वाचित
 निगम  है  और

 न  तिर्वाचित  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  केवल  एक  निर्वाचित  निकाय  वह  है  दिल्ली  छात्र  संघ  ।

 इसे  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  था  ।
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 क्या  माननीय  शिक्षा  मंत्री  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह  वृद्धि  आज  भारत  सरकार  द्वारा  रोक

 दी  जाए  ?  इसमें  छात्र  शामिल  शिक्षक  शामिल  हैं  और  माता-पिता  शामिल  है  ।  शुल्क  में  इस  प्रकार

 की  अप्रत्याशित  वृद्धि  से  गरीब  माता-पिता  बुरी  तरह  प्रभावित  होंगे  उनके  बच्चों  को  पढ़ाई  बीच  में

 छोडनी  पड़ेगी  वैयोंकि  दिल्ली  में  अंधिकारियों  ने  फीस  में  वृद्धि  कर  दी  दुर्भाग्य  से  संसदीय
 काय  मंत्री  भी  दिखाई  नहीं  देते  हैं  ।  क्या  मैं  माननीय  शिक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  कर  सकता  हूं  कि  वे  इस

 पर  पुनविचार  करें  और  दिल्ली  विश्वविद्यालय  और  इसके  अधिकारियों  से  तत्काल  स्थगन  आदेश  जारी

 करने  के  कह  दिल्ली  मैं  चंल॑  रहीं  प्राइवेट  शिक्षा  संस्थाएं  लाभप्रंद  रूप  में  कार्य  कर  रही  वे  इससे

 पैसा  कमों  रहीं  यदि  दिल्लीं  विश्वविद्यालय  में  धन  की  कमी  तो  उन्हें  इन  संगठनों  से  घन  वसूल

 करने  दीजिए  जो  शिक्षा  के  नाम  पर  लोगों  को  लूट  रहे  दिल्ली  विश्वविद्यालय  एक

 ऐसा  विश्वविद्यालय  है  जो  शांतिपूर्ण  प्रशाधघत  के  इस  अविवेकपूर्ण  कार्य
 से  इसकी  शांति  भंग  मत

 होने  दीजिए  (०७  न्न्ग

 बी
 श्री  सदन  साल  ख्राना  :  अध्यक्ष  बूटा  सिंह  जी  ने  कहा  है  हम  उसका

 समर्थन  करना  चाहते  हैं  और  मैं'कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  के  एम०  पी०  से  भी  इस  बारे  में  बात

 नहीं  हुई  है  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि जब  तक  दिल्ली  का  कोई  ढांचा  न  हो  जाए  तब  तक

 फीस  के  अन्दर  जो  वृद्धि  है  वह  अनुचित  है  और  यह  एन््टी  पीपल  होगी  +

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  आप  बैठ  जाएं  ।

 ओ  बीरेन्द्र  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  की  परियोजनाओं  की

 तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  जहां  विदेशी  कोलावरेशन  से  परियोजनाएं  बनती  विद्युत  मंत्री  जी  आप
 बैठ  जाइए  क्योंकि  यह  आपके  मंत्रालय  से  संबंधित  सवाल  मैं  उन  परियोजनाओं  की  तरफ  आपका
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  जो  विदेशी  सहयोग से  बनाई  जाती  हैं  जैसे--रिहन्द  थंल  विध्याचल
 थर्मल  ये  रंशियां  और  जापांन  के  सहपरोग  से  बनाई  जा  रही  हैं  ।  मैं  पूछना  चाहंता  हूं  कि
 जो  सामान  हिन्दुस्तान  में  उपलब्ध  है  वह  सामान  विदेशों  से  महंगे  दर  पर  क्यों  मंगाया  जाता  जब
 इस  तरह का  एग्रीमेंट  होता  है  तो  कौन  एग्रीमेंट  करता  है  ?  जब  कि  विदेशों  से  हिन्दुस्तान  में  बनाया

 हुआ  सामान  उपलब्ध  है  इसके  बावजूद  पांच  गुना  महंगे  दर  पर  उपलब्ध  होने  वाला  विदेशी  सामान

 हिन्दुस्तान  की  इन  परियोजनाओं  में  लगता  है  ।

 बिजली  बनाने  की  जो  परियोजनाएं  बनती  हैं  और  जो  विदेशी  कोलावरेशन  से  परियोजनाएं
 बनती  यह  एक  तरह  का  व्यापार  है  ।  व्यापारिक  दृष्टिकोण  से  दोनों  देशों  वगे  सोचना  चाहिए  और
 एक  देश  अगर  सोचता  है  कि  हम  यह  परियोजनाएं  बिजली  के  संबंध  में  कोलावरेशन  करते  हैं  तो
 मेरा  लाभ  हो  रहा  तो  हिन्दुस्तान  के  जो  लोग  एग्रीमेंट  करते  हैं  वे  यह  क्यों  नहीं  सोचते  हैं  कि  हमारा
 राष्ट्रीय  लाभ  की  तरफ  ध्यान  क्यों  नहीं  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  एक  बोफोरसस  मामले
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 चाहे  वह  झूठा  हो  या  सच्चा  इस  कारण  से  देश  की  सरकार  गिरा  दी  गई  इतना  बड़ा  बोफोर्स
 जैसा  मामला  बिलली  की  परियोजनाओं  में  हो  रहा  तो  इसके  लिए  सदन  में  बहस  होनी प्

 यह  मैं  कहना  चाहता  है

 शो  आरीकान्त  जेना  :  यह  बात  समझ  लेनी  चाहिए  कि  चाहिए  कि  विद्युत  में

 बी०एच०ई०  एल०  की  बजाय  जी०  ई०  सी०  के  लिए  एक  4000  करोड़  रुपए  की  विद्युत  परियोजना
 पर  विचार  कर  रही  है  ।  विद्युत  मंत्री  जी०  ई०  सी०  से  विद्युत  संयन्त्र  खरीदने  पर  विचार  कर  रहे
 हैं  । हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि बी०  एच०  ई०  एल०  के  बजाय  जी०  ई०  सी०  को  यह  आदेश  क्यों
 दिया  जा  रहा

 श्री  संफुदीन  चोधरी  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  की  गई  मांग  का  समर्थून  करता  मैं  सोचता

 हूं  कि  यह  कार्य  हमारे  देश  के  हित  के  बिलकुल  प्रतिकूल  इससे  हमारी  औद्योगिक  को  क्षति

 पहुंचेगी  जो  विद्युत  उत्पादन  संयन््त्रों  के  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  बहुत  जच्छी  है  ।  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित
 *

 में  यह  मांग  करता  हूं  कि  वह  सभा  में  सभी  बात़ों  को  स्पष्ट  .  करंपपा  आप्र  इस  विषय
 पर  बहुत  ही  निकट  भविष्य  में  चर्चा  की  मांग  को  स्वीकार  वह  चुप  क्यें  १  .  हमें
 यह  जानकारी  मिलती  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  स्पष्टीकरण  है  ?

 यह  हमारा  अपमान  ह

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  उन्हें  जवाब  देना  चाहिए  ।  >+

 मध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  क्या  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।

 विद्युत  ओर  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  आदरणीय
 अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  में  38000  मेगावाट  बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  निर्धारित  किया  गया  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  जितने  भी  आर्ड्स  वे  सब  इस  विभाग  को

 तरफ  से  दिए  जाते  हैं  !  दानी  38000  मेगावाट  में  अगर  वन  फोर्थ  आर्डर  भी  बी०  एच०  ई०  एल०
 ले  ले  तो  मैं  आपको  बहुत-बहुत  धन्यनाद  दूंगा  ।

 झ्ञो  सेफुद्दीन  चौधघरो  :  समस्या  यह  है  कि  उन्हें  सरकार  से  आंडर  नहीं  मिल  रहे  हैं  ॥

 श्री  तरित  वरभ  तोयदार  :  आप  जान  बूझ  कर  तबाह  कर  रहे  हैं

 227



 लिखित  उत्तर  5  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  आपको  माननीय  सदस्यों  की  शंका  का  समाधान  करना

 मुझे  समाधान  नहीं  करना  है  ।

 श्री  भ्रीकान्त  जेना  :  आप  बी०  एच०  ई०  एल०  के  बजाय  जी०  ई०  सी०  पर  विचार  क्यों  कर

 रहे  हैं  ? यह  बहुत  ही  अपमानजनक  बान  है  ।  हम  यह  मांग  करते  हैं  कि  इस  मामले  में  संसदीय  जांच
 होनी  यदि  उन्होंने  रिहन्द  परियोजना  को  जी०  ई०  सी०  को  देने  का  निर्णय  ले  लिया  है  ।

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  महोदय  वे  क्षमता  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रहे  उनके
 पास  इस  कायं  को  लेने  की  क्षमता  इसके  बावजूद  उन्हें  यह  आड्डेर  नहीं  दिया  गया

 श्री  कल्पनाथ  राव  :  अध्यक्ष  अगर  माननीय  सदस्य  कोई  सवाल  पूंछे  तो  उसका  जवाब

 देने  के  लिए  मैं  तैयार  हूं  ।

 श्री  रास  कापसे  :  आपने  जबाब  नहीं  दिया  है  ।  जो  सवाल  पृछा  गया  उसका  जवाब
 दीजिए  ।"“'  “

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  रिहन्द  परियोजना  के  बारे  में  आप  बी०  एच०  ई०  एल०  की  बजाय

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  जी०  ई०  सी०  पर  क्यों  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  ही  अपमानजनक  बात  है  ।

 हम  यह  मांग  करते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  संतदीय  जांच  होती  चाहिए  यदि  उन्होंने  इस  जी०  ३०  सी०
 को  सौंपने  का  निर्णय  ले  लिया  है  ।

 श्री  तरित  बरस  तोपदार  :  आप  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  नुकसान  पहुंचा  कर  जी  ०ई०सी ०
 के  साथ  इतती  निक्रटता  क्यों  बड़ा  रहे

 **  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  बोलने  के  लिए  खड़े  हुए  उनको  बोलने  दीजिए  ।

 )

 ]
 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  उन्हें  बताना  चाहिए  कि  क्षमता  कितनी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  पूछा  अब  नंत्री  महोदय  बोलने  के  लिए  खड़े  हुए  हैं  तो  उनको
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 बोलने  दीजिए  ।

 श्री  कल्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  अगर  कोई  प्रश्न  माननीय  सदस्य  पूछें  तो  मैं  उसका  उत्तर
 दे  दूं  ।  जहां  तक  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  इक्वीपमेंट्स  जितने  भी  आडंस  हम  देते
 उतना  वे  सप्लाई  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  को  जितना  आदेश  होता  उतना  हमारा
 मंत्रालय  देता  है  ।  अगर  कोई  प्रइन  है  तो  आप  मुझे  मैं  माननीय  सदस्यों  को  जवाब  या
 माननीय  सदस्य  प्रइन  पूछें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बताता  हूं  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  निमंल  कांति  मैं  आपके  लिए  प्रश्न  बना  रहा  आप  कृपया
 बैठ  जाइए  ।  आप  एक  बहुत  ही  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  । आप  इस  तरह  खड़े  हो  रहे  मैं  इस  बात  की

 सराहना  नहीं  करता  ।  मंत्री  वे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  आदेश  बी०  एच०  ई०  एल०  को  न

 देकर  किसी  और  को  क्यों  दिया  गया  ।  यदि  मैं  आपको  सही  समझ  पाया  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  जो समझा  आप  कहना  चाहते  हैं  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  की

 कंपेसिटी  नहीं  है  यृह  बनाने  इसलिए  आप  दूसरे  को  देना  चाहते  अगर  सही  है  तो  कुछ  और

 इस  संबंध  में  आपको  बोलना  है  तो  बोल  दीजिए  ।  इनकी  भावना  को  समझिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  प्रश्न  वे  जवाब  देने  के  लिए  खड़े  आप  जवाब  सुन
 ही  नहीं  रहे  हैं  ।  ऐसे  नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  खुश  होना  चाहिए  कि  मिनिस्टर  आपके  प्रश्न  का  जवाब दे  रहे  हैं  ।
 आप  इनको  बोलने  दीजिए  ।  आप  जवाब  ही  नहीं  देने  दे  रहे  हैं  ।

 )

 ओर  निर्मल  कांति  चरटर्जो  :  महोदय  क्या  मैं  आपकी  सहायता  कर  सकता  हूं  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मेरी  सहायता  करने  की  आवश्यकता  आप  अपनी  सहायता
 करिए  ।  आप  ना  ही  तो  अपनी  सहायता  कर  रहे  न  मेरी  सहायता  कर  रहे  हैं  ओर  ना  ही  मंत्री  की

 सहायता  कर  रहे  आप  केवल  चुप  रहिए  और  समझ  लीजिए  कि  आपने  मेरी  सहायता  कर

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  यदि  वह  क्षमता  उपयोग  प्रतिशत  का  उत्तर  देते  हैं'**"**  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  निमंल  कांति  मैं  आपके  इस  तरह  हर  समय  खड़े  रहने  के  व्यवहार
 की  सराहता  नहीं  कर  सकता  ।  कृपया  उन्हें  पहले  बोलने  दीजिए  ।

 ]

 वी०  एच०  ई०  एल०  को  क्यों  आर्डर  नहीं  दे  रहे  दूसरों  को  क्यों  दे  रहे  इस  संबंध  में

 आपकी  कुछ  एक्सप्लेनेशन  है  तो  दे  दीजिए  ।

 क्री  कल्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आदरणीय  चटर्जी  साहब  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  वे  जो  कहें  वह  मैं  करने  को  तैयार  हूं  ।

 ]

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  बिना  नोटिस  दिए  वह  कैसे  जवाब  दे  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।  शद्ितशाली  विद्युत  मंत्री  सभा  में  तथा  सभा  के  बाहर
 भी  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  में  सक्षम  आपको  उनकी  सहायता  करने  की  आवश्यकता  नहीं  उन्होंने
 सारांश  में  बता  दिया  है  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  के  पास  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  हैं  और  यही  कारण  है
 कि  आड्ंर  दिया  गया  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  बता  दी  गई  यही  उत्तर  जी  अरविन्द
 नेतामजी  ।

 ]

 श्री  अरविन्द  नेताम  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  घाटी  क्षेत्र  में  पुनंवास  के
 मामले  को  लेकर  जो  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  जा  रहा  वहां  की  पुलिस  द्वारा  आन्दोलनकारियों  के
 साथ  ववंरतापूर्ण  व्यवहार  क्रिया  जा  रहा  उनको  जेलों  में  भरा  जा  रहा  महिलाओं  को  बच्चों
 के  साथ  वहां  की  पुलिस  का  जो  दमन  का  तरीका  है  उस  संबंध  में  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 23  नवम्बर  को  में  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  हो  रहा  वहां  पर  विशेषकर
 महिलाओं  और  बच्चों  की  मारा  पीटा  गया  ।  उनको  जब  थाने  में  ले  गए  तो  वहां  भी  पीटा
 मारा  गया  ।  इसी  तरीके  से  बरहेड़ी  ब्लाक  में  चार  आदिवासी  महिलाओं  के  ख्ाथ  बलात्कार  हुआ  ।
 वहां  क्षेत्र  क ेआदिवासी  लोगों  ने  इसका  विरध  किया  तो  पुलिस  ने  उनको  खूब  पीटा  और  जेल
 में  बन्द  कर  जेल  में  जिनको  बन्द  किया  उनमें  6  महिलाएं  60  साल  से  अधिक  वर्ग  की  हैं  और

 कुछ  महिलाओं  के  जिनकी  गोद  में  बच्चे  वुरा  सलूक  किया  जा  रहा  है  ।  इसलिए  आपके  माध्यम
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 से  मैं
 कहना  चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  और  मध्य  प्रदेश  की  पुलिस  का  जो  दमनकारी

 रवैया  वह  किस  तरह  से  कम  इसकी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 12.25  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  पार्लियामेंट  की  शेडयूल्ड  कॉस्टस  और  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  कमेटी
 है  उस  कमेटी  को  तत्काल  उस  इलाके  में  भेजा  पुनंवास  के  मामले  को  लेकर  लोग  आंदोलन  कर
 रहे  शांतिपूर्ण  आन्दोलन  कर  रहे  उनके  साथ  पुलिस  और  प्रशासन  इस  ढंग  से  निदयंतापूर्ण
 हार  कर  रहा  इसकी  रोकथाम  होनी  चाहिए  ।  यह  मेरा  निवेदन  है  ।

 अनुवाद ]

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  ग्वालियर  में  हमारे  एक  बड़े  औद्योगिक  घराने  की  फैक्ट्री  में

 एक  विस्फोट  हुआ  है  जिसमें  12  व्यक्ति  मर  गए  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेनिजीकरण  तथा  सार्वजनिक
 क्षेत्र  में  निविश  न  करने  को  हम  उत्सुक  हैं  और  ऐसे  लोगों  को  सावंजनिक  क्षेत्र  सौंपने  की  कोशिश  कर

 रहे  अभी  हम  जी०  ई०  सी०  के  बारे  में  बात  कर  रहे  थे  ।  हमने  अभी  तक  सबक  नहीं  सीखा  है  ।

 कुछ  वर्ष  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  यू०  सी०  सी०  ने  भोपाल  में  लाखों  लोगों  के  जीवन  को  लगभग

 तबाह  कर  दिया  था  ।  हमारे  देश  ने  श्रमिकों  के  जीवन  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को  इतनी  ही  चिन्ता  ३  ।

 मैं  सम्बन्धित  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  पूछना  चाहता  हूं  कि

 देश  में  निजी  क्षेत्र  बड़े  औद्योगिक  धरानों  तथा  बहुराष्ट्रिकों  द्वारा  अन्धाधुन्ध  लापरवाही  के  बारे  में  वे

 क्या  करने  जा  रहे  हम॑  लड़ेंगे  और  12  लोगों  के  परिवारों  को  मुआवजा  दिया  यदि

 एक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  होने  वाली  दुघंटना  जैसी  दुर्घटना  होती  तो  कुछ  लोगों  को  बर्खास्त

 कर  दिया  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  ग्रेसिम  फैक्ट्री  के मालिक  की

 खिचाई  की  जाएगी  या  नहीं  ।  उनमें  से  किसी  को  दण्डित  किया  जाएगा  या  जब  तक  ऐसे  बड़े

 औद्योगिक  घराने  यह  आश्वासन  न  दें  कि  ऐसी  घटनाएं  फिर  नहीं  होंगी  क्या  उनको  हमारी  वित्तीय

 संस्थाओं  से  दी  जाने  वाली  धनराशि  पर  रोक  लगाई  जाएगी  या  नहीं  ।  सभी  सावंजनिक  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  को  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  से  पहले  आपको  उन्हें  चेतावनी  देनी  चाहिए  ।  मैं  यही  बात  बताना

 चाहता  था  और  मैंने  पहले  सभा  का  ध्यान  इसी  बात  की  ओर  दिलाने  की  कोशिश  की  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  सामने  एक  सूची  है  ।  मैं  एक-एक  करके  नाम  कृपया  अपने

 भाषण  को  एक  या  डेढ़  मिनट  तक  ही  सीमित  रखिए  ।  मैं  उन  वक्ताओं  का  ध्यान  रख  रहा  हूं  कि  जिन्हें

 इस  चर्चा  में  भाग  लेना  अब  श्री  द्वारिकानाथ  दस  बोलेंगे  ।

 ओ  द्वारिकानाथ  दास  :  त्रिपुरा  तथा  असम  के  क्रीमगंज  जिले  के  दक्षिण

 भाग  के  लोग  कुमारघाट  से  गुवाहाटी  के  बीच  सीधी  रेल  सेवा  न  होने  के
 कारण  बहुत  कष्ट  झेल  रहे  हैं  ।

 यह  काफी  समय  में  पहले  चली  आ  रही  मांग  है  और  यह
 बात  समझ्ष  में  नहीं  आई  कि  नार्थ  फ्रटीयर

 भ्श



 लिखित  उत्तर  5  1991

 रेलवे  के  अधिकारी  इसे  स्वीकृति  क्यों  नहीं  दे  सकते  ।  यात्रियों  को  टिकटों  के  आरक्षण  के  लिए
 गंज  या  बदरपुर  जाना  पड़ता  है  ।  फिलहाल  बारक  घाटी  एक्सप्रेस  तथा  कछार  दोनों  सिलचर
 से  चलती  परन्तु  नए  प्रबंध  की  दशा  में  पहले  गाड़ी  सिलचर  से  तथा  दूसरी  करीमगंज  से  चल  सकती

 यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  कुमारघाट  से  एक  नई  रेल  सेवा  शुरू  की  जाए  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्री
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इप  पर  विचार  करें  तथा  त्रिपुरा  और  करीमगंज  जिले  के  यात्रियों  की

 सुविधा  के  लिए  गाड़ियां  चलाने  हेतु  प्रस्तावित  नए  प्रबंध  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  डॉ०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  |

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पएस  रखी  सूची  के  अनुसार  ही  नाम  पुकारूंगा  ।  आपको  हाथ  खड़े
 करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  सूची  में  49  लोगों  के  नाम

 श्री  चित्त  बसु  :  आप  सूची  पढ़  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चित्त  यह  मामला  कल  उठाया  गया  सूची  पढ़ने  पर  पांच
 मिनट  लगेंगे  तो  जिसमें  दो  सदस्य  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 )

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  नरमंदा  नदी  पर  नमंदा  सागर  और

 सरदार  दो  बांध  बन  रहे  लेकिन  पिछले  दिनों  पर्यावरण  के  आंदोलन  के  कारण  तथा  विश्व

 बैंक  द्वाराਂ  ।

 ]

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाएं  ।  डा०  पाण्डेय  को  बोलने

 ]

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  नदी  पर  जो  नर्मदा  सागर  का

 बांध  बन  रहा  है  जिसमें  मध्य  प्रदेश  के  लगभग  दो  सौ  गांव  डूब  रहे  हाल  ही  में  पर्यावरण  का

 लन  चलाया  उसके  कारण  आदिवासियों  में  बड़ी  भ्रमपूर्ण  स्थिति  बनी  हुई  है  और  साथ  ही  विश्व

 बैंक  द्वारा  ऋण  न  देने  की  बात  को  प्रचारित  किया  जा  रहा  है  कि  योजना  अब  आगे  नहीं  बढ़ेगी  तथा

 बांघ  की  ऊंचाई  भी  क्रम  होने  वाली  है  और  जो  गुजरात  तथा  मध्य  प्रदेश  को  लाभान्वित  करने  वाली

 है  और  इस  दृष्टि  से  विश्व  बैक  के  प्रति  यह  कहा  जायेगा  कि  इस  बारे  में  ऋण  उपलब्ध  नहीं  कराया

 यह  चिताजनक  बात  है  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  क्या  इस  स्थिति  में  जबकि  गुजरात  और  मध्य
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 वित्तीय  साधन  सीमित हैं  और  यदि  विश्व  बैंक  भी  उसके  बारे  में  ऋण  देने  से  इनकार  कर  दें  तो
 केन्द्रीय  सरकार  इन  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ऋण  दिलायेगी  अथवा  इसकी  क्या  स्थिति
 रहेगी  ?  यहां  मंत्री  महोदय  बैठे  मै ंउनका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा'*ਂ  +

 श्री  रस  नाईक  :  नमंदा  प्रोजेक्ट  की  बात  हो  रही  मंत्री  जी  ख्याल  करें  ।

 डा०  लक्ष्पी  नारायण  पांण्डेय  :  विव्व  बैंक  द्वारा  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  हम  पैसा  नहीं
 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  की  सरकारों  के  पास  पैसा  नहीं  इस  स्थिति  में  क्या  केन्द्र  सरकार  घन
 उपलब्ध  करायेगी  ताकि  सरदार  सरोवर  और  नभंदा  सागर  योजनायें  समयबद्ध  रूप  से  पूरी  हो  जायें
 और  वर्षों  से  लम्बित  योजनाओं  के  पूरा  होने  से  राज्य  सरकारों  को  लाभ  मिल  सके  ।  सरदार  सरोवर
 से  गुजरात  और  नमंदा  सागर  से  सध्य  प्रदेश  लाभान्वित  होंगे  ।

 शी  अंकर  रेसह  बचेला  :  पाण्डेय  जी  ने  जो  बात  कही  है  यह  इतनी  जरूरी  है  कि  अगर
 मंत्री  जी  इस  पर  सीरियस  नहीं  होंगे  तो  इतना  ओवर  एस्टीमेट  हो  जायेगा  कि  इस  पर  दिक्कत
 इसलिए  आप  इस  पर  चिन्ता  करें  ओर  नमंदा  सागर  तथा  सरदार  सरोवर  पूरा

 ]

 उपस्य्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  प्रकार  धाद-विवाद  जारी  नहीं  रख  सकते  हैं  विशेषकर  प्रश्न  काल
 समाप्त  होने  के  तत्काल  पक्चात  केवल  आसामन्य  विषय  उठाये  जाने  चाहिएं  ।  सामान्य  विषयों  के  संबंध
 में  आय  नियमों  का  प्रयोग  कर  सकते  हैं  ।  इसके  लिए  आप  कोई  भी  रास्ता  अपना  सकते  आप  स्थगन
 प्रस्ताव  को  इस  प्रकार  लम्बा  नहीं  खींच  सकते  ।  स्थग  अस्ताव  प्रस्तुत  करते  कै  लिए  समय-सीमा  तय
 की  गई  सदन  में  आते  समय  कुछ  महत्वपूर्ण  विषय  आपका  ध्यान  आकर्षित  करते  हैं  और  आप
 इन  विषयों  को  सदन  में  उठाते  तो  ठीक  किन्तु  यदि  आप  सदन  में  ऐसे  मामले  उठाते  है  जेसे

 रेलगाड़ी  अथदा  विमान  देर  से  पहुंचते  हैं  था  अस्पताल  में  डाक्टर  उपस्थित  नहीं  है  तो  आप  शून्यकाल
 काल  की  महत्ता  को  धटाते  इसलिए  मैं  आपसे  शून्य  काल  की  महत्ता  व  गंभीरता  को  समझने  का

 आग्रह  करता  हूं  ।

 शी  सीमभाय  चटर्जी  :  आप  यथासमय  इन  विषयों  को  उठा  सकते  हैं  ।

 भ्री  श्रीकान्त  जेना  :  गाड़ी  अथवा  विमान  का  देर  से  डाक्टर  का  अस्पताल  से
 स्थित  रहना--यह  सब  आम  बातें  हैं  ।  इन्हें  सदन  में  नहीं  उठाया  जाना

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  जब  रेलगाड़ी  समय  पर  तब  आप  ऐसे  मुद्दे हु  मु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रीकान्त  जेना  ।  अब  श्री  अयूब  खां  बोलेंगे  ।

 श्री  अयूब  खां  :  जनाबे  मोहतरम  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपका  बहुत  मशकूर
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 कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  मैं  आपका  ध्यान  दूरदर्शन  द्वारा  संसद  की  कार्यवाही  दिखाने  के

 सम्बन्ध  में  जो  सरकार  का  आठ  करोड़  रुपया  खर्च  होने  जा  रहा  उसकी  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 संसद  की  कायंवाही  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  द्वारा  इसके  अंश  हर  रोज  प्रसारित  किए  जाते

 बावजूद  इसके  कि  मुल्क  की  ऐसी  आथिक  स्थिति  है  और  इस  आथिक  स्थिति  को  मद्देनजर  रखते  हुए  यह
 जो  कार्यवाही  दूरदर्शन  पर  दिखाई  जा  रही  है  जिससे  कि  इतना  खर्चा  होता  है  यह  वास्तव  में  व्यर्थ  है  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  हमारे  राजस्थान  का  वह  इलाका  जहां  पानी  की  इतनी  समस्या  लोग

 पन्द्रह-पन्द्रह  कोस  से  पानी  लेने  के  लिए  जाते  क्यों  नहीं  इस  पैसे  का  वहां  इस्तेमाल  किया  जा

 सके  ताकि  लोगों  को  पानी  मुहैया  हो  सके  और  उस  इलाके  की  गरीब  स्थिति  को  सुधारा  जा  ऐसा
 मेरा  आपसे  अनुरोध

 एक  साननीय  सदस्य  :  इससे  आंखों  पर  भी  बुरा  असर  पड़  रहा

 शो  सुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  दिखाना  चाहते  हैं  तो  जिस  तरह  से  दूसरे  सीरियल

 दिखाते  हैं  इसको  भी  स्पोंसड्ड  प्रोग्राम  के  रूप  में

 श्री  चित्त  बसु  :  कोई  इंडस्ट्रियल  हाउस  की  लाइसेंस  दे  दें  ।

 क्री  बशिण  पटेल  :  1144  नं०  छपरा-ग्वालियर  एक्सप्रेस  को  छपरा  से  मुजफ्फरपुर
 तक  बढ़ाने  के  लिए  पूर्व  में  भी कई  बार  बहस  की  गई  लेकिन  मुजफ्फरपुर  का  यह  कहना  है  कि  वहां
 रेक  रखने  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  यदि

 मुजफ्फरपुर-टाटा  एक्सप्रेस  को  छपरा  टू  टाटा  कर  दिया  तो  यह  रैक  रखने  की  सहूलियत  हो
 जायेगी  और  इस  ग्वालियर  मेल  को  मुजफ्फरपुर  तक  बढ़ाया  जा  सकेगा  ।  इससे  लोगों  को  आने-जाने  में

 सुविधा  होगी  ओर  रेलवे  के  राजस्व  में  वृद्धि  होगी  ।

 भी  भोरेश्वर  रावे  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  सदन  के  माध्यम  से
 कार  का  ध्यान  वायुदृत  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  पद  पर  की  जा  रही  एक  ऐसे  व्यक्ति  की  नियुक्ति
 के  बारे  में  याद  दिलाना  चाहता  हूं  जिसके  कारण  वायुट्रत  का  14  लाख  रुपया  पहले  ही  डूब  चुका  है  ।
 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  जैसे  जिम्मेदार  पद  पर  नियुक्त  किए  जा  रहे  इस  अधिकारी  की  नियुक्ति  बिना
 किसी  खुफिया  जांच  के  की  जा  रही  इसके  लिए  28  नवम्बर  को  साक्षात्कार  हुआ  और  30

 को  इसकी  नियुक्ति  के  लिए  केन्द्रीय  नागर  विमानन  मंत्री  ने  हस्ताक्षर  कर  दिए  और  2
 दिसम्बर  को  प्रधानमंत्री  से  मंजूरी  ले  ली गयी  ।  सात  सदस्यों  वाली  एक  निजी  संस्था  में  पॉयलट  रहे
 जा  चुके  इस  व्यक्ति  को  अब  दो  हजार  व्यक्तियों  की  संख्या  वाली  इतनी  बड़ी  संस्था  का  सर्वेसर्वा  बना
 दिया  जा  रहा  जो  सब  के  लिए  एक  शंका  का  विषय  इस  व्यक्ति  की  योग्यता  के  बारे  में  सिर्फ

 यही  बात  है  कि  इसने  विगत  चुनावों  में  सत्ताधारी  दल  के  कई  महत्वपूर्ण  नेताओं  का  विमान  चलाया
 बाद  में  नागरिक  उडडयन  मंत्री  को  हैलीकाप्टर  उड़ाना  सिखाना  था  ।  वायूदूर  के  अधिकारियों  का

 कहना  है  कि  एक  बड़ा  निजी  औद्योगिक  इसके  माध्यम  से  वायुद्ृत  पर  कब्जा  करया  चाहता  अतः
 मेरी  मांग  है  कि  पहले  ही  वायूदूत  अरबों  रुपये  के  घाटे  में  चला  आ  रहा  है  ।  वायुदृत  सेवा  की  बचमने

 के  लिए  इस  महत्वपूर्ण  पद  पर  नियुक्ति  से  पूर्व  पूसी  जांच  कर  ली  जाये  और  उसके  बाद  ही  ही  नियुवित
 की
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 कुमारी  विसला  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  अनेक  जिले  में  भयंकर  सूखे
 की  स्थिति  मूंगफली  की  फसलें  नष्ट  हो  चुकी  सोयाबीन  कम  हुआ  है  और  गेहूं  की  तो  बोनी

 ही  नहीं  हो  पायी  जिला  श्रशासन  से  बहुत  पहले  ही  रिपोर्ट  भेज  दी  गयी  है  परन्तु  सारा  शासन  चंद

 उप  चुनावों  में  लगा  रहा  ह ैऔर  इस  दैविक  विपदा  से  उत्पन्न  संकटपूर्ण  स्थितियों  पर  कोई  ध्यान  नहों
 दिया  मध्य  प्रदेश  के  1991-92  व्ं  के  37  करोड़  रु०  के  आपदा  राहत  कोष  का  केन्द्र  सरकार

 ने  अपने  अंश  की  राशि  में  से  तीन  त्र  मासिक  किश्तों  में  20.81  करोड़  रुपया  पहले  ही  दे  दिया  है  ।

 मजदूर  काम  की  तलाश  में  दर-दर  भटक  रहे  हैं  ।  बड़े  पैमाने  एर  कायं  जैसे  सिचाई  लम्बी

 सड़कें  आदि  तुरन्त  खोले  जाएं  ताकि  मजदूरों  को अगली  फसल  की  बोनी  तक  यानि  जून  महीने  तक

 अनवरत  रोजगार  मिल  सके  ।

 पान  की  कमी  और  कमी  सें  उत्पन्न  होने  वाली  बीमारियों  के  लिए  पूर्व  किसानों  को

 अगली  बोनी  के  लिए  खाद  अपने  वायदे  के  अनुसार  कर्ज  आदि  पर  तुरन्त  कार्यवाही
 प्रदेश  शासन  करे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वे आपदा  राहत  कोष  की  अपनी  शेष  अंश  राशि  देने  का  कष्ट
 करे  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  मजदूरों  और  किसानों  के  हित  में  शीघ्र  इस  विपदाजन्य  कठिनाइयों
 को  युद्धस्तर  पर  दूर  करने  के  लिए  निर्देशित  घन्यवाद  ।

 शी  सूरज  मण्डल  :  उपाध्यक्ष  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  भारत  आ  रहे  गंगा

 मुक्ति  संगठन  बिहार  में  जयप्रकाश  बाबू  की  संघर्ष  वाहिनी  का  अंग  उन्होंने  नेपाल  के  प्रधानमन्त्री
 को  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  नेपाल  में  बनने  वाले  हाई  डैम्स  को  बनने  से  रोक  दिया  पत्र  में
 काशी  में  आये  भूकम्प  का  जिक्र  करते  हुए  लिखा  है  कि  नया  पहाड़  होने  के  कारण  पूरा  हिमाचल  क्षेत्र  के

 भूकम्प  के  लिए  अत्यन्त  संवेदनशील  है  ।  20  1991  को  उत्त  रकाशी  में  आये  भूकम्प  की  क्षमता
 6.4  रियेक्टर  स्केल  पर  मापा  गया  है  ।  वैज्ञानिकों  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  8.2  रियेक्टर  स्केल

 इसके  भू-भाग  के  किसी  भी  केन्द्र  में  आ  सकता

 उपाध्यक्ष  सोवियत  रूस  के  आर्मीनिया  प्रदेश  में  7  1988  को  आये  भूकम्प
 में  एक  लाख  से  ज्यादा  लोग  मरे  थे  और  भूकम्प  के  बाद  रूस  के  प्रमुख  वैज्ञानिक  न्ंसेव  ने  स्वीकार
 किया  था  कि  जरूरी  उपकरणों  के  अभाव  में  भूकम्प  की  भविष्यवाणी  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  अंतरिक्ष
 ओर  परमाणु  विज्ञान  के  क्षेत्र  मे ंअमेरिका  की  बराबरी  कर  चुके  रूस  की  जब  यह  हालत  है  तो  भारत  और
 नेपाल  की  स्थिति  क्या  रह  जायेगी  ?  अभी  हाल  ही  के  उत्त  रकाशी  के  भूकम्प  का  भी  पूर्वानुमान  नहीं

 न  भारतीय  भूकम्प  वैज्ञानिक  और  न  ही  अमेरिकी  वंधशालायें  इसका  अनुमान  कर  पाये  हैं  ।

 भूकंप  के  किसी  गंभीर  क्षटके  से  सैकड़ों  मीटर  ऊंचे  बांधों  के  ध्वस्त  होने  की  संभावित  स्थिति  में
 जल  प्रज्य  की  आशंका  से  यहां  के  लोगों  का  हृदय  कांप  उठा  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  नेपाल  के
 प्रस्तावित  हाइडलों  के  निर्माण  के  लिए  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  से कोई  करार  न  किया  उत्तर  प्रदेश
 को  समस्या  के  हल  के  लिए  श्री  के०  एल०  राव  के  सुझाव  के  अनुसार  गंगा  के  पानी  को  नहर  द्वारा
 दामोदर  में  लाने  का  प्रयास  किया
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 श्ीमती  चिल/सिया-(जूनागढ़)  :  धन्यवाद  मुझें?श्श्क  काल  में
 बोलने  का  मोक़ा  दिया  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  काहती  हूं  जो.-अनुश्नवः  मैंने  फ्राप्स  किला
 उस  आधार  पर  कि  4  1991  को  मैं  अपने  घूमनेः  के

 कोचीन  से  सुल्तानਂ  जहाज  में  गई  थी  ।  इस  दौरान  मैंने  अनु मत्र  कियय  किऋ  को-कछुतर
 परेशान  उन  पर  दबाव  डालकर  अनधिकृत  सामान  को  जबरदस्ती  इस  जहाज  पर  डालकर  ले

 जाने  के  लिए  इस  जहाज  के  अधिकारी  गणों  को  बार-बार  कहा  गया'और  इस  जहाज  केਂ  इमरजेंन्सी  डोर

 पास  ही  सामान  गया  |  चूंकि  यहटीपू  सुल्तानਂ  पैसेन्जर  शिप्र  है  इसलिए  संक्रटਂ के  समयਂ

 मुसाफिरों  की  क्या  हालत  हो  सकती  यह  सिर्फ  ईश्वर  के  सहारे  छोड़  दिया  जाता  है  ।

 कोचीन  और  लक्षद्वीप  की  बिल्कुल  निष्क्रिय  है  और  वह  जहाज  के  अधिकारीगण  को

 किसी  भी  की  सहायता  नहीं  कर  सकती  ।  इस  प्रकार  की  घटनाएं  में  भी  हुई हैं और

 दोषी  व्यक्तियों  को  सजा  भी  दी  गई  है  किन्तु  इसका  कोई  भी  परिणाम  नहीं  यें  सब  हरकतेंਂ

 मुसाफिर  जहाज  से  दूर  करने  के  लिए  पूछताछ  करके  सामान  की  हेराफेरी  बंद  मेड्टी.सरकार

 से  प्ररथंता  और  सरकार  ही  ठोस  में  अपेक्षा  हूं  ।

 मोहम्मद  अली  असरफ  फातमी  जन्मब  डिप्टी  स्पीकर  मैं£  आपके  ज्शिएਂ
 सरकार  का  ध्यान  एक  ऐसे  मर्ज  की  तरफ  ले  जाना  चाहता  हूं  बिहार  के  कम  से  कम  30  जिले
 अ्फैक्टेड  हैं  ओर  उसका  नाम  है--काला  जार  कम  से  कम  LO  डिस्ट्रिक्ट  ऐसे  हैं  जो  बहुत
 से  अफंक्टंड  यह  बीमारी  ऐंपिडेसिंक  कीं  तरह.बिहार  में  फैल  रही  है  और  जहां:से.  मैं  आताः

 कहां  पर  1987  में  1123  पैशेंट  थे  और  उस  साल  10  डैथ  हुई  वह  आज  की  ताशणैख  में  जो
 मेरे  पास-स्टेटेस्टिक्स  हैं-अक्तूबर  91  यह  पेशेंट  बढ़कर  4211  हो  गए  हैं  और  जो  डैथ  का
 शियल  रिकार्ड  पास  है  ।  वह  35  तक  पहुंच  गया  है  ।

 मैं  इतना  जानता  हूं  कि  यह  सरकारी  आंक़ड़े  हैं  जो  सरका*ने  दिए  हैं  औरे

 जाए  वहां  जाकर  किसी  सामाजिक  संस्था  के  तो/मालूम-  होगा  कि  सिर्फ  हम्रे:जिल्लेक््में  200

 लोग  इस  साल  मर  चुके  है  अब  तक  की  तारीख  ।  यह.बहुत  सीस्यिस्त  मैठर  है:औओर-इसके  कछुत
 गंभीरता  से  देखा  दवा  की  इतनी  है  हथारे  डेढ़  हजार
 लोग  हस्पताल  में  पड़े  हैं  और  यह  जो  दवा  आती  बाहर  से  इंपोर्ट  होती-है

 इसकी  इतनी  शॉर्टेज  है  बिहार  अन्दर  जिसका  हम  नहीं  सकते  ओर  इसबेक
 प्रिकंशन  के  लिए  भी  में  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहताहूं  द्विनतोें  मेंस
 जनवरी  या  फरवरी  में  अगर  डी०  डी०  टी०  के  छिड़काव  काम  नहीं  किया  तो/यह  रूकत्नहेंः
 पाएगा  ।  बल्कि  इस  बीमारी  के  अन्य  पड़ोसी  स्टेटस  उत्तर  .

 आशंका  इसलिए  मेरी  दरख्वास्त  है  कि  केन्द्र  की  सरकाश  इसे  गम्भीश्ता-से  लेते  हुए॥  सब्कः
 के  ऊपर  इस  काम  को  न  छोड़े  बल्कि  सरकार  स्वयं  अपने  हाथ  औछ-इसे  पूसन्कत्सकेल्कीए
 कोशिश
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 ओऔं  जी०  एम०  सो०  बालयोगी  :  मांतनीय  उपाध्यक्ष  मुझे  भारत
 सरकार  का  ध्यान  निम्नलिखित  विषयों  कीं  ओर  आकर्षित  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  अपको
 धब्यवांद  देता  हूं  ।

 मुझे  पता  चला  कि  हाल  ही  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  महबूबनगर  जिले  की  अनुसूचित  जाति  वित्त

 सहकारी  संस्थगਂ  में  दो  करोड़  जिसका  नियतन  अनुसूचित  जातियों  को  लाभन्वित  करेने  के  लिए
 कियाःगया  का  दुरुपयोगਂ  हुआ  यह  घटना  अनुसूचित  जांति  के  लोगों  के  लिए  पशुओं  के  लिएਂ
 चकरे  भूमि  खरीदते  समय  घटित  हुई  ।  केवल  यही  देश  में  ऐसीਂ  बहुत  सी  घटनायें  होतीं

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ऐसे  बहुत  से-उदाहरण  हैं  जिनमें  अनुसूचित  जातियोंਂ  के  कल्याण
 के  लिए  नियत  की  गई  धनराशि  का  अन्य  विभागों  द्वास  उप्रयोग"किया  जाता  इस  संदभ  में  मैं
 नीय  कल्याण  मन््त्री  श्री  सीताराम  केसरी  जी  से  इस  मामले  की  शीघ्र  करने  और  की
 जांच  करने  हेतु  एक  सरकारी  समिति  भेजने  व  शीघ्र  कारंवाई  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 मुझे  खेद  है  कि  अनुसूचित  जातियींਂ  के  कल्याण  के  लिए  नियत  की  गईं  धनराशि  का  दुरुपयोग
 करके  इसे  अन्य  विंभागों  में  वितरित  किया  जाता  आप॑  निकट  भविष्य  में  सामाजिक  तथों  आंथिक

 रूप  से  पिछड़े  लोगों  क ेविकास  की  आशा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 अपे-एम०  अइर०  काबम्बूर  जनादंनन  महोक्य मैंਂ  पांच”दिमों  सूचना
 और  प्रसारण  मंत्रीਂ  जी  का  ध्यान  दूररशंन  कार्यक्रमों  के  में  बशती

 ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  हिन्दी  अंग्रेजी  - समाक्तरों  का  प्रसारण  समय  क्रमशः

 20:40.  तथा  21:30  बजे  का  किन्तु  इनमें  2-3  -  का  3  दिसम्बर  को

 समाचार  लगभग  21  35  बजे  आरम्भ  इससे  दूरदर्शन  अधिक्रारियोंਂ  की  लापरवाही  उजागर

 होती  है  ।  वे  कई  मिनटों  का  विलम्ब  करके  अमूल्य  समय  गवाते  समाचार  जंसे  महत्वपूर्ण  प्रसारण  में

 विलम्ब  केवल  दूरदर्शन  अधिकारियों  की  लापरवाही  को  ही  दर्शाता  है  ।

 श्री  सोमनाक  सभापीठ  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषयों  को  उठाने  की  अनुमति  दे  है  ।

 आ£०  कावम्यूर  जनावेंननर  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जीਂ  से  इस  मामले  की  छानबीन

 करने  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 अब  मैं  संसदीय  कायंवाही  के  प्रसारण  के  बारे  में  कुछ  कहना  इस  में  केवल

 बोलने  कालें  शदस्थों  को  दिखाया  जाता  है  ।  किन्तुਂ  बहुत  से  सदस्य  हाथे  उठायेਂ  रहते  हम“टेलिविजन
 प्रसारण  में  शामिल  न  किए  जामें  ढ्ाल्ले  अभ्ागे  सदस्य  हमसे  हैँमारें  निर्वाचन  क्षंत्रों  सेਂ

 टेलीफीन  परਂ
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 पूछा  जाता  है  कि  हम  संसदीय  कार्यवाही  में  भाग  ले  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।  इस  स्थिति  का  समाधान

 करने  के  लिए  मैं  आपसे  आग्रह  करता  हूं  कि  प्रसारण  में  शामिल  न  किए  जाने  वाले  ऐसे  अभागे

 सदस्यों  को  भी  दिखाया  जाये  जो  अपने  हाथ  उठाते  उन्हें  भी  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  |  हम
 पीठासीन  अधिकारी  की  नजर  में  नहीं  आते  ।  इसलिए  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  विषय  पर

 भूतिपूर्वक  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  दत्ताश्न  य  व  डार  :  महोदय  मैं  लोकहित  के  एक  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बात

 करना  चाहता  कांग्रेस  के  एक  भूतपूर्व  मंत्री  की  आज  सुत्रह  आंध्र  प्रदेश  के  हनुमाकोण्डा  के  उनके

 निवास  स्थान  पर  हत्या  कर  दी  गई  उसके  कल  रेलगाड़ी  के  एक  चालक  का  अपहरण
 किया  गया  और  परसों  आंध्य  प्रदेश  में  आदिलाबाद  में  एक  रेलगाड़ी  जला  दी  गई  ।  आंधछ्नय  प्रदेश  में

 नक्सलवादियों  का  खतरा  बढ़ता  जा  रह  इसलिए  मैं  रारकार  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  अर्ध-सैनिक  बलों

 को  तैनात  करके  लोगों  को  नक्सलवादियों  के  खतरे  से  बचाने  की  मांग  करता  विशेषकर  राजनेताओं

 व  अन्य  लोगों  को  नक्सलियों  के  शिकंजे  से  बचाया  जाना  बहुत  से  लोगों  का  अपहरण
 किया  गया  गया  है  ।  यहां  तक  कि  पुलिस  अधिकारी  भी  अछुते  नहीं  रहे  ।  वहां  पर  कानून  व  व्यवस्था  की

 स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  13  जिले  इनके  खतरे  से  प्रभावित  आंध्य  प्रदेश  मे ंसरकार  नाम  की  कोई
 चीज  नहीं  है  ।  नक्सली  वहां  समानान्तर  सरकार  चला  रहे  सरकार  को  इस  मामले  पर  शीघ्र  विचार

 करना

 ]

 की  अनादिचरण  दास  :  उपाध्ध्यक्ष  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  कह  रहे  ठीक

 नहीं  वहां  कोई  नक्सलाईटस  की  समस्या  नहीं  है  बल्कि  साहुकार  लोग  कमजोर  वर्ग  के  लोगों

 टाइबल्स  पर  अत्याचार  कर  रहे  जब  ट्राइबल  लोग  अपने  हक  के  लिए  खड़े  होते  हैं  तो  उन्हें
 लाइटस  का  नाम  देकर  दबाने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  वहां  बड़े-बड़े  खेतिहर  पूंजीपति  लोग

 ट्राइबल्स  पर  अत्याचार  करते  ये  लोग  उन्हीं  का  पक्ष  लेकर  यहां  सदन  में  बातें  करते  हैं  ।

 ]

 राम  नाईक  :  मुम्बई  की  जनसंख्या  एक  करोड़  से  अधिक  हो  गई  है  ।  मुम्बई  में  कोई  कृषि
 उत्प'दन  नहीं  होता  ।  महाराष्ट्र  में  खाद्य  पदार्थों  की  सदा  कमी  रहती  कल के  तारांकित  प्रश्न  में
 आपने  देखा  होगा  कि  महा  राष्ट्र सरकार  ने  कहा  हैं  कि  वह  एक  भी  नई  उचित  दर  की  दूकान  नहीं  खोल

 रही  है  ।  ऐसा  केवल  इसलिए  है  क़ि  उचित  दर  की  दुकानों  में  खाद्य  पदार्थों  की  बहुत  कमी  है  ।  खाद्य
 पदार्थों  की कमी  के  परिणामस्वरूप  मुझे  डर  है  कि  यदि  सरकार  गेहूं  तथा  चावल  पर्याप्त  मात्रा  में

 मुम्बई  भेजने  का  प्रबन्ध  नहीं  करेगी  को  वहां  पर  खाद्य  पदार्थों  को  लेकर  दंगे  भड़क  सकते

 मुम्बई  राष्ट्रीय  कर  का  50  प्रतिशत  मुगतान  करता  इसके  बावजूद  हम  भूख  से

 पीड़ित  हमें  केत्नल  भूख  से  तड़पाया  ही  नहीं  जाता  अपितु  जो  लोग  नागपुर  विधानसभा  सत्र  में  भाग
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 लेने  गये  थे  उन  पर  पुलिस  ने  नृशंस  हमला  बोल  दिया  ।  वे  लोग  वहां  खाद्य  पदार्थों  की  मांग  करने  गये  थे
 और  उन  पर  बरबर्तापूर्ण  हमला  किया  गया  ।  महिलाओं  को  भी  नहीं  बक्शा  गया  ।

 ह

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  विशेषकर  मुम्बई  को  उचितदर  की  दुंकांनों  के  माध्यम  से  पर्याप्त
 मात्रा  में  खाद्य  पदार्थ  दिये  वहां  वास्तव  में  खाद्य  पदार्थों  को  लेकर  दंगे  भड़क  सकते  हैं  ।
 कृपया  मुम्बई-वासियों  की  गैर-सरकारी  थोक-व्यापारियों  के  भरोसे  न  छोड़ें  ।

 श्री  शिवलाल  नागजीभाई  वेकारिया  :  उपाध्यक्ष  गुजरात  प्रदेश  के  राजकोट

 शहर  में  जहरीली  शराब  से  तकरीबन  तीस  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई  है  और  पन्द्रह  लोग  अन्धे  हो  गए
 दवाइयां  बेचने  वाले  मंडिकल  स्टोर  के  सभी  लोग  लाईसेंस  के  जरिए  दवाई  के  नाम  से  जहरीली  शराब
 बेचते  इससे  हत्याकांड  होते  रहते  हैं  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  देश  में  ऐसी  घटनायें

 कई  जगह  होती  हैं  और  घोड़ाਂ  के  नाम  से  बेची  जाने  वाली  जहरीली  शराब  की  वजह  से

 कोट  में  250  लोग  अभी  भी  अस्पताल  में  उनमें  से  कई  सीरियस  हैं  ।  इसको  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग
 से  जांच  करवाई  जाए  और  गुजरात  की  कानून  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच

 करवाई  जाए  ।

 गुजरात  में  सभी  अपराधियों  को  आश्रय  देने  से  कानून  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़ी
 ह

 दुई  हैं  ।
 मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  सरकार  को  बरख्वास्त  किया  जाए  और  इसकी  पूरी  जांच  की ह

 थ्री  मोहन  रावले  दक्षिण  :  श्री  राम  नाईक  ने  जो  गंभीर  मामला  उठाया है  मैं
 उसका  मनुमोदन  करना  चाहता  28  राशन  की  दुकानें  बन्द  हो  रही  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शून्यकाल  की  सीमा  को  यह  कोई  वाद-विवाद  नहीं  है  !  कृपया
 मुझे  क्षमा  करें  । आखिर  हमें  नियम-कानूनों  के  अनुसार  चलना  शून्यकाल  का  मतलब  यह  नहीं  है
 कि  हम  नियमों  का  उल्लंघन  कर  सकते  हैं  ।  कार्यसूची  का  जैसे  चाहें  उल्लंघन  कर  सकते  हैं  ।  यह  उचित

 नहीं  यह  कोई  वाद-विवाद  नहीं  कोई  भी  सदरय  अगर  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  बात  लाना

 चाहता  हैं  तो  सरकार  इस  पर  ध्यान  देगी  और  आप  स्वयं  को  वाद-विवाद  में  न

 श्री  मानवेन्द्र  शाह  :  टिहरी  हाइड़रो  डँवलपमेंट  कार्पोरेशन  के
 चारियों  ने  निगम  को  14  1991  को  अपनी  मांगें  पेश  करते  हुए  हड़ताल  का  एक  नोटिस  दिया
 था  अब  सूचना  यह  है  कि  अनुकूल  उत्तर  न  मिलते  पर  वे  इस  महीने  की  दो  तारीख  से  हड़ताल
 पर
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 हड़ताल  के  अन्य  कारणों  के  साथ-साथ  हड़ताल  का  मूल  कारण  था--नियुक्ति  और  पदोन््न

 का  तरीका  यह  आरोप  लगाया  गया  कि  जब  संस्थान  को  आवश्यकता  होती  है  नियुक्तितियां  की  जाती.हैं
 और  इसमें  वे  निर्धारित  नियमों  और  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  क रते  योग्यता  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया

 जाता  है  और  पर  कार्य  करने  बाले  तथा  अस्थायी  कमंचारियों  के  साथ  अनुचित  व्यवहार
 किया  जाता  जास्तब  में  स्थानीय  आवेदकों  और  कर्मचारियों  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया

 जाता  है  ।

 लोगों  को  दिहाड़ी  आधार  पर  छह  महीने  के  लिए  रखा  जाता  जिसे  और  महीनों  की

 अवधि  के  के  लिए  बढ़ाया  जा  सकता  वे  लोग  एक  ही  पद  हर  पिछले  9  वर्षो  से  कायं  कर  रहे  हैं  ।

 इनमें  से  कई  लोगों  की  फ्दोन्नति  स्थायी  आधार  पर  न.करके  अस्थायी  आधार  पर  की  गई  शी  ।  बे  सोचते

 हैं  कि  उन्होंने  दो  वर्ष  की  नीकरी  दिहाड़ी  आधार  पर  की  दो  वर्ष  की  नौकरी  अस्थायी  आधार  पर
 की  थी  जिसके  कारण  उनकी  वरिष्ठता  और  मिलने  वाली  सुविधाओं  पर  प्रभाव  पड़ता  ऐसे  भी
 भामले  हुए  जब  किसी  पद  का  विज्ञापन  पर  दिया  गया  तो  टिहरी  गढ़वाल  क्षेत्र  के  स्थानीय  लोगों  को
 विज्ञापित  पद  से  कहीं  छोटे  पद  पर  नियुक्ति  दी  गई  ।

 ऐसे  कर्द  मूल  असले हैं  ।  में  बिद्ूत  ओर  गैर  पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मन््त्री  श्री  कस्पनाथ  राय

 का  ध्यान  इस  सत्र  में  तारांकित  प्रइन  सं०  422  के  सन्दर्भ  में  सभा  पटल  चर  गए  आइवासन  की

 ओर  आकर्षित  करना  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  इस  मामले  को  बिना
 किसी  दुर्भावना  के  देखें  ।

 ह

 श्री  कांशी  रास  राणा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  गुजरात  में  कच्छ  की  ओर  से

 एन््टी  नेशनल  एलीमेंट्स  और  स्मगलरों  की  जो  घुसपंठ  हो  रही  है  और  वहां  के  बार्डर  पर  छोटे-छोटे

 आइलैंडस  पर  जो  कब्जा  करने  कोशिश  हो  रही  उसकी  ओर  सरकार  का  घ्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  कच्छ  के लखपत  और  नारायण  सरोवर  के  बीच  में  एक  छोटी-सी  सीरक्रिक  नाम  की  खाड़ी

 है  जहां  ओ०एन०जी०सी०  ने  ऑयल  और  गैस  का  संशोधन  करवाया  था  |  हमारे  सामने  तथ्य  आये  थे
 कि  सौरक्रिक  पर  कब्जा  करने  के  लिए  पाकिस्तान  हावी  हो  रहा  है  और  उस  पर  अपनी  नजर  रखे  हुए
 है  ।  इसके  साथ-साथ  ओखा  से  ब्रेकर  सलाया  तक  बीस  नोटिकल  माइल  के  बीच  जो  छोटे-छोटे  आइलेंड्स
 हैं--जैसे  नरोड़ा  और  इसके  ऊपर  भी  स्मगलरों  ने  कब्जा  कर
 रखा  है  ।  गुजरात  के  बाडेर  से  एन््टी  नेशनल  एलीमेंट्स  वेपन््स  और  बहुत  विस्फोटक
 ग्रियां  भेज  रहे  हैं  जिससे  देश  में  बहुत  भारी  खतरा  पैदा  हो  सकता  इसके  अलावा

 तृष्णापीर  जैसे  आइलेंड्स  पर  भी  स्मगलरों  ने  कब्जा  कर  रखा  आज  तक  केन्द्र  सरकार  का  उस

 तरफ  ध्यान  नहीं  गया  राज्य  सरकार  का  भी  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  मैं  आपके  जरिये  केन्द्र

 सरकार  को-मह  चेतावनी  देन  चाहता  हूं  कि अगर  बहुत  जल्द  हमने  एक्शन  नहीं  लिया  तो  गुजरात  में

 जो  भाज  हिंसा  खारों  तस्फ  क्षेत्र  सही  इसके  आगे  भी  अशांति  पैदा  हो  सकती  इसके  मूल  में

 स्ममलर्स  ओर  एन्टीमेशनल  रज़ीमेंट्स  सरकार  इसे  रोके  और  उन्हें  पकड़ें  ।  कचछ  के  बाड्ंर  के

 गिदं  जो  गांव  हैं  और  उसमें  थ्रो  पाकिस्तानी  लोग  घुसे  हुए  उनको  पकड़ने  की  कोशिश  कब्जा
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 करने  की  कोशिश  छोटे-छोटे  आइलेंड्स  पर  जो  हो  रही  इसको  भी  आप  जल्दी  नहीं  तो  भारी
 खतरा  गुजरात  और  देश  को  सहना  पड़ेगा  ।

 ह

 ]

 श्री  अनादि  चरणदास  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  तथा  रादन  का  ध्यान  छार  जिले  में
 चलाए  गए  नमंदा  बचाओ  आंदोलन  और  जेल  भरो  कार्यक्रम  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  21  से
 23  नवम्बर  तक  शान्तिपूर्ण  आंदोलनकारियों  पर  पुलिस  द्वारा  निरंकुश  का्यंधाही  के  बाद  शुरू  किया
 गया  ।

 इस  घटना  में  पुलिस  ने  238  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  था  और  सरकार  सरोवर
 योजना  से  सम्बन्धित  सर्वेक्षण  कार्य  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  कर  रहे  लोगों  पर  लाठियां  चलाई  और  अश्रुगैस
 छोड़ी  ।  एक  कार्यकर्ता  मिस  नन्दिनी  ओझा  को  सड़क  पर  पुलिस  की  गाड़ी  में  और  पुलिस  स्टेशन  में
 पीटा  उसे  जमीन  पर  बालों  से  पकड़कर  घसीटा  गया  तथा  पुरुष  पुलिस  वालों  ने  उसके  कपड़े
 फाड़  डाले  ।

 हाल  की  घटनाएं  नमंदा  बचाओ  आंदोलन  के  शांतिपूर्ण  और  बंध  आंदोलन के  प्रति  मध्य
 सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  परिचायक  है  ।  हमारी  मांग  है  कि  पुलिस  की  बबंरता  की  घटना  के
 वार  अधिकारियों  की  पहचान  की  जाए  और  उन्हें  सजा  दी  अभी  ग्रिरफ्तार  व्यक्तियों  को  बिना
 शर्त  रिहा  किया  जाए  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकार  ब  अन्य  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 मिलकर  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बजाय  आंदोलनकारियों  के  साथ  विस्तृत  बातचीत  प्रारम्भ

 1.00  मन०्प०

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  माननीय  पैट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्री  जी  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  में

 600  से  ज्यादा  ओ०एन०जी  ०सी०  के  कमंचारियों  की  छंटनी  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 श्री  चन्द्रशेसर  :  यह  सही  यह  व्ंमान  नीति  के  अनुसार  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  हमारा  श्री  यहां  एक  समर्थक  इनमें  से  कइयों  की  20  वर्ष  से  अधिक  की

 सबिस  है  यह  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  और  वहां  की  सरकार  की  आशंका  का  पूर्वाभास  है  कि  यह

 यह  पश्चिम  बंगाल  में  परियोजनाओं  के  उत्खनन  कार्य  को  रोकने  की  भारत  सरकार  को  योजना  का

 एक  हिस्सा  है  |  जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  ओ०एन०जी०सी०  के  अधिकारी  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं

 कि  पश्चिम  बंगाल  बेसिन  में  तेल  के  भण्डार  नहीं  लेकिन  सोवियत  संघ  सहित  कई  देशों  के  विशेषज्ञों

 और  हमारे  देश  के  भू-विज्ञानियों  का  भी  यह  दृष्टिकोग  है  कि  पश्चिम  बंगाल  बेसिन  में  तेल  और  कार्बन

 गैस  के  पर्याप्त  भण्डार  हैं  ।

 यह  इस  बात  से  साबित  होता  है  कि  ओ०एन०जी०सी०  का  इरादा  पश्चिम  बंगाल  में  जहां  वह
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 तेल  की  खुदाई  का  कार्य  रोकना  चाहती  हैं  उन  स्थानोंको  बहुराष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  को  देने  के लिए
 बिश्व  भर  से  निविदाएਂ  मांगने  का  लेकिन ये  क्षेत्र  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  को  निविदाओं  के

 आधार  पर  विये  जा  रहे  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  इन  क्षेत्रों  में  तेल  के  भण्डारों  की

 सम्भावनायें  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  पश्चिम  बंगाल  बेसिन  में  तेल  के  भण्डारों  के  बारे  में  एक

 वक्तव्य  में  और  सरकार  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार  करे  तथा  इन  600  कमंचारियों  को  पश्चिम
 बंगाल  की  परियोजनाओं  में  तुरन्त  पूनं  रोजगार  देना  चाहिए  ।

 आज  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  लोग  जो  ओ०एन०जी०सी०  परियोजनाओं  के  प्रतिशोधित  ने
 काम  बन्द  कर  दिया  वे  इस  हड़ताल  को  कल  भी  जारी  यह  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान

 धित  करने  के  लिए  दो  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  मुझे  आशा  है  कि  वे  आज  जवाब  अगर  आज

 नहीं  दे  पाए  तो  कुछ  समय  बाद  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कूछ  और  लोगों  को  नहीं  बुलाया  जा  सकता  है  क्योंकि  पहले  ही  एक  बज

 चुका  हम  अगलो  मद  को  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा

 श्री  अन्वार,सुदरा  कल  भी  नए  नोटिस  को  लिये  बिना  इसी  कार्यंसूची  पर
 विचार  किया

 श्री  श्रीबल्लभ  पाशिग्राही  :  वया  हम  इस  बात  को  मान  लें  कि  कल  भी  यही
 सूची  होगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  देखेंगे  ।

 10.03  म०प०

 ]

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 जल  ओर  विज्ञत  पराभर्शो  सेवाएं  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1990-91  का  का  वाधिक  प्रतिवेदन  और  समीक्षा

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  सी०  :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा
 619  क  को  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  तथा  अंग्रेडी  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक
 प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  चाहता  हूं  :--
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 (:)  जल  और  विद्युत  परामर्शी  सेवाएं  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 य

 (2)  जल  ओर  विद्युत  परामर्शी  सेवायें  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1990-91  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देदिए  संख्या  एल०  टी०  808/91]

 तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  की  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  और  समीक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  समा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  बिलम्ब  सम्बन्धी  विवरण

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  कृष्ण

 :  महोदय  मैं  सभा  पटल  यर  निम्नलिब्वित  पत्र  रखते  ही  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 (1)  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  1959  की  धारा  22  की  उपधारा

 (4)  के  साथ  पठित  धारा  23  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  तेल  और  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  के  वर्ष  1989-90  और  इसके  समनुषंगी  अर्थात्  तेल  और  प्राट्ुतिक

 गैस  आयोग  विदेश  लिमिटेड  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  वर्ष  1989-90  और  इसके  समनुषंगी  अर्थात्
 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  विदेश  लिमिटेड  के  वर्ष  1989-90  989-90  के  कार्यंकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संखवा  एल०  टी०  809/91]

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्ली  मैं  आवश्यक  वस्तु
 1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  उबरक  1991,  जो  22  1991  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  795  में  प्रकाशित  हुआ

 243



 राज्य  सभा  से  सन्देशं  $  1991

 (2)  का०  आ०  796  जो  22  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  औद्योगिक  प्रयोजनार्थ  उर्वरक  की  बिक्री  के  लिए  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  करने  हेतु  फीस  निर्धारित  की  गई  है  ।

 प्रिन्थालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  |]

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  और  प्रकोर्ण  उपबन्ध  मैं  के
 अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  मैं  कोयला  खान  भविष्य

 निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1948  की  धारा  7  क  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  आन्ध्र  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1991,  जो  7
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधियूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  505  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 (2)  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1991,  जो  7  1991  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  506  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (3)  राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1991,  जो  7
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सा  का०  नि०  507  में  प्रकाशित  हुई

 सें  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  811/91)

 1.05  स०  प०

 ]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ॥  सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना
 देनी  हैं  :

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबंधों  के
 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  3  1991  को  हुई  अपनी  बैठक  में
 पारित  भारतीय  पत्तन  1991  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का
 हुआ
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 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  तर  के  उपबंधों  के
 सरण  मु  झे  राज्य  सभा  द्वारा  3  1991  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित
 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  1991  की  एक  प्रति  संलग्न  केरने  का
 निदेश  हुआ

 1.05}  म०  प०

 ]

 राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  विधेयक

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  निम्नलिखित  विधेयकों  को  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  पत्तन  1991

 (2)  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  1991

 1.06  म०  प०

 ]

 मंत्रों  द्वारा  वक्तव्य

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  को  पहाड़ियों  में  भूचाल  के  आने  से  उत्पन्न  स्थिति

 कृषि  मंत्री  बलर।/म  :  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तों  में  हाल  में
 आये  भूचाल  से  उत्पन्न  स्थिति  और  प्रभावित  जनसंख्या  को  दी  गई  राहत  के  लिये  सरकार  द्वारा  उठाये
 गये  कदमों  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  देने  के  लिए  संसद  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ों  में  20  1991  को  भूचाल  आया  जिसका
 केन्द्र  बिन्दु  30.75?  उत्तर  तथा  78.86"  पूर्व  में  था  जिसका  परिणाम  रिचटर  स्केल  पर  6.6  था  ।
 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  की  दिल्ली  स्थित  भूकम्प  वेधशाला  ने  28  1991  तक  58

 हल्के  झटके  रिकार्ड  यह  भी  सम्भव  हो  सकता  है  कि  भूकम्प  के  परचात्  हल्के  झटके  आने  की
 क्रिया  समाप्त  होने  तक  और  हल्के  झटके  भी  रिकार्ड  किये  जाते  रहे  हों  ।  फिर  भी  भूकम्प  के  पश्चात

 हलके  झटके  आने  की  संख्या  और  उसकी  मात्रा  में  निश्चित  रूप  से  कर्मी  आई  है  ।
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 भूकम्प  से  होने  वाली  क्षति  अनेक  घटकों  पर  निर्भर  करती  है  और  भूकम्प  का  परिमाप  इन
 घटकों  में  से  एक  होता  6  1988  को  भारत-वर्मा  सीमा  पर  आये
 भूकम्प  का  परिमाप  21  1988  को  भारत-नेपाल  सीमा  पर  आने  भूकम्प  के  परिमाण
 (6.5)  की  तुलना  में  अधिक  था  (7.2)।  लेकिन  पहले  भूकम्प  से  कोई  क्षति  नहीं  हुई  जबकि
 दूसरे  भूकम्य  से

 काफी  विनाश  इसके  परिणामस्वरूप  होने  वाली  क्षति  भूकम्प  के  केन्द्र
 मृदा  का  मकानों  की  किस्म  और  जनसंख्या  का  घनत्व  और  भूकम्प  के  आने  के  समय

 या  पर  निर्भर  करता  हूं  ।

 20  1991  को  आये  भूचाल  का  प्रभाव  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  मे ंअधिक  महसूस
 किया  गया  था  |  इसका  प्रभाव  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  एवं  कप्मीर  तथा  संघ
 क्षेत्र  दिल्ली  के  समीपवर्ती  उत्तरी  राज्यों  में  भी  महसूस  किया  गया  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में
 विशेषकर  टेहरी  और  चमोली  जिलों  में  इससे  भारी  क्षति  इससे  नैनीताल  जिले
 पौड़ी  गढ़वाल  तथा  देहरादून  में  भी  कुछ  क्षति  हुई  ।  हिमाचल  प्रदेश  ने  एक  व्यक्ति  के  6  व्यक्तियों
 के  घायल  होने  ओर  तीन  मकानों  को  कुछ  क्षति  पहुंचने  की  सूचना  दी  जम्मू
 और  कश्मीर  तथा  संब  राज्य  दिल्ली  को  राज्य  सरकारों  ने  किसी  प्रकार  से  क्षति  होने  की  सूचना
 नहीं  दी

 क्षति  का  वास्तविक  ब्यौरा  विशेषकर  मकानों  के  बारे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तैयार  किया
 जा  रहा  राज्य  सरका ९  द्वारा  दी  ग़ई  अद्यतन  सूचना  के  अनुसार  इस॑  भूकम्प  से  1819  ग्राम  जिनकी
 जनसंख्या  4.22  लाख  है  प्रभावित  लगभग  90,000  मकानों  को  क्षति  पहुंची  है  जिनमें  से
 20,000  पूर्ण  रूप  और  90,000  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  768  व्यक्तियों  के  मरने  की
 खबर  दी  गई  है  और  5,000  व्यक्तियों  को  चोटें  आने  तथा  इसके  अतिरिक्त  3,000  पशुओं  के  मरने
 की  खबर  दी  गई  है  ।

 भूकम्प  के  आने  पर  तत्काल  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  से  स्थिति  का  पता  लगाने  एवं
 तत्काल  केण्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  जानने  के  लिए  सम्पर्क  किया  यया  ।  एक  केन्द्रीय  सर्वेक्षण  दल
 ने  भू+म्प  के  उत्तर  प्रदेश  को  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  झा  रहे  राहत  उपायों  और  स्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  केन्द्र  से  अपेक्षित  तत्काल  सहायता  की  प्राथमिक  जानकारी  प्राप्त
 करने  के  लिये  2।  अक्तूब  1991  को  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  भूकम्प  से  हुई  व्यापक  क्षति  को  देखते  हुए  प्रधान  मंत्री  जी  ने

 23  1991  को  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  मैंने  भी  अपने  मंत्रालय  के  वरिष्ठ

 अधिकारियों  के  साथ  3  नवम्बर  1991  को  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दोरा  इससे  पहले  मेरे  साथी

 श्री  सलमान  खुर्शीद  वाणिज्यउप  जी  ने  भी  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 भूकम्प  के  आने  क  तत्काल  बाद  सर्विवों  की  समिति  ने  राहत  उपायों  के  संबंध  में  21

 1991  को  स्थिति  की  समीक्षा  की  तया  सभी  सम्बन्धित  मंत्रालयों|  विभागों  को  निर्देश  दिये  गये  कि  बे

 अपने  क्षेत्रीं  से सम्बन्धित  अपेक्षिन  सहायता  राज्य  सरकार  को  प्रदान  मंत्रिमंडल  सचिवालय  तथा
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 प्रधान  1 त्री  के  कार्यालय  द्वारा  नियमित  रूप  से  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  रही  ।  कृषि  और
 कारिता  विभाग  में  केन्द्रीय  राहत  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  कार्यरत  संकट  प्रबन्ध  बल  ने  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  दी  जा  रही  सहायता  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  द्वारा  की  जा  रही
 कार्यवाही  के  बारे  में  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  बैठकों  में  किये

 गये  निर्णयों  की  जानकारी  दे  दी  गई  थी  ताकि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अपेक्षित  प्रस्तावों  और

 करणों  पर  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 माननीय  सदस्यगण  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  सभी  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और

 विभागों  ने  इसे  एक  चुनौती  के  रूप  में  लिया  और  युद्ध  स्तर  पर  आवश्यक  सहायता  प्रदान  की  ।  वायु
 सेना  ने  राहत  और  सहायता  कार्यों  के  लिए  6  चेतक  और  2  एम०आई०टी०  हॉलीकाप्टर  उपलब्ध

 करवाए  ।  सीमा  सड़क  संगठन  ने  उनके  अधीन  क्षतिग्रस्त  सड़कों  को  मरम्मत  उन्हें  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  वाहन  चलाने  योग्य  बनाया  ।  संचार  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  में  प्रभावित  क्षेत्रों  क ेलिए

 आपात  आधार  पर  एस०टी०डी०  की  सुविधाएं  मुहैया  करवायीं  ।  उन्होंने  सभी  क्षतिग्रस्त  नौ  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  की  मरम्मत  भी  की  तथा  2  1991  तक  उन्हें  चालू  कर  दिया  ।  खाद्य  मंत्रालय  ने

 प्रभावित  लोगों  में  वितरण  करने  के  लिए  गेहूं  और  चावल  की  अतिरिक्त  मात्रा  का  आबन्टन  किया  ।

 यह  आबन्टन  वितरित  कर  दिया  गया  है  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  ऊर्जा  मंत्रालय  ने

 क्षतिग्रस्त  संप्रंषण  लाइनों  की  मरम्मत  करके  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उन्हें  चालू  कर  दिया  ।

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  ने  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिए  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  आपूर्ति

 सुनिश्चित  की  ।

 माननीय  सदस्यगण  यह  जानते  ही  हैं  कि  राहत  व्यय  की  वित्तीय  व्यवस्था  की  वर्तमान  योजना

 जो  1  1990  से  लागू  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  के लिए  आपदा  राहत  निधि  की  स्थापना

 की  गयी  है  जिसको  यह  आवन्टित  राशि  होती  जिसका  75  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  चार त्र॑  मासिक
 किश्तों  में  गैर  योजना  अनुदान  के  रूप  में  देती  है  और  शेष  25  प्रतिशत  राज्य  सरकारें  अपने  ही

 संसाधनों  से  देते  आपदा  राहत  निधि  में  804  करोड़  रुपये  का  वाधिक  आकन्टन  होता  है  जिसमें

 603  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  अंशदान  के  रूप  में  और  20  करोड़  रुपये  राज्य  के  अंशदान  के  रूप  में  होता

 आपदा  राहत  निधि  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  90.00  करोड़  रुपये  का  वार्षिक  बावन्टन  है

 जिसमें  67,50  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सरकार  देती  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  आपदा

 राहत  निश्रि  का  केखद्रीव  अंश  को  पहनी  तीन  किश्तें  1991  तक  निर्मुक्त  कर  दी  थीं  ।

 16.87  करोड़  रुपये  की  चौथी  किश्त--जो  राज्य  सरकार  को  देने  के  लिये  1992  में  देय

 होती  24  1991  को  अग्रिम  रूप  से  निर्मुक्त॒  कर  दी  गयी  थी  ।  ताकि  राज्य  सरकार

 राहत  उपाय  आरम्भ  कर  सके  ।  1991-92  में  आपदा  राहत  निधि  के  अन्तगंत  उपलब्ध  90.00  करोड़

 रुपये  के  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  के  पास  1990-91  की  आपदा  राहत  निधि  में  से  42.71  करोड़

 रुपये  व्यय  न  की  गयी  राशि  शेय  बची  हुई  इस  प्रकार  1991-92  के  दौरान  प्राकृतिक

 आपदा  से  सम्बन्धित  व्यय  की  पूति  के  लिए  राज्य  सरकार  के  पास  133  करोड़  रुपये  की  राशि

 उपलब्ध  है  ।
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 आपदा  राहत  निधि  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  राशि  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  ने  गम्भीर  रूप  से

 प्रभावित  टेहरी  गढ़वाल  और  चमोली  तीन  जिलों  के  लिये  साधन  उपाय  पेशगी  के  रूप  में

 25  करोड़  रुपये  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  6.5  करोड़  रुपये  निर्मुक्त  किये  भूकम्प  से

 प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंमकानों  के  निर्माण  और  मरम्मत  के  लिये  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  5.80

 करोड़  रुपये  की  राशि  निर्मुक्त  की  गयी  है  ।  80  लाख  रुपये  प्रधान  मंत्री  राहत  निधि  से  और  8  लाख

 रुपये  पीपुल्स  नेचुरल  केलेमिटी  ट्रस्टਂ  से  मंजूर  किये  गये

 प्रधान  मंत्री  ने  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  के  माध्यम  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  मकानों  के  पुननिर्माण  के

 लिये  30  करोड़  रुपणे  की  सहायता  की  घोषणा  की  है  ।  इसमें  से  प्रभावित  क्षेत्रों  ने  मकानों  के  निर्माण  के

 लिए  10  करोड़  रुपये  उत्तर  प्रदेश  राज्य  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  को  और  !  0  करोड़  रुपये

 हुडको  को  निर्मुक्त  किये  गये  शेष  10  करोड़  रुपये  की  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा-राज्य

 सरकार  द्वारा  बनायी  गई  एजेंसी  को  निर्मुक्त  की  जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  अभी  भी  राज्य  में  हुई  क्षति  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  तैयार  कर  रही

 उन्होंने  करीब  300  करोड़  रुपये  के  नुकसान  होने  का  अनुमान  लगाया  है  तथा  उन्होंने

 1991  को  विश्व  बैंक  की  सहायता  के  लिए  भारत  सरकार  को  लिख  दिया  था  ।  कृषि  ने  पहले

 ही  विश्व  बैंक  के  अधिकारियों  से  प्रारम्भिक  रूप  से  विचार  विमर्श  कर  लिया  है  और  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  का  अनुरोध  विश्व  बैंक  के  प्राधिकारियों  को  प्रस्तुत  कर  दिया  विश्व  बैंक  का  जांच  दल  अब
 प्रभावित  क्षेत्रों  का दौरा  करने  वाला है  ताकि  वह  स्थिति  का  प्राथमिक  मूल्यांकन  कर  सके  ।  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  यह  परियोजना  प्रस्ताव  पर  शीघ्र  कार्यवाही  करें  ताकि  विश्व  बैंक

 से  मिलने  वाली  सहायता  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  जल्द  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 यह  समस्या  इतने  बडे  पैमाने  पर  है  कि  दोनों  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  प्रभावित
 व्यक्तियों  की  कठिनाईयां  आंशिक  रूप  से  ही  हल  हो  सकती  विभिन्न  स्वेच्छिक  संगठनों  से  भी

 सहायता  मांगी  गई  कई  स्वेच्छिक  भारतीय  रेडक्रास  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार
 के  माध्यम  से  और  अपने  स्वयं  के  चेनलों  से  राइत  कार्यों  में  सहायता  दे  रहे  73  लाख  रुपये  के

 मूल्य  की  राहत  सामग्री  जिसमें  ऊनी  दुग्ध  अधिक  प्रोटीन  वाले  बिस्किट  और
 पौलोथीन  की  चादरों  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी  के  जरिए  भिजवाई  गई  हैं  ।

 चुंकि  भूकम्प  प्रवण  क्षेत्र  ह ैइसलिए  मकातों  के  निर्माण  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ताकि
 अ्रविष्य  में  यह  भूकम्प  के  झटकों  को  सहन  कर  सके  ।  इस  कार्य  के  लिए  रूड़की  विश्वविद्यालय  के  भूकंप
 इन्जीनिर्यारिग  विभाग  और  हुडको  से  तकनीकी  विशेषज्ञता  प्राप्त  को  जा  रही  हुडको  ने  भूकम्प  के
 झटकों  को  सहन  कर  सकने  वाले  इस  क्षेत्र  में  बनाए  जाने  वाले  मकानों  का  डिजाइन  भी  तैयार  कर
 लिया  राज्य  सरकार  को  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  और  सहायता  के  लिये  उ

 टेहरी  गढ़वाल  और  चमोली  में  तीन  केन्द्र  और  उपकेन्द्रों  जहां  निर्माण  सामग्री  तैयार  की
 की  स्थापना  के  लिए  आवश्यक  सहायता  दे  रहा  है  ताकि  निर्माण  का  में  तेजी  लाई  जा

 सके  ।
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 मैं  सदन  को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सभी  संभव

 सहायता  देगी  ताकि  वह  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पुनर्वास  के  उपाय  कर  सकें  ।  एक  केन्द्रीय  सर्वेक्षण  दल  ने

 राहत  कार्यों  की  जांच  के  लिए  कल  उत्तरक्रा  शी  का  दौरा  किया

 एक  सानसनीय  सदस्य  :  पार्टी  टीम  के  बारे  में  कैसे  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैंने  अपने  मंत्रालय  से  श्री  जे०  सी०  पन्त  की  अध्यक्षता  में  एक  दल  भेजा
 था  और  उक्त  दल  में  सदस्य  के  रूप  में  राज्य  के  अधिकारी  भी  शामिल  थे  ।  उन्होंने  इस  बारे  में  निर्णय

 लिए  है  कि  कितने  मकान  आदि  ध्वस्त  हुए  अब  वे  वापस  आ  गए  हैं  और  वे  अपनी  रिपोर्ट  मुझे

 प्रस्तुत
 करेंगे  *“(व्यवधान)'**

 :
 उन्होंने  अब  चीजों  के  बारे  में  बात  की  है।हन  उनसे  चर्चा

 करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अभली  पद  पर  विचार  डा०  लक्ष्मी  नारायण

 पाण्डेय  ।

 1.16  झ०प

 ]

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 नोंवां  प्रतिवेदन

 डा०  खक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  4  191  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति

 के  नौंवे  प्रतिविदन  से  सहमत
 ॥॒

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  ।

 ये  सभा  4  19991  को  सभा  प्रें  प्रस्तुत  किए  गए  कार्म  मंत्रणा  समिति

 के  प्रतिवेदन  से  सहमत  हैं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  215  म०प०  तक  के  लिए  ..
 स्थगित  होती  है  ।

 रत

 1.17  मण्प०  दि

 तत्पश्यात  लोक  सभा  मध्यान्हु  मोजन  के  लिए  2.15  स०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.21.  स०ण्प०  हक

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात्  लोक  समा  2.21  म०प०  पर  नि
 समवेत  हुई  ।  4

 महोदय  पीठासीन

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 मध्य  त्रदेश  के  बस्तर  जिले  का  सर्वागोण  विकास  करने  के  लिए
 मध्ण  प्रदेश  सरकार  को  और  अधिक  केन्द्रोय  सहायता  विए  जाने  को

 आवश्यकता
 ,

 करी  मानक्राम  सोड़ी  :  बस्तर  जिला  देश  के  सबसे  बड़े  जिलों  में  से  एक  40  &

 हजार  कि०मी७  क्षेत्र  में  फैले  इस  जिले  में  सड़कें  सिफे  चार  हजार  कि०मी०  शेष  भाग  में  जंगल

 और  पहाड़  हैं  ।  बस्तर  जिला  व  सम्भाग  का  प्रशासन  एकमात्र  मुख्यालय  जगदलपुर  से  चलाना  बा
 मुश्किल  रेलों  के  अभाव  में  भोपाल  पट्टनम  से  वादे  तक  की  सड़क  मार्ग  से  दूरी  600  कि०मी०  हैं
 जिससे  विकास  और  जनकल्याण  की  योजनायें  समुचित  रूप  से  लागू  नहीं  हो  पाती  जनता  इतना
 निराश  हो  गई  है  कि  अब  शियायत  भी  नहीं  करती  ।  इस  परिस्थिति  का  गलत  फायदा  नक्सलवादी
 उठाते  हैं  ।

 भेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  उचित  घनराशि  दे
 बस्तर  जिला  जो  आदिवासी  बाहुलय  है  का  समुचित  विकास  हो  सके  ।

 यात्री  गाड़ी  को  हाथरस  तक  बढ़ाये  जाने  की  आवश्यकता
 हु

 हि
 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  हाथरस  उत्तर  प्रदेश  में  एक  प्रमुख  व्यापारिक  और
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 ओऔद्योगिक  क्षेत्र  की  दृष्टि  से  विशेष  स्थान  रखता  लेकिन  यहां  तक  की  जनता  को  हाथरस  सिटी  से
 से  कोई  सीधी  रेल  सेवा  दिल्ली  आने  हेतु  प्राप्त  नहीं  हैं  जिसके  लिए  काफी  समय  से  जनता  मांग  करती

 रही  है  तथा  मैंने  भी  कई  बार  इत  सम्बन्ध  में  विशेष  अनुरोध  किया  हैं  किन्तु  समस्या  का  हले  जहां
 का  तहां  ही  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपका  ध्यान  अलीगढ़  से  चलने  वाली  पैसेंजर  रेलगाड़ी
 जो  कि  अलीगढ़  से  प्र/रम्भ  होती  है  तथा  सायं  दिल्ली  से  अलीगढ़  आती  की  और  आकर्षित
 करना  चाहता  हूं  ।  यदि  उक्त  गाड़ी  को  हाथरस  किला से  प्रारम्भ  करके  दिल्ली  हेतु  चलाया  जाए  तो

 हाथरस  क्षेत्र  की  जनता  इस  समस्या  का  हल  आसानी  से  हो  जायेगा  ।  उक्त  गाड़ी  अलीगढ़  ही  में
 *

 पूरी  रात्रि  खड़ी  रहती  है  जबकि  हाथरस  किला  में  ही  उक्त  गाड़ी  खड़ी  रखने  हेतु  पर्याप्त  स्थान

 उपलब्ध  है  ।  इस  रेलगाड़ी  के  प्रारम्भ  करने  से  सरकार  को  राजस्व  का  लाभ  होगा  तथा  कई  रेलवे

 ..  स्टेशनों  की  जनता  को  आवागमन  की  सरल  सुविधा  भी  उपलब्ध  हो  जायेगी  ।

 031  अतः  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ए.जी.एन  पैसेंजर  रेल  गाड़ी  को  अलीगढ़  के  बजाय

 हाथ रस  किला  से  चलाये  जाने  के  आवश्यक  निर्देश  दिये  जायें  ।

 कश्मीर  ओर  पंजाब  के  विस्थापित  व्यक्तिं  को  अधिक  केंद्रोय  सहायता  देने  और
 उनका  शीक्र  पुनर्वास  करने  को  आवश्यकता  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  पंजाव  और  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  में

 काश्मीर  और  पंजाब  से  आए  हुए  विस्थापितों  की  दुदंशा  की  ओर  सरकार  का  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  आजादी  के  42  वर्षों  के  बाद  अपने  ही  देश  में  लाखों  लोग  विस्थापित

 होकर  दर-दर  की  ठोकरें  खा  रहे  हैं  ।  पंजाब  में  गत  4  वर्षों  स ेऔर  काइ्मीर  में  ढाई  वर्षो  से  यह
 सिलसिला  जारी  है  ।  ढाई  वर्षों  से  एक-एक  टेंट  में  तीन-तीन  परिवार  रह  रहे  हैं  और  एक  ही  कमरे  में
 12-12  परिवार  रह  रहे  निजी  पारिवारिक  जीवन  पद्धति  टूट  रही

 पंजाब  और  काश्मीर  से  विस्थापित  पिछले  कई  महीनों  से  बोट  क्लब  पर  बनिद्दिचतकालीब

 धरना  दिये  हुए  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  उनके  प्रतिनिधियों  से  शीघ्र  बात  कर  उनकी  जायज
 मांगों  को  शीघ्र  पूरा  करना  चाहिए  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इन्हें  तुरन्त  सेमी-परमानेंट

 आधार  पर  बतायें  बैंकों  से  कर्जा  दिया  जाए  ताकि  वे  अपने  परिवार  का  भरण-पोषण  कर  सके  ।

 जूट  को  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  क्षेत्र  स ेबाहर  करने  को

 आवश्यकता

 श्री  सुकवेव  पासवान  :  उपाध्यक्ष  जूट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ने  गत

 वर्ष  असम  एवं  उड़ीसा  में  जितना  जूट  खरीदा  उसकी  तुलना  में  बिहार  में  जूट  की

 खरीद  कम  हुई  देश  में  जूंट  का  फसल  लगाने  वाले  किसानों  की  संख्या  आठ  करोड़  है  लेकिन

 वर्तेमान  समय  में  जूट  उत्पादक  किसानों  को  उचित  मूल्य  नहीं  ब्विलने  के  घाटा  ही  घाटा

 गत  वर्ष  600  रु०  से  800  ₹०  प्रति  क्विटल  जूट  का  मूल्य  लेकिन  इस  समय  जूट  की  कीमत

 400  से  500  रुपये  प्रति  क्विटल  है  ।
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 जूट  पर  इसे  शियल  कमोडिटीज  1962  और  1978  में  लागू  किया  था  जो  कि  शिड्यूल
 में  इसके  सप्लायर  लाखों  की  संख्या  में  हैं  और  उपभोक्ता  सात  या  आठ  घराने  फिर  इसेन्शियल
 कमोडिटीज  एक्ट  के  अन्तगंत  रखने  का  क्या  तुक  है  ?

 बहुसंख्या  मिल  मालिक  अपनी  कंपनी  घाटे  में  दिखा  कर  न  तो  कोई  आयकर  देते  हैं  और  न  हो
 अनसिकयोडं  क्रेडिटर्स  का  मुगतान  ही  करते  हैं  बल्कि  कंपनी  को  सिर्फ  यूनिट  का  प्रमाण-पत्र  दिखला
 कर  सभी  सरकारी  बकाया  भुगतान  नहीं  करते  हैं  ।

 अतः  सरकार  को  जूट  को  इसेशियल  कमोडिटीज  एक्ट  में  हटा  देना  चाहिपे  ।

 हनन  अनुवाद  ]

 छोटे  पैमाने  को  ओद्योगिक  इकाइयों  के  लिए  सरल  कानूनों  ओर

 नियमों /  विनियसों  की  आवश्यकता

 डा०  के  ०एस ०  सौन्द्रम  महोदय  कारखाना  अधिनियम  और  कम्पनी

 नियम  के  अन्तगंत  लधु  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  और  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  को  काफी  रिकार्ड  रखने

 पड़ते  हैं  तथा  विभिन्न  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  प्राधिकरणों  को  अनेक  विवरण  देने  होते  हैं  ।  इन

 इकाइयों  के  प्रबन्धकों  को  कारखाना  अधिनियम  वभिन्न  उपबंधों  को  पूरा  करने  पर  काफो  परिश्रम  और

 समय  लगाना  पड़ता  है  |  लघु  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  और  लघु  उद्योग  इकाइयों  के  लिए  सरल

 अधिनियम  एवम्  नियम  बनाने  की  आवश्यकता  है  ।  इसी  प्रकार  लघु  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के

 मामले  में  अर्थात्  उन  कम्पनियों  के  मामले  में  जिनकी  प्रदत्त  पूंजी  25  लाख  रुपये  या  इससे  कम

 कम्पनी  अधिनियम  और  नियमों  को  सरल  बनाया  जाये  ।  चूंकि  लघु  प्राइवेट  कम्पनियों  और

 लघु  उद्योग  इकाइयों  के  मालिक  स्वामी  स्त्रयं  कारखाने  के  संचालन के  प्रभारी  होते  अनेक  मामलों  में

 मालिकों  पर  कठोर  नियमों  और  विनियमों  का  थोड़ा  सा  भी  उल्लंघन  करने  पर  उन  पर  मुकादमा
 चलाया  जाता  है  तथा  भारी  जुर्माना  लगाया  जाता  है  |  नियमों  और  विनियमों  सरल  बनाकर  उद्यमि

 यों  को  परेशानियों  से बचाया  जा  सहता  है  ।

 केवल  को  मुलामथुरूथी  सरनाकुलम  रोड  पर  एक  नए  रेल  ऊपरी  पुल  का
 निर्माण  करने  की  अ(वश्यकता

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मुलामथुरूथी-एणकुलम  मार्ग  पर  मुलामथुरुथी  रेलवे  फाटक

 पर  तुरन्त  एक  ऊपरी  पुल  बनाए  जाने  को  आवश्यकता  इस  मार्ग  पर  काफी  यातायात  रहता  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  रेल  मार्ग  से  अनेक  गाड़ियां  गुजरती  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  यहां  पर  एक  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  कस्ले  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 आठवों  योजना  के  दोरान  श्रीकाकुलम  के  निकट  नरेडो  में  दिक््परिवतंन  बांध  निर्माण
 परियोजना  को  पूरा  करने  की  आवश्यकता

 डा०  विश्वनायम  कंनिथी  :  प्राचीन  समय  से  इस  देश  में  नदियों  और  नालों  के

 252



 जल  का  कृषि  हेतु  उपयोग  किया  जा  रहा  था|  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  प्रादुर्भाव  के  बाद  से  कृषि

 उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  तथा  इनकी  मात्रा  बढ़ाने  हेतु  बेहतर  और  स्थाई  तरीकों  का  प्रयोग

 किया  गया

 हालांकि  आन्ध्न  प्रदेश  के  श्रीकाकुलम  जिले के  क्षेत्रों  में  सिंचाई  हेतु  जल  की  मांग  निरन्तर  कई

 वर्षों  से  की  जा  रही  फिर  भी  अति  आवश्यक  वामसधरा  सिंचाई  प्रणाली  ने  अभी  कार्य  करना

 आरम्भ  नहीं  किया  श्रीकाकुलम  आन्ध्र  प्रदेश  का  एक  पिछड़ा  जिला  यद्यपि  आन्ध्र  प्रदेश  और

 उड़ीसा  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  1961  में  ही  नेराड़ी  में  मोड़  बांध  का  निर्माण  करने  पर  सहमत

 हो  गए  थे  लेकिन  अब  तक  केवल  इसकी  बायीं  ओर  की  प्रमुख  नहर  पर  ही  कार्य  शुरू  किया  गया  और

 यह  कार्य  अब  पूरा  होने  के  अन्तिम  चरण  में  है  ।  दूसरा  चरण  को  जिसमें  महत्वपूर्ण  जलाशय  और  दायीं
 ओर  प्रनुख  नहर  का  निर्माण  का  शामिल  को  अभी  स्वीकृति  मिलना  शेष  है  |  तभी  इस  पर  काम

 शुरू  होगा  |  दूसरे  चरण  की  लागत  गत  तीस  वर्षो  में  80  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  लगभग  480  करोड़
 रुपए  हो  गई  है  ।

 मैं  सरकार  से  नेराड़ी  में  दिक्परिवर्तन  बांध  निर्माण  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के

 लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 1991  को  जनगणना  के  आधार  पर  सिक्किम  को  पर्याप्त  मात्रा  में  मिट्टी  का  तेल
 और  रसोई  गंस  को  आपूर्ति  करने  को  आवश्यकता

 श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  सिक्किम  राज्य  में  मिट्टी  के  तेल  की  भारी  कमी
 इसका  कारण  यह  है  कि  सिक्किम  को  भिट्टी  के  तेल  का  अपर्याप्त  कोटा  सप्लाई  करना

 वर्तमान  कोटा  1981  की  जनगणना  पर  आधारित  है  जब  जनसंख्या  तीन  लाख  से  थोड़ी  अधिक  थी  ।
 इस  कोटे  में  भी  घट  बढ़  होती  रहती  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्त।ओं  को  बड़ी  परेशानी  हो  रही
 है  ।  इसी  प्रकार  एल०  पी०,जी०  की  सप्लाई  भी  कम  हो  रही  ईंधन  की  मांग  को  पूरा  करने  के
 लिए  लड़ी  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  राज्य  सरकार  वनों  को  सुरक्षित  रखने  तथा  पारिस्थिति  को  संतुलन
 बनाए  रखने  के  लिए  प्रतिबद्ध  मिट्टी  के  तेल  और  एल०  पी०  जी०  की  भारी  कमी  को  देखते  हुए
 मैं  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  से  इन  वस्तुओं  का  आवंटन  1991  की  जनगणना  के  आधार
 पर  करने  का  अनुरोध  करूगा  और  इस  जनगणना  में  सिक्किम  की  जनसंख्या  चार  लाख  से  काफी

 अधिक  दर्शाई  गई  है  ।  इन  वस्तुओं  की  सप्लाई  को  भी  नियमित  करने  की  आवश्यकता  है  मिट्टी  के

 तेल  और  एल०  पी०  जी०  की  पर्याप्त  मात्रा  में  नियमित  सप्लाई  करने  से  प्रिक्किम  की  जनता  को

 कठिनाइयां  आगामी  शीत  ऋतु  में  काफी  हृद  तक  कम  ।
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 बंगाल  को  खाड़ी  में  हाल  में  आए  समुद्री  तृफान  के  कारण

 बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सदन  में  अब  बंगाल  की  खाड़ी  में  हाल  में  आए  समुद्री  तृफान  के
 कारण  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति  और  सरकार  द्वारा  किए  गए  राहत  उपायों  के  बारे  में  आगे  चर्चा
 की

 श्री  दत्तात्र  य  बंडारू  ।

 श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  उपाध्य  कल  मैं  उल्लेख  कर  रहा  था  कि  हाल
 में  आए  समुद्री  तूफान  के  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  में  किसानों  की  फसल  को  भार  नुकसान  पहुचा  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  से  अरोनुध  करता  हूं  कि  किसानों  को  जो  कृषि  ऋण  दिया  गया  उसे  माफ
 कर  दिया  पिछली  जब  यह  समुद्री  तूफान  आया  तो  किसानों  की  फसल  को  काफी

 नुकसान  पहुंचा  था और  उस  समय  सरकार  ने  किसानों  का ऋण  माफ  कर  दिया  था  ।  लेकिन  केन्द्रीय
 सरकार  और  राज्य  सरकार  के  बीच  समझोता  नहीं  होने  के  कारण  इसे  सही  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं
 किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि ऋण-वापसी  की  अवधि  का  पुननिर्धारण  किया  जाए  और  इस
 सम्बन्ध  में  नाबार्ड  को  निर्देश  जारी  किए  एवं  इसमें  राज्य  सरकार  का  अशंदान  न्यूनतम
 होना  चाहिए  ।

 चूंकि  आंध्र  प्रदेश  के  अधिकांश  तटवर्ती  विशेष  रूप  भे  रायल  सीसा  सहित  13  जिलों
 में  तथा  अन्य  जिलों  में  बार-बार  तूफान  आते  रहते  इसलिए  ये  क्षेत्र  मूखा  प्रवण  बन  गए  इस
 कारण  मेरी  मांग  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  नाबार्ड  को  तत्काल  आवश्यक  कदम  उठाने  के  निर्देश  जारी

 किए  जाने  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम को  क्षतिग्रस्त  धान  को  खरीदने  का  निर्देश  दिया  है  ।
 भारतीय  खाद्य  निगम  केवल  उस  धान  को  खरीदने  के  लिए  सहमत  हुआ  है  जिसका  20  प्रतिशत  रंग
 खराब  हुआ  हो  ।  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  विशेष  रूप  से  कृषि  मन््त्री  से  अनुरोध  है  कि  इस  सम्बन्ध  में
 किसानों  की  रक्षा  हेतु  वे आगे  आए  क्योंकि  तटवर्ती  जिलों  में  धान  का  बड़ा  भाग  पानी  में  डूब  गया

 है  ।  जो  धान  डूब  गया  वह  सारा  धान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  केन्द्रों  पर  खरीद
 लिया  जाए  !

 फसल  बीमा  योजना  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्थायी  आधार  पर  कार्यान्वित  किया  जाना
 तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  न  तो  यूनिट  के  रूप  में  और  न  ही  एक  मण्डल  के  रूप  में  इसका
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 सर्वेक्षण  कराना  चाहिए  क्योंकि  वे  यूनिट  क ेलिए  या  किसी  अन्य  पहलू  के  लिए  मण्डल  को  आधार
 बना  रहे  एक  मण्डल  में  अनेक  गांव  आते  हैं  |  कुछ  गांव  समुद्री  तूफानों  से  प्रभावित  जहीं  हो  सकते

 इसलिए  वे  यह  घोषणा  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  गांव  समुद्री  तूफानों  से  प्रभावित  नहों  इसलिए
 केन्द्रीय  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  उन्हें  फसल  बीमा  योजना  के  लिए  सर्वेक्षण  को  एक  यूनिट  के
 रूप  में  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 पिछली  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  के  उन  सीमान्त  और  छोटे  किसानों  जो

 समुद्री  तूफानों  से  प्रभावित  हुए  79  करोड़  रुपए  की  उ्वंरक  राज  सहायता  दी  गई  थी  ।  उस  धन
 राशि  को  तुरन्त  जारी  किया  जाना  चाहिए  ताकि  यह  समुद्री  तूफानों  से  प्रभावित  किसानों  को  प्राप्त

 हो  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करू गा  कि  वे  सम्बन्धित  अधिकारी  को  इस
 राशि  को  तुरन्त  जारी  करने  का  निर्देश  दें  क्योंकि  समुद्री  तूफान  के  कारण  अनेक  लोगों  की  मौत  हो
 गई  राज्य  सरकार  द्वारा  मात्र  5000/  रुपए  की  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किया  जा  रहा
 यह  बहुत  ही  तुच्छ  राशि  है  और  मैं  प्रधानमंत्री  जी  से  अपील  करता  जो  आंध्र  प्रदेश  से  आए  कि
 वे  मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  25,000/-  रुपए  की  अनुग्रह-राशि  प्रदान  करें  ।

 मैंने  कल  भी  उल्लेख  किया  था  कि  गोदावरी  जिले  में  तूफान  के  कारण  कम-से-कम  1400/-
 करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  आन्ध्र  प्रदेश  को  प्रत्येक  वर्ष  इन  समुद्री  तृफानों  से  दो-तीन  बार
 बर्बादी  झेलनी  पड़ती  यही  कारण  है  कि  तूफान  राहत  निधि  योजना  के  अन्तगंत  न।वे  वित्त  आयोग

 द्वारा  जो  धन-राशि  दी  गई  उसका  उपयोग  कर  लिया  गया  है  और  उसकी  शेष  राशि  30  करोड़
 रुपये  राज्य  सरकार  के  पास  पड़ी  इस  तुच्छ  राशि  से  राज्य  सरकार  न  तो  सड़कों  का  निर्माण  कर

 सकती  है  और  न  ही  किसानों  को  पुनर्वास  प्रदान  कर  सकती  माननीय  प्रधानमंत्री  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  तूफानों  से  प्रभावित  किसानों  और  अन्य  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  आन्श्र  प्रदेश  को

 से-कम  300  करोड़  रुपए  की  धन-राशि  आवंटित  की  जाए  ।  खेतों  में  पंक  इकट्ठा  हो  गया  है  और

 जब  तक  खेतों  से  पंक  को  हटाया  नहीं  तब  तक  खेती  नहीं  की  जा  सकती  ।  राज्य  सरकार  केवल

 1000/-  रुपए  दे  रही  लेकिन  इससे  खेत  से  पंक  को  हटाना  एक  किसान  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।

 मैं  राज्य  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  बेंकों  एवं  वित्त  संस्थाओं  को  यह  अनुदेश  दें  कि  वे  डी०

 आर०  डी०  ए०  योजना  के  अन्तगंत  किसानों  को  कम-से-क्म  5000/-  रुपये  देकर  सहायता
 करें  ।

 से  सड़कों  की  मरम्मत  नहीं  हुई  प्रति  वर्ष  सड़कें  बहती  जा  रही  हैं  और  राज्य
 सरकार  उनकी  मरम्मत  नहीं  कर  पा  रही  है  ।  मेरा  के-द्रीय  सरकार  से  अपील  है  कि  वह  राज्य
 सरकार  की  इस  प्रयोजनार्थ  मांग  को  स्वीकार  करें  ।

 गरीब  कारीगरों  एवं  बुनकरों  को  काफी  कष्ट  उठाना  पड़ा  ह ैऔर  भुखमरी  से  91  मौतें  हों
 चुकी  घरों  के  डूब  जाने  से  काफी  संख्या  में  करघे  नष्ट  हो  गये  हैं  ।  एक  क्षतिग्रस्त  करघे  को  बदलने
 के  लिये  1500  रुपये  की  आवश्यकता  होती  लेकिन  पूरी  तरह  क्षतिग्रस्त  करघे  के  लिए  मात्र
 2000  रुपए  और  आंशिक  खरूप  से  क्षतिग्रस्त  करधे  के  लिए  केवल  100  रुपए  दिए  जा  रहे  हैं  ।  करघा
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 अंशिक  खूप  से  क्षतिग्रस्त  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  एक  बार  क्षतिग्रस्त  हुए  करघे  की  मरम्मत  नहीं  की

 जा  सकती  बल्कि  इसे  बदलना  ही  पड़ता  इसलिए  बुनकरों  को  कम-से-कम  1500  रुपए  दिए
 जाने  चाहिए  ।

 सूत  के  नुकसान  के  लिए  भी  राज्य  सरकार  केवल  100  रुपए  दे  रही  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इसके  लिये  कम-से-कम  500  रुपए  दिए  जाएं  ।

 गड़रियों  को  अपनी  कई  बकरियों  से  हाथ  धोना  पड़ा  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  डी०  आर०  डी०

 ए०  योजना  के  अन्तर्गत  चन्द्रण  प्रदान  करने  के  लिए  कम-से-कम  4  से  5  करोड़  रुपये  मंजूर  किए  जाएं  ।

 कई  ग्रामीण  विधवाओं  ने  दूध  श्रप्लाई  का  धन्धा  अपनाया  हुआ  था  उन्हें  जारी  रखने  के

 लिये  दुघारू  पशुओं  को  खरीदना  तूफःन  के  कारण  उन्हें  अपने  कई  पशुओं  से  हाथ  धोना  पड़ा  है  ।

 डी०  आर०  डी०  एस०  योजना  के  अन्तगंत  विधवाओं  को  ऋण  और  अन्य  चीजों  के  लिए  प्राथमिकता

 दी  जानी

 मेरा  कहना  है  कि  केवल  अस्थाई  उपायों  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  बल्कि  सरकार

 को  कुछ  दीघंकालिक  उपाय  करने  होंगे  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  पालावरम  परियोजना  और  पोचमपल्ली

 परियोजना  जैसी  कुछ  बहु-उद्देश्यीय  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजनाएं  घोषित  किया  जाना

 चाहिए  और  अन्य  लम्बित  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  में  गोदावरी  और  कृष्णा  दो  बड़ी  नदियां  है|  कृष्णा  नदी  के  पानी  का  तो  पूरा
 उपयोग  किया  जाता  है  लेकिन  गोदावरी  के  पानी  का  पूरा  उपयोग  नहीं  होता  है  और  इसका  लगभग

 80  प्रतिशत  पानी  व्यर्थ  समुद्र  में  गिर  रहा  यही  कारण  है  कि  कृष्णा  और  पेन््ना  डेल्टा

 क्षेत्र  का आधुनिकी करण  किया  जाना

 मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  तथा  कृषि  संत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  आन्ध्र  प्रदेश

 का  दौरा  करें  और  वहां  हुई  क्षति  का  मूल्यांकन  करें  क्योंकि  वहां  लगभग  800  करोड़  रुपए  का

 नुकसान  हुआ  मेरी  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  से  भी  अपील  जो  स्वयं  भी  आशछ्  प्रदेश  से

 कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  कम-से-कम  300  करोड़  रुपए  जारी  करके  आनन््प्र  प्रदेश  के  किसानों_को

 राहत

 ओर  के०  राममूति  टिडिवनाम  :  उपाध्यक्ष  तमिलनाडु  पर  अभूतपूर्व  संकट

 आया  है  और  यह  स्थिति  विशेषकर  दक्षिण  के  जहां  से  मैं  आया

 मद्रास  और  धमंपुरी  की  धमंपुरी  के  अलावा  अन्य  सभी  जिले

 तटवर्ती  जिले  हैं  ।

 इन  सभी  जिलों  में  यह  तूफान  12  तारीख  को  शुरू  और  इस  प्रकार  12  तारीख  से

 ही  इस  तूफान  के  कारण  इन  जिलों  पर  विपत्ति  टूट  पड़ी  ।  भारी  वर्षा  ने  समूचा  क्षेत्र  धो  डाला  ।  तूफान

 के  बाद  भूमि  घंसने  लगी  और  इसके  बाद  वाढ़  आई  ।  पलार  और  पेन्नार  नदियों  में  बाढ़  आई  ।
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 आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  के  लोगों  जो  हमें  अक्सर  पानी  देने  से  इन्कार  करते  बाढ़  के  पानी  को
 कावेरी  और  अन्य  नदियों  में  छोड़ा  जाना  उचित  जिसके  फलस्वरूप  समूचा  डेल्टास्षेत्र
 मग्न  हो  गया  |  धान  की  समूची  फसल  अभी  भी  पानी  में  ही  डूबी  हुई  गन्ने  की  समूची  खेती  व
 केले  की  खेती  क्षतिग्रस्त  हो  गई  कोई  भी  अकेला  व्यक्ति  किसानों  को  हुई  क्षति  की  पूर्ति  नहीं
 कर  सकता  |

 इसके  अतिरिक्त  समूचे  कृषि  कार्य  ठप्प  हो  गए  क्योंकि  धान  की  फसल  जलमग्न  हो  गई  है
 इसलिए  हमें  उगाई  गई  फसल  का  कोई  लाभ  नहीं  मि्न  इसके  अतिरिक्त  किसानों  ने  खेत  में
 बहुत  मेहनत  की  है  और  ढाई  महीने  लगाकर  यह  फसल  तैयार  की  है  ।  इस  स्थिति  में  पहुंचकर  अब  यह
 विपत्ति  आ  गई  भारी  वर्षा  और  बाढ़  से  किसानों  की  जमीन  में  रेत  भर  गई  है  और  जलमग्न  हो
 गई  वहां  सुधार  कार्य  शुरू  किया  जाना  किसानों  के  जिन्हें  पैदा  की  गई  फसल  के
 जलमभग्न  से  क्षति  हुई  उप्र  भूमि  का  भी  सुधार  किया  जाना  सुधार  काय॑  या  तो  सरकार  द्वारा
 किया  जाना  चाहिए  या  इसके  लिए  सरकार  द्वारा  किसानों  को  पुरी  राज-सहायता  दी  जानी

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  तूफान  की  चेतावनी  के  बाद  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के
 अधिकारियों  ने  एहतियाती  कदम  उठाए  हैं  ।  इससे  जानमाल  की  क्षति  में  कमी  आ  तूफान
 और  भूमि  घसान  से  हुई  भारी  क्षति  के  हमें  अभी  तक  पानी  का  अभाव  भारी  बाढ़  और
 वर्षा  के  बावजूद  हमें  पानी  का  अभाव  है  |  तंजौर  के  अलावा  सभी  जिलों  में  खेती  लघु  सिंचाई  तालाबों
 ओर  बड़े  सिंचाई  तालाबों  से  की  जाती  जैसा  कि  आप  जानते  ही  हैं  यदि  एक  गांव  में
 तालाव  भर  जाती  है  तो  उसकी  क्षमता  से  अधिक  आने  वाला  पानी  दूसरे  गांव  के  सिंचाई  तालाब  में
 चला  जाता  इसी  प्रकार  यदि  10  से  15  सिंचाई  तालाबों  से  उनकी  क्षमता  से  अधिक  वाला  पानी
 निकल  कर  बहने  लगता  है  तो  यह  बाढ़  का  रूप  ले  लेता  है  और  उसका  परिणाम  यह  होता  हैं
 कि  आम  आदमी  को  इससे  क्षति  होती  है  ।  इस  रूप  में  कई  सिंचाई  तालाबों  के  कारण  यह  संकट  पैदा

 हुआ  इसके  अतिरिक्त  एक  बार  सिंचाई  तालाब  भर  जाने  के  बाद  गांव  वालों  तो  इस  भय  से  कि
 बांध  में  दरार  आने  से  सारा  गांव  प्रभावित  बांध  को  काट  दिया  और  इसका  परिणाम  यह
 हुआ  कि  सिंचाई  तालाब  जिनमें  लबालब  पानी  भरा  होना  चाहिए  खाली  पड़े  हुए  यह  स्थिति

 कई  गांवों  में  अतएव  इस  पहलू  पर  भी  अवश्य  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हससे  अगली

 फसल  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 इसके  भारी  चक्रवर्ती  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्गों  तथा  स्थानीय  प्राधिकरणों  से
 सम्बन्धित  सड़क  प्रभावित  हुई  हैं  । अब  इन  सड़कों  पर  यात्रा  करना  एक  अलग  अनुभव  इस  समय

 इनमें  से  कोई  भी  सड़क  मोटर  वाहनों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  अगर  कोई  मद्रास-से  त्रिचीया  मद्रास
 से  तंजापुर  की  यात्रा  करे  तो  उसे  प्रत्येक  पंच  किलोमीटर  की  दूरी  पर  एक  न  एक  वाहन  दुषघंटनाग्रस्त
 मिलेगा  ।  आज  सड़कों  की  ऐसी  स्थिति  नियमित  रख  रखाव  भी  सड़कों  की  हालत  को  अच्छा

 नहीं  रख  पाएगा  ।  सड़कों  के  रबरखाव  के  लिए  विशेष  राहत  निधि  दी  जानी  चाहिए  चूंकि  सड़कों
 की  मरम्मत  के  लिए  काफी  धन  की  आवश्यकता  होती  है  ।
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 सारा  तटीय  क्षेत्र  मछेरों  का  क्षेत्र  है  ।  मछेरों  की  सारी  क्षोंपड़ियां  बह  गई  और  उनकी

 सारी  सम्पत्ति  और  घनादि  क्षोंपड़ियों  के  साथ  ही  समुद्र  में  बह  गए  हैं  ।  मछेरों  की  समस्याओं  पर

 अलग  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इतना  कुछ  सहने  के  बाद  भी  आकाश  साफ  होने  पर  वे

 समुद्र  में  जाते  वे  जानते  नहीं  हैं  कि  वे  अभ्यावेदन  कैसे  दें  ।  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 अतएवं  सरकारी  पभ्रतिनिधियों  को  उनके  पास  जाना  चाहिए  और  उन्हें  आवश्यक  राहत  देनी

 छोटें  किसानों  के अलावा  हरिजन  तथा  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  जो  कृषि  श्रमिक  इस  संकट

 को  उन्हें  भोगना  पड़  रहा  उन्हें  कई  दिनों  तक  कोई  का  नहीं  मिलता  उनके  पास  जो  कुछ
 बचत  थी  वह  समाप्त  हो  गई  उनके  धर  और  झोंपड़िया  नष्ट  हो  गई  इनमें  से  कुछ  जो  थोड़े

 ठीकठाक  हैं  डनके  मकान  गिर  गए  हैं  ।  ऐसी  स्थितियां  में  आपदा  अथवा  क्षति  का  आकलन  करने  के

 लिए  नियमिंत  और  प्रचलित  तरीका  ज्यादा  फायदेमंद  सामित  नहीं  होगा  ।  राज्य  का  राजस्व  प्रशासन

 क्षति  का  संहै  आकलन  नहीं  करेगा  ।  बे  हमेशा  क्षति  को  कम  करके  दिखाते  और  सरकार  को

 बताते  हैं  कि  ज्यादा  क्षति  नही  हुई  है  ।  वे  केवल  चावल  और  400  अथवा  500  रुपए  की  नकद

 सहायता  देने  पर  ही  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करते  वे  अपने  को  यह  कट्दकर  संतुष्ट  करते  हैं  कि

 सरकार  नें  उनके  बचाव  और  सहायता  के  लिए  तत्काल  कारंवाई  की  ।  इस  संकट  का  एक  बेहतर
 तरीके  से  एक  भिन्न  विधि  से  सामना  करना  है  ।

 इस्षके  मद्रास  शहर  को  सबसे  अधिक  हानि  हुई  है  ।  हमने  देखा  है  कि  तूफान  और

 बांढ़  के  दौरान  मद्रास  शहर  की  मल  निकासी  व्यवस्था  जल  सप्लाई  व्यवस्था  विद्युत  व्यवस्था  तथा

 टेलीफोन  व्यवस्था  कितनी  अधिक  प्रभावित  हो  सकती  मद्रास  शहर  में  10  दिनों  तक  कोई  भी

 कार  सड़क  पर  नहीं  चली  ।  मद्रास  शहर  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गया  है  ।

 सभी  तूफानों  और  भूमि  घंसने  में  एक  चीज  समान  है  कि  जब  तूफान  अथवा  भूमि  धंसना

 प्रारम्भ  होता  है  तो  तीन-चार  दिन  तक  थोड़ी-थोड़ी  वारिश  होती  है  और  उसके  बाद  भारी  वर्षा  होती
 वर्षा  के  पहले  तीन  चार  दिनों  में  झोंपड़ियों  की  दीवारें  जो  मिट्टी  से  बनी  होती  अच्छी  तरह

 भीग  जाती  हैं  और  फिर  गिर  जाती  हैं  ।  अधिकांश  भारत  मामलों  में  घर  वर्षा  के  दौरान  नहीं  गिरते

 लेकिन  जब  आकाश  साफ  होता  है  तो  तीन  चार  दिन  के  बाद  वे  धराशायी  हो  जाते  हैं  जब

 एक  अधिकारी  आकलन  के  लिए  जाता  है  तो  वह  रिपोर्ट  भेजता  है  कि  मकान  नहीं  गिर  रहे
 लेकिन  वास्तव  में  ये  मकान  तूफान  आने  के  दो  तीन  बाद  गिरते  इस  पहलू  को  भी  अवश्य

 ध्यान  में  रखा  जाना

 चूंकि  कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  ए०  संगमा  यहां  पर  उपस्थित  इसलिए
 मैं  सोचता  हूं  कि  नेवेली  लिग्नाइट  थर्मल  प्लांट  के  बारे  में  कुछ  बोलूं  ।  नेवेली  लिग्नाइट  थर्मल  प्लांट
 में  तूफान  और  भूमि  घंसने  की  चेतावनी  देने  तथा  उपचारात्मक  उपाय  करने  सम्बन्धी  अच्छी  व्यवस्था

 लेकिन  दुर्भाग्य  से  नेवेली  लिग्नाइट  थर्मल  प्लांट  के  प्रबंधन  द्वारा  इस  व्यवस्था  का  लाभ  नहीं
 उठाया  गया  इसके  परिणामस्वरूप  दूसरी  खदान  में  पानी  भर  खदान  में  चारों  तरफ  एक
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 चारदीवारी  है  जो  वर्षा  के  पानी  को  अदर  आने  से  रोकता  लेकिन  वर्षा  का  पानी  इसलिए  घुसा
 क्योंकि  चारदीवारी  की  देख-भाल  नहीं  की  गई  थी  ।  अब  खुदाई  कार्य  रुक  गया  प्रबंध  का  कहना

 है  कि  अगले  15-20  दिनों  में  वे  यहां  का  प्रारंभ  कर  देंगे  ।  लेकिन  ऐसा  करने  के  लिए  कम  से  कम

 चार  महीने  चाहिए  ।  इसके  फलस्वरूप  नेवेली  लिग्नाइट  ताप  विद्युत  संयन्त्र  ठप्प  हो  गया  परिणाम

 यह  है  कि  आगे  आने  वाले  चार  महीनों  तक  प्रतिमाह  हम  210  मेगावाट  विद्युत  का  उत्पादन  नहीं
 कर  जिसका  अर्थ  है  कि  पूरे  देश  को  840  मेगावाट  विद्युत  नहीं  मिल  पाएगी  ।  नेवेली  प्रबन्ध  ने

 आपातकाल  के  लिए  आवश्यक  कोयले  का  बफर  स्टाक  नहीं  है  ।  इसके  आधार  पर  नेवेली

 लिग्नाइट  ताप  विद्य् त  संयन्त्र  के  का्यंकरण  को  सुचारू  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राममूर्ति  आप  पहले  ही  10  मिनट  का  समय ले  चुके  कृपया
 अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  के०  राममृति  मछुआरों  तथा  बुनकरों  का ऋण  माफ  किया  जाना

 सरकार  को  डूब  क्षेत्र  की  कृषि  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  का  कायं  स्वयं  शूरू  करना  चाहिए

 तथा  इस  कार्य  के  लिए  पूरी  आथिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  में  पंचायतों  तथा

 पालिकाओं  को  उनके  घाटे  के  लिए  सड़कों  की  मरम्मत  तथा  रख  रखाव  के  रूप  में  प्रतिपूर्ति  कर  देनी

 चाहिए  ।  तमिलनाडू  को  केन्द्रीय  पूल  से  अधिक  चावल  आवंटित  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  एक  फसल

 पहले  ही  खराब  हो  चुकी  ह ैऔर  तमिलनाडु  में  चावल  की  पहले  ही  कमी  है  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  को

 इस  आपदा  पर  काबू  पाने  के  लिए  राज्य  की  सहायता  हेतु  विशेष  तरीके  खोजने  उदारतापूबंक
 धनराशि  दी  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  माननीय  मंत्रियों  श्री  बलराम  रंगराजन  कुमारमंगलम  तथा  श्री  सी०  के०

 जाफर  शरीफ  को  प्रभावित  क्षेत्र  का  दौरा  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  मेरा  केवल  यही  निवेदन  है
 कि  राहत  उपाय  किए  जाने  चाहियें  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  हेतु  मैं  एक  बार  फिर  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  के०  तुलसिऐया  बान्डायार  :  उपाध्यक्ष  प्रत्येक  वर्ष  कोई  चक्रवात
 या  हरीकेन  आता  है  ।  तंजापुर  सबसे  अधिक  प्रभावित  होता  है  ।  सम्बन्धित  मंत्री  कहां  जाते  हैं  ओर  उन

 जगहों  का  हवाई  दौरा  करके  वापस  आ  जाते  हैं  तथा  कुछ  राहत  की  घोषणा  कर  देते  आवंटित
 घनराशि  आमतौर  पर  प्रभावित  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पाती  है  ।  जब  इस  तरह  के  विध्वंस  होते  है  तो
 स्थानीय  पंचायतों  से  विचार  विमर्श  किया  जाना  चाहिए  ।  पंचायत  को  घनराशि  वितरण  का  कायें
 किया  जाना  कावेरी  बेसिन  में  निचले  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोग  बुरी  तरह  प्रभावित  होते
 वहां  रहने  वाले  लोगों  की  उचित  देखभाल  की  जानी  चाहिए  ।  जिन  घरों  में  वे  रहते  हैं  वे  मिट्टी  के  बने

 हुए  हैं  ।  सरकारी  मकानों  में  घटिया  सामग्री  लगी  जब  बाढ़  आती  है  तो  इन  निचले  क्षेत्रों  में
 रहने  वाले  लोग  ही  प्रभावित  होते  जब  ऐसी  बाढ़  आती  हैं  तो  प्रभावित  लोगों  से  ऐसे  स्थान  खाली
 करा  लेने
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 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जब  कभी  ऐसी  बाढ़  आती  हैं  तो सरकार  की  पहले  ही  चेतावनी  देने  के

 उपाय  करने  चाहिये  और  यह  देखना  चाहिए  कि  ये  लोग  प्रभावित  न  विशेषतौर  पर  बरसात  के

 मौसम  में  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  लोग  खाने  और  पीने  के  पानी  के  लिए  पीड़ित  हैं  तो  यह  सामग्री

 हवाई  जहाज  से  गिराई  जाती  है  ।  आमतौर  पर  हवाई-जहाज  से  गिराई  जाने  वाली  यह  सामग्री  गलत

 स्थान  पर  गिरती  इन  वस्तुओं  के  लिए  छीना  झपटी  होती  है  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  खाद्यान्नों

 जब  उललब्ध  संग्रहण  किया  जाना  चाहिए  ताकि  जब  बरसात  आए  तो  लोग  खाने  की  कमी  से

 पीड़ित  न  हों  ।  जब  बाढ़  का  इतना  पानी  होता  है  तो  पीने  का  पानो  नहीं  होता  ।  इस  पर  विचार

 किया  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  इन  बातों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  जो  उपेक्षित  रही  हैं  ।  उन्हें  इन

 समस्याओं  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  कावेरी  पट्टी  में  लोगों  को  कटु  अनुभव  है  ।

 संक्रमित  खाने  तथा  पीने  से  हैजे  जैसी  कई  बीमारिया  पैदा  हो  जाती  इन  छूत  की  बिमारियां

 से  बचने  के  लिए  मेरे  विचार  में  बाढ़  पर  नियन्त्रण  करना  चाहिए  और  आमतौर  पर  समुद्र  में  बहने
 वाले  पानी  की  झीलों  और  तालावों  में  एकत्र  कर  लेना  चाहिए  ताकि  इन  झीलों  तथा  तालाबों  से

 सिंचाई  का  उद्देश्य  पूरा  हो  सके  |  तालाबों  तथा  नदियों  के  बांधों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  हमारे
 पास  बेहतर  योजनाएं  होनी  चाहियें  ।  इन  उद्देश्यों  के  लिए  हमारे  पास  बेहतर  प्रशासनिक  सूझबूझ

 होंनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  पूर्ण  विचार  करें  तथा  जब  कभी

 प्राकृतिक  आपदाएं  आएं  तो  यह  देखे  कि  लोग  पीड़ित  न  हों  और  उन्हें  कठिनाईयां  न  हों  क्योंकि  हम

 लापरवाही  करते  हुए  पकड़े  गए  हैं  ।  इस  प्रकार  सरकार  लीगों  की  सहायता  कर  सकती

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  बहुत-बहुत  शुक्रिया
 कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  वक्त  दिया  ।  मैं  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  का  स्टेटमैंट  देख  रहा
 उसमें  लिखा  है  कि  स्टेट  गवनेमेंट  को  पता  फिर  यहां  पता  चला  मैं  समझता  हूं  कि  सरकारों  को
 पता  चलने  से  ज्यादा  अच्छा  होता  यदि  इफेक्टेड  होने  वाले  लोगों  के  लिए  व्यवस्था  की  जाती  हैं  ।  जैसा
 कि  आपने  अपने  स्टेटमेंट  में  लिखा  है  कि  विड  की  स्पीड  80-90  किलोमीटर  प्रति  घंटा  होती  है  और
 उसके  साथ  साथ  वारिश  हो  रही  होती  है  तो  ऐसे  वक्त  में  इवेकुएशन  मुश्किल  हो  जाता  मैं  सरकार
 से  दरख्वास्त  करना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी  जिनसे
 एडवांस  में  पता  चल  जाए  कि  80-90-100  किलोमीटर  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  से  हवा  चलने  वाली  है
 और  वारिश  भी  होते  वाली  है  ।  इस  तरह  की  मशीनें  आज  हिन्दुस्तान  में  और  सारी  दुनिया  में  मौजूद

 पूरी  दुनियां  में  इसके  लिए  मशीन  लगी  हुई  हिन्दुस्तान  में  भी  इस  तरह  की  मशीनें  मौजूद  हैं  :
 इस  तरह  के  इलके  में  इबंकएशन  का  इन्तजाम  वड़े  पैमाने  पर  रहना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  आसानी
 से  निकाला  जा  सके  और  इन्सानी  जान  को  बचाया  जा  सके  ।  और  साथ-साथ  ज॑से  जानवरों  की  बात
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 जानवरों  को  भी  बचाया  जा  सके  ।  जो  लोगों  की  पूंजी  जो  घरों  के  अंदर  महफूज  होती
 उसको  बचाया  जा  सके  ।  .

 आपने  देखा  जो  फिशरमैंन  मछली  मार  रहे  होते  कोस्टल  एरियाज  वे  इसके  बहुत
 ज्यादा  शिकार  होते  हमारी  तरफ  से  कोई  इन्तजाम  नहीं  रहता  कि  उन  तक  खबर  पहुंचा  सकें  कि
 24  घण्टे  बाद  या  28  घण्टे  बाद  इस  तरह  का  साइक्लोन  आ  रहा  6  जिससे  आपकी  जान  को  खतरा

 हो  सकता  सरकार  को  इसके  लिए  पूरी  व्यवस्था  एडवांस  में  रखनी  चाहिए  ताकि  उनकी  जान

 और  माल  की  हिफाजत  की  जा  सके  ।

 रिलीफ  का  जिक्र  भी  इसके  अन्दर  हुआ  है  कि  75  परसेंट  सैंट्रल  गवनंमेंट  देती  हैं  और  25

 परसेट  स्टेट  गवनमेंट  की  तरफ  से  दिया  जाता  जिसको  सेंट्रल  रिलीफ  फण्ड  कहते  हैं  ।  मैं  दरख्वास्त
 करू गा  कि  जहां  आप  गरीबों  की  मदद  कर  रहे  हैं  वहां  जो  गरीब  फामंस  जिनकी  खेती  उजड़  गयी

 खेती  बरबाद  हो  गयी  मैं  दरख्वास्त  कर ूगा  कि  कम  से  कम  जो  भी  आप  पैसा  भेज  रहे  हैं  उसका
 25  फीसदी  निकाल  कर  गरीब  किसान  के  लिए  खाद  और  बीज  की  व्यवस्था  करायी  जाए  ताकि

 रिहैविलिटेशन  का  काम  बड़े  पैमाने  पर  हो  सके  |  साथ  जो  फिशरमैंन  जिसकी  वोट  दूट  हो  गयी

 हो  वह  भी  दिलाने  का  काम  किया  जाए  ।

 इसमें  जिक्र  है  कि  नेशनल  हाउसिंग  बैंक  और  हुडको  से  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ६.  हाउसिंग
 के  लिए  मदद  करें  |  मैं  दरख्वास्त  करू  खास  तौर  से  वैसे  इलाकों  को  देखा  जाए  जहां  पर  स्ट्राम
 का  बराबर  इफैक्ट  होता  बहुत  सारे  इलाके  व ेऑफ  बंगाल  को  कीस्टल  एरियाज  को

 कुछ  खास  इलाके  हैं  जहां  पर  बराबर  साइक्लोन  आता  है  ।  ऐसे  इलाकों  में  जो  घर  बनें  उसमें
 ख्याल  रखा  जाए  कि  स्ट्राम  प्रोटेक्टिड  हों  और  इसमें  पूरी  जो  गरीब  लोग  उनके  लिए  छोटे
 मकान  बनाने  दी  जाए  ।  मैं  इन्हीं  अलफाज  के  साथ  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  जो  अभी  आप
 राशि  वहां  के  लिए  उपलब्ध  करा  रहे  जितनी  क्षति  हुई  उसके  लिए  वह  कम  इसको  बढ़ाया
 जाए  ताकि  वहां  की  रियायतें  चाहे  आग्ध्र  प्रदेश  तमिलनाडु  वे  अच्छी  तरह  से  रिलीफ  का  काम
 कर  सके  और  खास  तौर  से  गरीबों  के  लिए  कर

 इन्हीं  चन्दर  अलफाज  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समःप्त  करता  हूं  ।

 ]

 डा०  सुधोर  राय  :  उपाध्यक्ष  चक्रवात  तथा  भूकम्प  ज॑सी
 प्राकृतिक  आपढाएं  हमारे  देश  में  लगभग  वाधिक  बात  बन  गई  यह  एक  बड़ा  देश  लगभग
 एक  उप-महाद्वीप  जितना  है  और  इसलिए  देश  के  कुछ  भाग  बाढ़  से  गश्रभावित  हैं  कुछ  अन्य  भाग
 प्रतिवर्ष  सूखे  की  चपेट  में  रहते  जब  ऐसी  आपदा  आती  हैं  जो  आमतौर  पर  यह  होता  है  कि  मन्त्री
 महोदय  अपने  अधिकारियों  के  साथ  एक  हवाई  सर्वेक्षण  करते  हैं  ।  फिर  कुछ  अधिकारी  उस  जगह  जाते
 राहत  काय॑  शुरू  करते  हैं  और  सरकार  जो  कुछ  देती  है  उसे  गरीब  लोग  साभार  स्वीकार  कर  लेते  हैं  ।'
 और  फिर  सरकार  उनकी  दवनीय  दशम  को  भूल  जाती  है  क्योंकि  सत्तारूढ़  दल  इस  बात  से  सन्तुष्ट
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 हो  जाता  है  कि  उनका  वोट  बैंक  सुरक्षित  है  ।  आभारी  लोग  उन्हें  सत्ता  में  लाने  के  लिए  बोट  देंगे  और

 इस  कहानी  की  साल  दर  साल  पुनरावृत्ति  होती  है  क्योंकि  भारत  में  हर  वर्ष  चक्रवात  तथा  बाढ़  आती

 हैं  । सवसे  अधिक  हानि  किसको  होती  है  ”?  गरीब  दलित  लोग  ही  हैं  जो  सर्वाधिक  कष्ट  सहते
 हैं  ।  क्योंकि  वे  क्षति  उठाते  इसलिए  सरकार  किसी  स्थायी  हल  के  विषय  में  नहीं  सोचती  ।  क्या  ऐसी
 समस्याओं  से  निपटने  हेतु  कोई  संकटकालीन  योजना  है  ?  क्या  उनकी  सहायता  और  पुनर्वास  हेतु  कोई
 स्थायी  राहत  योजना  है  ?  ऐसा  इस  कारण  है  क्योंकि  सरकार  भली  भांति  जानती  है  कि  वे  लोग

 मूक  और  निर्धन  हैं  तबा  सरकार  को  प्रभावित  नहीं  कर  सरकार  प्रभावित  क्षेत्र  में

 हेलीकॉप्टर  में  बैठ  कर  जाती  है  तथा  खाद्य  सामग्री  का  वितरण  कर  देती  है  ।  चाहे  उनके  बच्चे  महामारी
 से  मरते  उनकी  झोंपड़ियां  घराशायी  होती  रहें  किन्तु  सरकार  कुछ  नहीं  करती  ।

 सभी  प्राप्त  सूचनाओं  के  तमिलनाडु  के  गांवों  के  निचले  हिस्से  जल  मग्न  हैं  ।

 दक्षिण  कामद-ए-मिल्लत  तथा  कुछ  अन्य  जिले  प्रभावित  वहां  खड़ी  फललें  क्षतिग्रस्त  हो

 गयी  लाखों  झोपड़ियां  घूलि-धूसिरत  ह  गयी  हैं  ।  चक्रवात  तथा  मूसलाधार  वर्षा  के  कारण

 पांडिचेरी  तथा  आंध्र  प्रदेश  को  भी  नुकसान  पहुंचा

 मैं  सरकार  से  इस  समस्या  को  स्थायी  रूप  से  हल  करने  का  अनुरोध  करता  हुं  ।  प्रत्येक

 प्रवण  क्षेत्र  के  लिए  निष्क्रमण  केन्द्र  होने  चाहिएं  ।  आंध्र  प्रदेश  के  माननीय  सदस्यों  ने  मुझे  बताया  है  कि

 आंध्र  प्रदेश  में  चक्रवात  का  झटका  प्रतिवर्ष  आता  चक्रवात-प्रवण  प्रत्येक  बड़े  गांव  में  निष्क्रमण

 केन्द्र  क्यों  नहीं  बनाए  गए  ?  प्रत्येक  जिला  केन्द्र  तथा  तालुक  केन्द्र  में  खाद्यान्नों  का  पर्याप्त  भंडार  होना

 चाहिए  ताकि  राहत  कान  तुरन्त  शुरू  किया  जा  इसके  तमिलनाडु  राज्य  को  विपत्ति

 राहत  कोष  के  रूप  में  केन्द्र  स ेकेवल  39  करोड़  रुपये  मिले  जबकि  तमिलनाडु  का  अनुमान  था  कि

 उसे  390  करोड़  रुपये  की  धनराशि  के  बराबर  हानि  हुई  क्या  तमिलनाडु  इस  हानि  की  भरपाई

 करने  में  समर्थ  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  के  राज्य  निर्बेन  नगरपालिकाओं  से  बेहतर  स्थिति

 में  नहीं  वे  हमेशा  वित्तीय  संकट  से  ग्रस्त  रहते  वे  हमेशा  भीख  का  कटोरा  लेकर  केन्द्र  सरकार

 के  पास  जाते  हैं  ।  क्या  यह  तमिलनाडु  अथवा  कर्नाटक  अथवा  आंप्र  प्रदेश  का  उत्तरदायित्व  है  कि

 बातों  ने  उनके  क्षेत्रों  के  वड़े  भागों  का विनाश  कर  दिया  है  ?  यह  उनका  कसूर  नहीं  केन्द्र

 को  राज्यों  की  सहायतार्थ  आगे  आने  चाहिए  ।  केन्द्र  को  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  करना  चाहिए  ताकि  कृषि

 संबंधी  कार्य  तुरन्त  शुरू  किए  जा  सकें  ।  इस  मौसम  को  फसलें  नष्ट  हो  गयी  किन्तु  यदि  कृषक  अगले

 मौसम  में  फसलें  उगा  सकें  तो  कम  से  कम  वे  संकट  का  सामना  कर  सकेंगे  ।

 ऐसी  विपदाओं  को  कबर  करने  के  लिए  फसल  बीमा  योजना  होनी  राहत  कार्यों  के

 लिए  स्थायी  योजना  होनी  इस  देश  में  गरीब  लोग  समझते  हैं  कि  यह्  तो  उनका  प्रारब्ध  है
 और  उनकी  नियति  में  किसी  तरह  भी  सुधार  नहीं  हो  सकता  सरकार  गरीबों  की  इस  मानसिकता

 का  लाभ  उठाती  अब  समग्र  है  कि  सरकार  इस  समस्या  को  स्थायी  रूप  से  हल  करने  के  लिए  आगे

 आये  ।  कृषकों  को  ऋग  दिए  जाने  चाहिए  ताकि  वे  स्थाथ्री  आधार  पर  रहने  के  घर  बना  सकें  ।

 कार  लॉरी  बेकर  की  सलाह  ले  सकती  है  जिसने  केरल  में  आश्चयं  जनक  प्रयोग  किए  मात्र  8,000
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 रुपयों  से  लॉरी  बेकर  ने  केरल  के  लोगों  के  लिए  कम  लागत  के  मकानों  का  निर्माण  करने  का  प्रयोग  शुरू
 किया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  कम  लागत  के  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाने  उनसे

 सलाह-मशविरा  कर  सकती

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 झरी  वो०  कुमार  :  कल  से  यह  सदन  इस  वर्ष  नवम्बर  के  महीने  में  बंगाल

 कीखाड़ी  में  बने  चक्रवातीय  अंधड़  के  कारण  आयी  विपदा  तथा  मानव  खड़ी  रहने  के

 पशुओं  को  हुई  क्षति  तथा  मूसलाधार  वर्षा  के  कारण  हुए  भू-क्षरण  तथा  तटबन्धों  के  टूटने  के कारण  हुई
 क्षति  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहा  है  ।

 इस  बार  विशेष  रूप  से  दक्षिण  के  तीन  बड़े  राज्य  आंध्र  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  बुरी  तरह

 प्रभावित  हुए  हैं  ।

 अब  मैं  सरकार  से  विशेषकर  मन््त्री  महोदय  यह  जानने  का  इच्छुक  हूं  कि  क्या  हम  मन््त्री

 महोदय  द्वारा  किए  गए  ह॒दाई  सर्वेक्षण  तथा  उसके  बाद  सदन  में  दिए  गये  कुछ  वक््तव्यों  से  सन्तुष्ट  हो

 जाएं  तथा  अन्त  में  यह  कहें  कि  हमी  केवल  योजना  आयोग  द्वारा  दिये  गए  दिश्लानिदेशों  से  निदेशित  होते

 हैं  जिनके  अन्तगेत  केन्द्रीय  विपत्ति  राहत  कोष  से  प्रभावित  राज्यों  को  सहायता  दी  जा  सकल

 यदि  भारत  सरकार  यह  सोचती  है  कि  उनका  काम  खत्म  हुआ  और  वे  अपने  हाथ  मात्र  इतना  कह  कर

 खींच  लें  तो  मेरा  ख्यांल  हम  यहां  निरथंक  चेष्टा  कर  रहे  हैं  तथा  इस  महती  सभा  में  की  गई

 बहुमूल्य  चर्चाओं  और  उनमें  हमारे  यहां  उपस्थित  मित्रों  द्वारा  किये  गए  योगदान  से  कुछ  होने  वाला

 नहीं  है  ।

 मैं  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  राज्य  और  उसमें  भी  बंगलौर  तथा  कोलार  के  तौन  जिलों  में

 हुई  क्षति  के  विवरण  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मेरे  मित्र  गण  पहले  ही  इस  पर  बिस्तार-से  प्रकाश  डाल

 चुके  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  और  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  यदि  ये  सुझाव
 युक्त  हैं  तो  वे  स्वतन्त्रता  के  45  वर्षों  के  बाद  कम  से  कम  इस  मोड़  पर  तत्काल  सुधारात्मक
 उपाय  आरम्भ  करने  की  बात  सोच  सकते  यदि  हम  स्थायी  उपचारात्मक  उपायों  के  विषय  में  नहीं
 सोच  सकते  तो  शायद  प्रति  जैसा  कि  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  हमें  मूसलाधार  तथा

 कुछ  मामलों  में  सूखे  के  कारण  हानि  उठाते  रहेंगे  ।

 .  अब  हमारे  सामने  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  के  मध्य  कावेरी  नदी  के  जल के  बंटवारे  के  रूप  में

 पहले  से  ही  एक  समस्या  उपस्थित  यदि  सरकार  वास्तव  में  ख्याल  करती  है  और  यदि  उन  सुझावों
 पर  विचार  जो  मैं  बताने  जा  रहा  तो हम  उस  समस्या  को  भी  श्रभावरी  ढंग  से  हल  कर
 सकते  हैं  ।

 महानदी  तथा  कावेरी  को  जोड़ने  की  बात  भी  होती  रही  है  ।  यह  काफी  समय  से  चल
 रही
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 यह  सूखे  की  स्थिति  पर  नियन्त्रण  करने  में  भी  सहायक  होगा  और  भयंकर  बाढ़  पर  भी  ।

 3.11  म०  प०

 वबी०  एसम०  सईद  पीठासीन  हुए ]

 टैंकों  और  नदियों  के  तलों  से  गाद  निकालना  दूसरा  उपचारात्मक  उपाय

 शी  के०  राममति  :  क्या  नदियों  को  जोड़ने  से  समस्या  हल  हो  जायेगी  ?  क्या  हमें

 बाढ़  से  राहत  पाने  के  लिए  नदियों  को  जोड़ने  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  है  ?

 शी  बो०  घनंजय  कुमार  :  यह  एक  स्थायी  उपचारात्मक  उपाय  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करते

 हैं  प्रति  वर्ष  इस  तरह  की  चर्चाएं  सदन  में  होती  रहेंगोतर  और  माननीय  मन्त्री  के  मुंह  से  हम
 केवल  एक  ही  बात  सुनते  रहेंगे  ।

 श्री  के०  राममूरति  :  आप  उच्चतम  न्याणालय  के  निर्णय  से  पहले  नहीं  बल्कि  बाद  में  इसका  जिक्र
 कर  रहे  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  क्या  इससे  मौजूदा  समस्या  हल  हो  पायेगी  ?

 श्री  वो०  धनंजय  कुमार  :  मैं  सरकार  से  यही  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  तमिलनाडु  और
 कर्नाटक  के  बीच  कावेरी  नदी  के  पानी  को  बांटने  का  हल  निकलेगा  ।  हम  इस  समस्या  का

 पूर्ण  समाधान  ढूंढ़ना  चाहते  हैं  ।

 श्री  के०  राममृति  :  उच्चतम  न्यालय  के  निर्णय  के  पश्चात्  ।

 श्री  वी०  धनंजय  कुमार  :  दोनों  पाटियों  के  त्रीच  शांतिपूर्ण  समाधान  के  रास्ते  में  न तो  उच्चतम
 न्यायालय  और  न  ही  कोई  न्यायाधिकरण  आयेगा  |

 सभापति  महोदय  :  आप  कृपया  तूफान  सम्बन्धी  विषय  तक  ही  सीमित  रहिये  ।

 क्री  बोौ०  घनंजय  कुमार  :  मैं  न््यायसंगत  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।  जैसा  मैंने  पहले  भी  कहा  एक
 सुझाव  यह  है  कि  महानदी  और  काबेरी  नदियों  को  जोड़  दिया  जाये  |  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि
 जलाशयों  और  नदी  तलों  का  गाद  निकाला  नदियों  में  अत्यधिक  गाद  भरा  हुआ  है  और  इसी
 कारण  प्रति  वर्ष  हम  बाढ़  और  सूखे  से  पीड़ित  रहते  हैं  ।

 दूसरी  जलाशयों  पुश्तों  और  नदी  बांधों  में  दरारें  पड़  गई  इसलिए  व्यापक  पैमाने
 पर  पुननिमाण  कार्य  शुरू  किया  जाना  पुश्तों  और  नदी  वांधों  के  पुननिमाण  दोनों
 समस्याएं  हल  हो  जायेंगी  ।

 अव  मैं  भू-कटाव  को  रोकने  की  बात  पर  आता  हूं  ।  हम  भू-कटाव  और  वन-संरक्षण  के  बारे  में
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 भी  वात  करते  परन्तु  कोई  स्थायी  उपाय  नहीं  किया  जाता  इसलिए  इन  मुद्दों  पर  भी  विचार
 विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  गत  वर्षों  में  अस्थायीं  राहत  उपायों  पर  कई  हजार  करोड़  रुपये  खर्च  किये
 जा  च्के  यदि  निश्चित  योजनाएं  तैयार  कर  के  इन  धनराशियों  का  समुचित  उपयोग
 फ़िया  जाता  है  तो  हम  स्थायी  उपचांरात्मक  उपाय  कर  सकते  हैं  और  ये  समस्याएं  सुलक्षायी  जा
 सकती  हैं  ।

 कनटिक  सरकार  ने  130  करोड़  रुपये  की  मांग  की  माननीय  भन््त्री  ने  सर्वेक्षण
 करने  के  परश्चात्  कहा  है  कि  आपदा  राहत  कोष  में  से  हम  केवल  27  करोड़  रुपये  के  हकदार  हैं  और

 यह  राशि  हमैं  पहले  ही  दी  जा  चुकी  दसवीं  लोक  सभा  के  पहले  सत्र  में  सामान्य  वर्षा  ऋतु  के  दौरान
 बाढ़  से  हुई  क्षति  के  बारे  में  उल्लेख  किया  था  परन्तु  वही  उत्तर  दिया  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि
 सरकार  मजबूर  हैं  क्योंकि  योजना  आयोग  ने  मार्गनिर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  तथा  वह  इस  आपदा  राहत
 कोष  में  से  धनराशि  दे  सकता  है  ।

 कृषि  भम्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  यह  वित्त  मन्त्रालय  का
 कायं

 श्री  बो०  धनंजय  कुमार  :  उस  समय  मन्त्री  महोदय  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  हमें  सरकार
 से  अनुरोध  करना  चाहिए  कि  यह  राष्ट्रीय  आपदा  है  और  ऐसी  स्थिति  में  केवल  भारत  ही  हमें
 बचा  सकती  है  ।  अब  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इस  पर  सष्ट्रीय  आपदा  के  रूप
 में  विचार  करने  जा  रही  है  था  नही  क्योंकि  भारी  बाढ़  के  कारण  तीन  प्रमुख  दक्षिणी  राज्यों  पर  बुरा
 प्रभाव  पड़ा  यदि  भारत  सरकार  सोचती  है  कि  यह  राष्ट्रीय  आपदा  करने  के  लिए  सही
 मामला  है  तो  भारत  सरकार  गरीब  किसानों  और  पीड़ित  लोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 में  इन  तीनों  राज्यों  की मदद  कर  सकेगी  ।  हम  प्रधान  मन्त्री  के  राहत  कोष  से  भी  घनराशि  उपलब्ध
 करा  सकते  हैं  ।  हम  अन्य  स्रोतों  का  भी  पता  लगा  सकते  इसलिए  भारत  सरकार  से  अपील  करूंगा
 कि  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किया  जाये  तथा  आपदा  राहत  कोष  से  सहायता  के  रूप  भें  पहले  ही
 दी  गई  धनराशि  के  अलावा  हमारी  अन्य  तरह  से  रक्षा  ।

 इन्हों  शब्दों  के  मैं  केन्द्रीय  सरकार  और  ग्रहां  बँठ  मन्त्री  जी  से  एक  बार  फिर  अपील  करूंगा
 कि  ऐसा  रास्ता  न  यहां  दिये  गए  वक्तव्य  मात्र  से  ही  संतुष्ट  ने  हों  तथा  सर्वेक्षण  दल  द्वांरा
 भेजी  गई  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  से  भी  सन्तुष्ट  न  कृपया  इंस  पेर  संहानुभूतिपूवंक  विचार  इसे
 राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  कपया  स्थायी  उंपचांरात्मक  कदम  उठाओ  तभी  हम  इस  समस्या  का
 अन्तिम  समाधान  कर  सकते  हैं  ।

 हर  न्ना
 ग

 श्री  धर्म  भिक्षम  :  सभापति  मैं  पालियामेंट  के  इसे  हाउस  पहली  बार
 भाषण  कर  रहा  हूं  और  मैं  आप  से  इल्तजा  करूगा  कि  मेरे  लिए  जरा  वक्त  का  लिहांज
 करे  ।  स्का
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 सभापति  फ्लड्ज  के  बारे  में  बहस  चल  रही  यह  साउथ  इण्डिया  की  परमानेंट

 प्राब्लम  साउथ  इण्डिया  में  आन्ध्र  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  हर  साल  इसके  शिकार  होते
 चले  जा  रहे  इस  पर  जब  कभी  भी  गवरनंमेंट  ध्यान  देगी  वह  तो  लेकिन  इसका  कोई  परमानेंट

 इलाज  नहीं  हो  सकता  ।  अ्ेंनरेबल  भेम्बर्स  अपने  ख्याल  का  इजहार  करते  हुए  यही  बात  बोल  रहे  हैं
 कि  नेचुरल  केलामिटी  कम  से  कम  सरकार  को  मान  लेना  और  उसको  रिकॉगनाइज

 ऐसी  मांगें  ब्रिटिश  राज  के  दोर  से  चल  रही  हैं  । आजादी  के  बाद  भी  यही  हालात  रहे  तो

 बहुत  दुख  की  बात

 मैं  ऑपसे  इल्तजा  करू गा  कि  इंसं  साईक्लॉन  में  ज्यादातर  मजदूर  फिसारमैन  और  गरीब

 किसान  मीरें  जा  रहे  गांवों  के  गांवों  में  उनके  मंकानात  को  संमुंद्र  की  लहरें  ब॒रबाद  कर  रही

 हम  यह  समझ  कर  इसे  अल्लाह  मियां  के  ऊपर  छीड़ेकर  खामोश  बैठ  हैं  कि  यह  कुदरती  बात  यह
 तमाम  सिलसिला  देंखें  तो  मुझें  समझ  में  आ  रहा  हैं  कि  गंए  हम  वो  जश्न  दारइਂ  ।  साउथ  में  संब

 साहिल  इलाका  वहां  जो  समुद्र  का  शिकार  होता  है  उसकी  मदद  नहीं  ऐंसी  चीज  आदतंन
 की  जा  रही  है  ।  ऐसा  ही  अगर  होगा  त्तो  ठीक  नही  में  आंध्र  श्रदेश  में  तीन  टाइम  15

 साल  तक  असेम्बली  मेम्बर  रहा  ।  इसी  चीज  को  मैंने  स्टेट  गवनंमेंट  के सामने  उनका  कहना  है  कि

 सदर  से  मदद  आनी  हम  हिसाब  से  25  है  तो  70  देंगे  व  40  है  तो  60  इस  तमाम
 से  ये  लोंग॑  म॑रतें  जा  मैरे  खयाल  में  सिर्फ  आंध्ा  प्रदेश  कां  ही  हिसाब  लैँगाया  जाए

 तो  ऐँक  लांखं  अस्सों  हैजीर  पब्लिक  बैंधरं  हों  उनको  दूसरी  जगह  बसाने  के  काम  को  हमारी  आंध्य
 अदेश  सेरेंकार  अंजाम  दें  |  उसमें  110  लोंग  मर  अब  तंकरीबन  दो  लाख  अंट्ठावन  हजार  हैक्टेयर

 की  फेंसेल  मंष्ट  हो  गई  ।  ये  त्तमोम  चीजें  देखते  हुए  204  करोड़  रुपया  देने  के  बाद  यह  अन्दाजा
 गेंयां  माननीय  प्रधांन  मंन्त्रीश्रीं  पी०  वी०  नरसिहराव  जी  जेब  नंन्दयाल  आए  थे  उस  समय

 हमारे  चींफ॑  मिनिस्टर  ने  उनसे  बात  कैरेंके  एक  एंक  मेमोंरण्डम  सब्बंसिट  तकरीबन  430  करोड़
 रुपए  की  ज॑रूंर॑त  यह  उनकी  मांगे  लेंकित  अंखबांरों  में  हमारे  केन्द्र  से  152  करोड़  रुपए  तीनों
 स्टेंट  में  देने  की  बांत  लिखी  गई  ।  येंह  ऐसी  बांत  है  कि  घर  तो  जल  गंयां  लेकिन  तुम्हें  मुफ्त  का  खाना

 ऐसा  अँगेर  कैन्द्र  सरेंकांर  सोचे  तो  यंह  दुख  की  बात  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  इस  वास्ते  मैं
 एक-दो  बातें  और  बोलकर  अपनी  तकरोीर  खत्म  कंरू

 मैं  नलंगोंडा  का  रहने  वाला  नलकोंडा  जिले  के  गोदावरी  और  क्ृष्णा  दोनों  पर

 प्रोजेक्ट  बनने  से  करीमनगर  महबूब  नगर  आदि  में  पशुओं  तंक  के  रहने  का  इलाका  नहीं
 रह  गंया  वहां  पोच्चमयेट  प्रोजेक्ट  और  नागाजुन  प्रोजेक्ट  का  मसला  25  साल  से  चलता  आ  रहा
 वहे  श्रीजेक्ट  ती  बन  श्रीराम  सागर  प्रीजेंकेट  गींदावरी  सें  वांरंगल  तक  आकर  रह  गया  लेकिन  उससे
 नालगोंडा  के  जिस  इलाके  को  लाभ  पहुंचता  नालगोंडा  तक  पानी  नहीं  पहुंचा  ।  पच्चीस  साल  का
 असी  गुजर  गया  लेकिन  अभी  तक  वह  मसला  हल  नहीं  हुआ  ।  ऐसे  श्रीसेलम  प्रोजैक्ट  की  जो  लैफ्ट
 कैनाल  वह  टनेल  के  रूप  में  बने  या  लिफ्ट  इरीगेशन  के  रूप  यह  मसला  आड़े  उसके  काम
 में  भीरुकावंट  पैदा  हो  गैयी  स्थिति  यहां  तक  है  कि  कैनील  का  जो  हिस्सा  कन्संट्रंकंट  हो  गया  उसे

 भी  जीगे  बनाने  से  छोड़  दिवा  गया  उसमें  से  नाले  को  मिकाल॑ने  कांम  छोड़  दियां  गया  ।  तथा

 वेंहां जो सब-डिवीजन के दो सैक्शन उन्हें भी बर्खास्त कर दिया २66
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 ;  आज ही  मेरा  पालियामेंट  में  एक  सबाल  इस  बारे  में  जब  मैंते  पूछा  कि  क्या  कोई  नया  प्रोग्राम
 प्रदेश  स ेआपके  पास  आया  है  तो  मुझे  जवाब  दिया  गया  कि  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  जब  ऐसा

 कोई  मामला  नहीं  है  तो  अब  तक  जो  प्रोजेक्ट  बन  रहा  प्रोग्रेस  हो  नाला  बन  रहा  डेम

 की  टर्नैल  का  काम  शुरू  हो  गया  उसे  क्यों  रोका  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  बोला  गया  ।  आंध्र

 प्रदेश  की  हकूमत  बोलती  है  कि  हमने  टर्नेल  की  स्कीम  को  मंजूर  कर  लिया  है  और  उसे  संन्द्रल  गवनंमेंट

 के  पास  भिजवा  दिया  सेंटर  से  मंजूरी  मिलने  पर  हम  काम  आरम्भ  कर  सकते  ऐसा  वहां  की
 म्बली  में  हमें  जवाब  मिला  |  यहां  आकर  जब  हमने  मालूम  किया  तो  पता  चला  कि  हमारे  पास  कोई  स्कीम

 ही  नहीं  है  ।  यदि  इन  तमाम  चीजों  को  देखें  तो  मालूम  होता  हैं  कि  इसमें  सैंद्रल  गवर्नमेंट  और  स्टेट

 गवनेमेंट  दोनों  की  स्पष्ट  गेर-जिम्मेदाराना  हरकत  है  ।

 मैं  आपके  जरिए  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि यदि  आप  वास्तव  में  विकास  चाहते  हैं  तो
 जमीन  के  लिए  पानी  की  व्यवस्था  खाद  की  व्यवस्था  कीजिए  और  अच्छा  बीज  किसातों
 को  दीजिए  ।  लेकिनों  किसानों  से  सम्बन्धित  पोर्टफोलियो  जिन  मिनिस्टर  साहब  के  पास  उन्हें
 पानी  की  फिक्र  नहीं  खाद  की  फिक्र  नहीं  है  और  न  अच्छा  बीज़  उप्रलन्ध  कराने  की  फ़िक्र  है  ।
 उनका  कहना  है  कि  हमारा  पोर्टफ़ोलियों  सिर्फ  एग्रीकल्चर  हैं  और  हम  सिर्फ  एग्रीकल्बर  को  ही
 देखते  इसी  कारण  तमाम  समस्याएं  उठती  जा  कहीं  कोई  कोआिनेशन  नहीं  है  ।.  किसी
 भी  जिले  इस  मसले  को  हल  करने  के  लिए  तीनों  के  बीच  कोआड्डिनेशन  होना  बहुत  जरूरी

 लाजिमी  बल्कि  साइंटिफिकली  है  ।  लेकिन  तमाम  लापरवाहो  की  यजह  से  आज  प्रोजेक्ट  का  मसला

 हल  नहीं  हो  रहा  खाद  का  मसला  अलग  जा  रहा  है  और  बीज के  बारे  में  तो  कोई  पूछने  वाला  ही
 नहीं  है  ।

 इस  वास्ते  मैं  आपके  जरिए  केन्द्र  की  हकूमत  से  दरयाफ्त  करूगा  कि  इन  तमाम  मसलात  को

 हल  करने  में  सरकार  अपनी  जिम्मेदारी  को  समझे  ।  यदि  सरकार  अपनी  जिम्मेदारी  को  समझती  तो
 आज  वह  स्थिति  पैदा  नहीं  होती  कि  किसी  का  मकान  नहीं  किसी  की  फसल  बह  गयी  ।  फिर  कहा
 जाता  है  कि  हम  एक  वक्त  का  खाना  एव  करोड़  रुपया  स्टेट  को  देंगे  ।  यदि  ऐसे  खयालात  या  मंतब्य
 आप  पब्लिक  के  सामने  रखते  करते  कुछ  नहीं  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  आपकी  गैर-जिम्नेदाराना
 हरकत  इसलिए  मैं  आपसे  अपील  करू गा  कि  पूरी  स्थिति  का  जायजा  लिया  जाये  और  तमाम
 स्याओं  के  परमानेंट  हल  के  साउथ  इंडिया  के  कोस्टल  परियाज  जहां  साइक्लोन  आते

 नेचुरल  कैलेमिटी  आती  उन्हें  हमेशा  के  लिए  नुकसान  से  बचाने  के  लिए  आप  स्थिति  का  ज़ायज़ा  लें  ।

 खसूसन  जिनके  मकान  बह  गये  स्पेशल  स्कीम  के  तहत  उनके  पक्के  मकान  बबाने  के  लिए  गल़ऩंमेंट
 को  खासतौर  पर  सोचना  चाहिए  ।  मैं  यहां  ज्यादा  तफसील  में  नहीं  क्योंकि  दुसरे  मैम्बस श्री  इस
 बारे  में  बात  करना  चाहते  हैं  ।  इतना  ही  कहते  मैं  आपको  शुक्रिया  भ्दा  करता  हूं  और  अपनी  तक़रीःर
 बन्द  करता  हूं  ।

 !

 भरी  बोल्लाबुल्ली  रामय्या  :  सभापति  बंगाल  की  खाड़ी  से  आए  ह्ाल्न  की
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 तूफानी  बाढ़  से  पूरे  दक्षिणी  राज्य--आन्ध्र  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  प्रभावित  हुए  आन्ध्र

 प्रदेश  मे ंसबसे  अधिक  नुकसान  पश्चिम  गोदावरी  के  तटवर्ती  जिलों  में  हुआ  है  जहां  पर  फसल  कटाई
 से  कुछ  ही  समय  पूर्व  धान  के  सारे  विंत्तों  को  नुकसान  पहुंचा  लगभग  6  0  करोड़  रुपए  मूल्य  का

 लगभग  सात  लाख  हेक्टेयर  घान  की  फसल  नष्ट  हो  गई  है  ।  विशेषतौर  पर  तटवर्ती  जिलों  में
 बार  ऐसा  हो  रहा  वर्ष  1983,  1986  और  1989  तथा  1990  में  ऐसा  ही  हुआ  था  ।

 1991  में  भी  हमें  भारी  क्षति  हुई  नवम्बर  के  आरम्न  में  भारी  वर्षा  से  पुनः  फसल

 कटाई  से  पूर्व  पूर्वी  और  पडिचिमी  कृष्णा  और  गुन्ट्र  और  नेल्लोर  के  तटवर्ती  जिलों  में

 वास्तव  में  अत्यधिक  नुकसान  हुआ

 उसका  तात्कालिक  मुख्य  उपचार  यह  है  कि  हम  फसल  बीमा  के  वारे  में  सोच  सकते  हैं  ।

 अनेक  क्षेत्रों  में  फसल  बीमा  का  लाभ  किसानों  को  उचितरूप  से  नहीं  दिया  जाना  क्योंकि  यह
 मन्डल  के  आधार  पर  दिया  गया  है  ।  यदि  मण्डल  का  एक  भाग  क्षतिग्रस्त  नहीं  हुआ  तो  फसल  बीमा

 नहीं  दी  जाती  है  तथा  किसानों  नुकसान  होता  है  ।

 वास्तव  में  कल  ही  पश्चिमी  गोदावरी  जिले  के  संसद  सदस्यों  ने  जिला  परिषद्  के  चेयरमेन

 के  साथ  प्रधान  मन्त्री  को  अभ्यावेदन  दिया  था  ।  जिन्हें  इन  क्षेत्रों  अच्छी  जानकारी  उन्होंने

 सहानुभूति  पूर्वक  कहा  कि  वह  इस  मामले  में  कुछ  करेंगे  ।

 नष्ट  हुए  घान  के  लिए  लिए  हमने  खाद्य  निगम  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  किया

 है  कि  वे  आदर ता  और  रंग  सम्बन्धी  वर्तमान  दिशानिर्देशों  में  छूट  दें  ताकि  कम  से  कम  कुछ  हृद  तक

 किसानों  को  मदद  दी  जा  सकती

 अन्य  जिस  बात  का  हम  अनुरोध  कर  रहे  हैं  वह  है  किसानों  को  पहले  ही  दिए  जा  चुके  ऋणों

 की  समय  सारणी  निर्धारित  की  जाए  और  इन  क्षेत्रों  में  कम  से  कम  पुदः  कृषि  के  विक्रास  के

 लिए  नए  ऋण  दिए  जाएं  ।  सरकार  उन्हें  कोई  नक्रद  देने  के  बजाए  कुछ  बी''ों  की  सप्लाई

 उवं  अन्य  विभिन्न  जो  किसानों  के  लिए  बहुत  उपयोगी  देकर  उनको  सहायता
 कर  सकती  ताकि  वे  इस  तूफान  से  हुई  क्षति  के  किसी  अंश  की  क्षतिपूर्ति  के  लिए  कुछ  फसलों  का
 विकास  भी  कर  ,...

 घन  के  साथ  साथ  तटवतीं  में  केले  और  छोटे  भुर्गीपालन  मत्स्यन  फार्मों  को  भी
 क्षति  पहुंची  है  ।  सड़कें  भी  पूर्ण रूप  से  क्षतिग्रस्त  हुई  इसके  लिए  हमें  केन्द्रीय  सरकार  से  पर्थाप्त
 घनराशि  आवश्यकता  भारत  सरकार  योजना  व्यय  में  से  केवल  अग्रिम  घनराशि  के  में
 इसे  दे  रही  है  ।  इससे  वास्तव  में  यह  प्रयोजव  पूरा  नही  हो  रहा  जेसा  कि  हमारे  एक  मित्र  से

 अनुरोध  किया  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  जाए  और  आप  सीधे  अथवा  प्रधान  मन्त्री  के  विशेष
 से  जो  भी  सम्भव  दे  सकते  हैं  और  तटवर्ती  जिलों  को  कुछ  राहत  दी  जाए  ।

 इन  तटवर्ती  जिलों  में  अकसर  आने  वाले  तूफानों  के  कारण  उन  निधन  लोगों  की  भारी  तबाही
 भी  हो  है  जिनके  पास  रहे  को  नहीं  इसलिए  हमने  यह  भी  अनुरोध  किया  है
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 आन्श्न  प्रदेश  के  तटवर्ती  जिलों  के आर-पार  और  दक्षिणी  राज्यों  के  अन्य  भागों  में  तूफान  राहत  आश्रम
 स्थल  बनाए  ताकि  अक्सर  अगले  वाले  इन  तूफानों  के  दोरान  लोगों  को  कुछ  राहत  संरक्ष
 मिल  सके  ।

 इन  विभिन्न  पहलुओं  में  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  खाद्य  निगम  को  इन  लोगों  की  सद्ायता
 करनी  चाहिए  |  फसल  बीमा  के  मानदन्डों  में  छूट  भी  दी  जाए  और  इन  लोगों  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 जाए  ।  राज्य  सरकार  ने  86  करोड़  रुपए  देने  का  अनुरोध  किटा  अक्सर  तूफानों  के

 गत  वर्ष  भी  -  वे  अपने  ऋणों  की  समयावधि  निर्धारित  करवाना  चाहते  हैं  और  वे  इस  धनराशि
 को  वापस  लेना  च'हते  अन्ततः  उन्हें  इसमें  से  कुछ  नहीं  मिलिगा  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  एक  विशेष  किस्म  का  प्राकृतिक  विपदा  कोष  बनाया  जाना  जिससे  इन  बड़ी  प्राकृतिक
 विपदाओं  के  दौरान  राज्य  सरकारों  का  बचाव  किया  जाएगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  तटवर्ती  जिलों  की

 सड़कों  री  जल-निकास  प्रणाली  और  -  विभिन्न  अन्य  आवश्यकताओं  के  पर्याप्त  धनराशि
 उपलब्ध  करनी  चाहिए  |  मुझे  आशा  है  कि  भारत  क्ृषि  मन्त्रालय  के  माध्यम  इसके  लिए  कुछ
 करेगी  ।

 श्री  डी०  पंडियन  :  सभापति  मैं  मद्रास  से  आया  हूं  ।  हाल  के  तूफान
 से  आए  बाढ़ों  के  कारण  मद्रास  शहर  बुरी  तरह  प्रथावित  क्षेत्रों  में  स ेएक  सारे  दक्षिणी

 राज्य--आन्ध्र  केरल  ओर  पांडिचेरी  का  कुछ  भाग  भी  प्रभावित  हुआ

 मैं  30  वर्षों  से  मद्रास  शहर  में  रह  हूं  और  हम  बारी-बारी  से  एक  वर्ष  पानी  की  कमी
 का  सामना  करते  है  तथा  दूसरे  वर्ष  बाढ़  की  समस्या  का  ।  किन्तु  इस  समय  यह  आपदा  अपने  चरम

 किन्तु  पर  पहुंच  गयी  है  और  तूफान  और  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  वास्तव  में  अपूरणीय  मैं  समझता

 हूं  प्रारम्भ  में  किया  गया  आकलन  गलत  है  ।

 मैं  लोगों  के  पास  जाता  क्योंकि  उन  लोगों  ने  मुझे  निर्वाचित  किया  मद्रास  शहर  के
 150  डिवीजनों  में  स ेलगभग  60  डिवीजन  पानी  में  डूबे  हुए  पहली  बार  संसद  सदस्य  और

 के  मन्त्रियों  को  लोगों  के  पास  नावों  के  द्वारा  पहुंचाना  पड़ा  ।  मद्रास  में  यह  कल्पनातीत  हम  नांवों
 की  कल्पना  किया  करते  थे  किन्तु  हमने  उनका  उपयोग  कभी  नहीं  किया  चार  दिनों  तक  हम
 लोगों  तक  पहुंचने  के  लिए  नावों  का  उपयोग  करते  रहे  लाखों  लोग  असहाय  हो  गए  नावों  से
 जाना  और  उन्हें  एक  रोटी  के  टुकड़े  अथवा  एक  समय  के  भोजन  की  पेशकश  करना  सहानुभूति  और

 भाई  चारे  की  अभिव्यक्ति  इससे  उनके  कष्टों  का  निवारण  नहीं  हो  सकता  चार  दिनों  से
 बिजली  .  कटी  पड़ी  क्यों  ?  निवारणात्मक  उपाय  के  रूप  में  उसे  काट  दिया  गया

 वहां  पेयजल  की  कोई  सुविधा  न  थी  ।  वे  पंसारी  की  दुकान  से  आवश्यक  वस्तुएं  खरीदमे  के  लिए  घरों
 से  बाहर  नहीं  निकल  सकते  थे  ।  उनकी  वंदना  की  केवल  कल्पना  की  जा  सकती  है  और  इसे  पैसे
 अथवा  शब्दों  के  मानदण्ड  पर  नहीं  परंखा  जा  सकता  चूंकि  ऐसा  प्रतिंवर्ष  होता  मैं  सदन--सदन  के
 सभी  सभी  राजनैतिक  दलों  के  संसद  सदस्थों--से  अपील  करता  हूं  कि  आपदाओं  के  समय  में
 हमें  कूछ  सबक  सीखना  चाहिए  और  शीघ्र  सहायता  उपलब्ध  करने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  और

 269



 निम्रभ  (93  के  अधीन  चर्चा  $  1991

 सध  ही  साथ  आपद्रा  से  निपटने  और  सम्भावित  क्षति  को कम  करने  के  लिए  दीघेकालिक  योजना

 बन्सनी  चाहिए  ।  हम  चक्नवाती  पुनरावृत्ति  को  रोक  नहीं  सकते  ।  यह  हमारे  सामथ्यं  से  बाहर
 शायद  कभी  कोई  वैज्ञानिक  ऐसा  कर  सके  किन्तु  हमारे  जीवनकाल  में  इसलिए  हमें  इससे  बचने

 और  इसके  परिणामस्वरूप  होने  वाली  वंदना  को  समाप्त  करने  के  लिए  योजना  बनादी  यह
 कोई  नई  बात  नहीं  है  क्योंकि  हमारा  ऐसा  वर्षों  का  अनुभव  भोपाल  में  गैस  का  रिसाव  और  इससे

 होने  वा  1  वंदना  एक  असमान्य  बात  है  और  शायद  ही  कभी  इसकी  पुनरावृत्ति  किन्तु  सूखा  व

 बाढ़  चिरस्थाई  हैं  और  अधिकारीगण  इससे  निपटने  के  लिए  निर्धारित  दिशानिर्देशों  से  परिचित
 फिर  भी  नौकरशाह  तभी  बंठकें  करके  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  बारे  में  चर्चा  करते  जब  ऐसी
 घटनायें  घटित  होती  हैं  ।  विपदाओं  के  प्रति  ऐसा  विभागीय  रुख  नहीं  अपनाया  जाना  चाहिए  ।

 सबसे  तमिलनाडु  तथा  भारत  के  अन्य  भागों  में  रहने  वाले  लोगों  की  वंदनाओं
 तथ्य  मांगों  का  परिगणत  करने  से  पूर्व  अन्य  राजनैतिक  दलों  के  सदस्यगणों  से एक  अपील  करना

 चाहता  हूं  क्योंकि  भारत  में  वर्तमान  सन्दर्भ  में  लगभग  सभी  प्रमुख  जिम्मेदार  राजनैनितक  दल  किसी
 न  किसी  राज्य  में  सत्ता  में  हैं  अथवा  सत्ता  में  भागीदार  यदि  देश  के  किसी  एक  भाग  में  प्राकृतिक
 आपदा  आती  है  तो  क्या  अन्य  राज्यों  को  अपना  योगदान  देकर  प्रभावित  लोगों  से  सहानुभ्रूति  व  एकता
 नहीं  जतानी  चाहिए  ?  क्या  इससे  राष्ट्रीय  अखण्डता  ब  भाई  चारे  की  भावना  को  बढ़ावा  नहीं

 ?  इसके  बजाए  मुझे  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  अपनी  मांगें  हुए  पीढ़ा  व  आश्चयं  हुआ
 जब  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  तमिलनाडु  अकारण  क्ृपापात्र  बन  रहा  है  और  अन्य  राज्यों  की  उपेक्षा
 करर  उनके  साथ  पक्षपात  बरता  जा  रहा

 किसी  संकट  के  समय  जब  लोग  दुखी  होते  हैं  तो हम  अपना  राजनैतिक  स्वार्थ  खोज़ने  लगते
 हैं  ।  मेरे  विचार  से  हमें  ऐसा  रुख  नहीं  अपनाना  चाहिए  |  आप  और  अधिक  मांग  कर  सकते  हैं  ।
 मैं  कर्नाटक  अथवा  आन्ध्र  में  रहने  वाले  अपने  भाइयों  की  कीमत  पर  तमिलनाडु  के  लिए  किसी  विशेष
 अल़ुदान  की  मांग  नहीं  करता  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रत्येक  राज्य  व  क्षेत्र  द्वारा  वहन  की  गई  क्षति  के  अनुपात
 में  सहायता  राज्लि  देनी  इस  बिना  पर  हमें  पक्षणात  बरतने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  इसमें '  राज़नतिक  स्वार्थों  क ेनिए  कोई  जगह  नहीं  है  ।

 न्ध

 99
 ब्धि

 60.

 यहां  पर  केवल  कृषि  मन्त्री  जी  को  बैठे  व  हमें  सुनते  देखकर  मुझे  आदचर्य  हो  रहा  है  ज॑ंसे
 प्राकृतिक  आपदाओं  का  संबंध  केवल  कृषि  विभाग  से  हैं  अन्य  किसी  विभाग  से  हम  सब  जानते
 हैं  कि  प्रकृति  का  भाक्रोश  एक  या  दूसरे  विभाग  के  बीच  भेदभाव  नहीं  करता  ।  यह  किसी  विशेष
 यातायात  नियम  का  पालन  नहीं  इस  पर  सभी  विभागों  को  चिन्ता  होनी  चाहिए  ।

 मैं  इस  बात  के  लिए  अभारी  हूं  कि  कुछ  अन्य  मन््त्री  महोदय  भी  यहां  मौजूद  हैं  ।

 सभ्नापति  महोदव  :  माननीय  सदस्य  सभाषोठ  से  संबंधित  हों  ।  इस  बाद-बिबाद  में  मत  जाए  ।
 कृषि  मंत्री  जी  यहां  बैठ  हैं  ।
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 एक  माननोय  सदस्य  :  यहां  चार  मंत्री  बेठ

 श्री  डो०  पंडियन  :  इसके  लिए  मैं  अ'भारी  हूं  ।  मेरा  कहना  हैं  कि  प्रकृति  ने  हेसा  उत्पात
 मचाया  है  कि  जीवन  का  हरेक  पहलू  इससे  प्रभावित  व  छिन्न-भिन्न  हुआ  है  ।  विशेषकर  मद्रास  में  मद्रास
 पत्तन  तथा  मद्रास  तेज  शोधक  उवरंक  तथा  दोनों  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  जोड़ने  वाली  तटीय
 सम्पर्क  सड़क  बुरी  तरह  क्षत-विक्षत  हो  गई  प्रत्येक  वारिश  से  सड़क  कट  जाती  है  और  इनसे  स्थानों
 के  बीच  कोई  सम्पर्क  नहीं  रहता  ।  कज्चा  तेल  पाइप  लाइनों  के  द्वारा  पहुंचता  है  ।  सड़क  खसब  होने
 पर  इंघन  ले  जाने  वोली  गाड़ियां  प्रभावित  होती  हैं  ।  वे  अन्य  वितरण  केन्द्रों  को  तेल  ले  जाती  इसमें
 व्यवधान  पड़ने  से  समस्त  राज्य  में  यातायात  प्रणाली  ठप्प  हो  जाती  हैं  ।

 जब  कभी  हम  राज्य  सरकार  से  कहते  हैं  कि  भूमि  का  कटाव  हो  रहा  है  जो  शहर  तक  फैलका
 जा  रहा  है  तो  वे  कहते  हैं  कि सागर-तट  की  रक्षा  करना  केन्द्र  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  हम
 इसके  बारे  में  कूछ  नहीं  जानते  ।  जल-भूतल  मन््त्री  जी  को  निश्चय  हीं  मामले  की  जांच  करनी  चाहिए
 ओर  इसका  स्थाई  उपचार  करना  चाहिए  क्योंकि  शहर  कटता  जा  रहा  है  और  इस  तमस्या  को  हल्के
 ढंग  से  नहीं  ले  सकते  ।

 इसी  प्रकार  जनसंख्या-बहुत  शहर  में  निष्क्रमण  की  प्रक्रिया  बहुत  कठिन  आप  लाखों  लोगों
 का  निष्क्रमण  नही  कर  सकते  ओर  फिर  उन्हें  कहां  बसाया  जाए  ?  यह  बहुत  कठिन  इस  सम्बन्ध  में

 हमारे  वैज्ञानिक  बधाई  के  पात्र  हैं  विशेषकर  अंतरिक्ष  विभाग  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी

 उन्होंने  विशेषकर  मौसम-विभाग  ने  समय  पर  चेतावनी  दी  |  दूरदशशन  तथा  आकाशवाणी  ने  भी  ऐसा
 वे  भी  बधाई  के  पात्र  किन्तु  साथ  ही  साथ  अन्य  विभागों  को  भी  चेतावनी  का  संदेश  संबंधित

 लोगों  विशेषकर  मछुआरों  तक  पहुंचाना  चाहिए  क्योंकि  वे  जीवन  का  एक  बड़ा  भाग  सागर  में  बिताते
 वे  टेलीविजन  नहीं  देखते  ।  केवल  रेडियो  सुनते  मत्स्यन  विभाग  को  इस  योग्य  होना  चाहिए

 कि  वह  उन्हें  पहले  ही  सतर्क  कर  दे  ।  जब  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  मछुवारे  अपनी  नौका  सहित  नष्ट

 हो  जाते  आपने  समाचार  पत्र  में  पढ़ा  होगा  कि  कुछ  लोग  बहकर  वंग्लादेश  चले  गए  और  इस  समय
 जेल  में  उन्हें  प्रधामन्त्री  की सहायता  से  बचाया  जाना  चाहिए  था  क्योंकि  इसमें  उनकी  कोई  लगती

 नहीं  थी  ।  बंग्लादेश  मद्रास  के  इतने  पास  नहीं  हैं  ।  इतनी  दूर  तक  वे  बहकर  चले  ऐसे  कुछ  स्थानों
 पर  इन  सभी  विभागों  और  शहरी  विकास  विभाग  के  बीच  समन्वय  होना  उनमें  समन्वय  नहीं
 है  क््यां  वहां  एक  रेलवे  उपरिपुल  वह  भी  क्षतिग्रस्त  हैं  और  उस  रेल  पुल  को  पार  करने  के  लिए  हमें
 रेल  विभाग  से  सम्पर्क  करना  होगा  कि  वह  सड़क  बनाने  उपकर्मा  बनाने  या  रेल  उपरिपुल  बनाने  के

 लिए  अनुमति  दे  ।  इसलिए  केन्द्र  और  राज्य  तथा  अन्य  सभी  विभागों  के  बीच  समन्वयात्मक  प्रयास  होना
 चाहिए  ।

 आप  सब  को  मिलकर  सोचना  होगा  और  इसे  एक  राष्ट्रीयं  समेंस्यां  के  रूप  में  देखेनां  होगा  और
 इसे  हल॑  तुरन्त  सहायता  देने  और  दीघेकालीन  योजर्ना  बनाने  के  लिए  प्रेयास  करेंना  होंगा  ।

 :
 कालीन  उद्देशय  अवश्य  होना  चाहिएं  ।  मेरे  सभी  मित्रों  मे ंइसकी  मांग  की  यह  केवल  पैसा  देने  या
 अधिकाधिक  घन  आवंटित  करने  का  प्रइन  नहीं  है  उससे  अलग  केन्द्रीय  सरंकार  और  राज्य  सरकार  की
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 चिन्ता  का  महत्वपूर्ण  शहरों  और  राज्यों  कीं  राजधानियों  में  जहां  लोगों  की  आबादी  अधिक  है
 वहां  लोगों  की  जान  बचाने  और  वर्षा  के  जल  की  निकासी  की  व्यवस्था  होना  इसे  केवल
 नगरपालिकाओं  के  भरोसे  ही  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।  नगरपालिकायें  इन  बड़ी  समस्याओं  से  नहीं
 निपत  सकतीं  ओर  उनके  लिए  घन  भी  एक  कठिन  समस्या  बना  जायेंगी  ।  कम  से  कम  हमें  इससे  एक
 शिक्षा  लेनी  चाहिए  ।

 मद्रास  तथा  अन्य  बड़े  शहरों  के  लिए  यह  पहली  प्राथमिकता  होनी  चाहिए  तथा  नहर  व्यवस्था  को

 मिलनी  चाहिए  और  केन्द्रीय  सरकार  को  इसमें  पूरी  तरह  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  चावल  का  प्रश्न  तमिलनाडु  में  तंजौर  को  धान  कटोरा  कहा  जाता  और  वह
 ड्ब  गया  |  इस  जले  पर  नमक  छिड़कने  काटने  के  लिए  तैयार  खड़ी  फसलें  भी  नष्ट  हो  गईं  ।

 इसलिए  फिर  से  जुताई  करने  और  पूरी  प्रक्रिया  फिर  से  शुरू  करने  में  चार  महीने  लग  जायेंगे  |  उसे
 प्रक्रिया  क ेलिए  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  और  भूमि  सुधार  के  लिए  सहायता  नहीं  देती
 तो  यह  बहुत  मुहिकल  हो  जायेगा  और  हंम  देश  के  खाद्यान्न  भण्डार  में  योगदान  देने  योग्य  नहीं  हो
 पायेंगे  ।  उस  बारे  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  पूर्व  घोषणा  के  अनुसार  आपूर्ति  में  8

 ,000  से

 60,000  तक  करने  की  कटौती  न  करें  तमिलताडु  के  लिए  81,000  टन  तक  ही  रहने  दें  जब  तक  कि

 हमें  कठिनाइयों  से  छुटकारा  नहों  मिल  जाता  और  हम  अपनी  जमीन  को  पुनः  कृषि  योग्य  नहीं  बना
 और  कृपया  यह  भी  देंखें  कि मछुआरों  और  किसानों  के  मामले  में  कर्ज  माफ  हो  अथवा  कम  से

 कम  पुनः  निर्धारित  किया  जाए  ।  जब  तक  मैं  किसानों  के  बारे  में  बात  करता  हूं  तो  मैं  एक  बात  और

 कहना  चाहूंगा  ।  हमें  सीमांत  और  बड़े  किसानों  के  मानदण्ड  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि

 प्रकृति  ने  उन  सभी  को  दण्ड  दिया  सभी  को  सहायता  मिलती  चाहिए  |  आपको  राज्य  सरकार  की

 हर  संभव  सहायता  करनी

 तमिलनाडु  सरकार  की  ओर  से  मुझे  यह  कहने  में  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 भूकम्प  पीड़ितों  को  कुछ  सहायता  देने  वालों  में  हम  सर्वप्रथम  इससे  हमने  अपनी  सहानुभूति  दिखाई

 है  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  अन्य  राज्य  भी  ऐसी  सहानृभूति  दिखायेंगे  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  ने

 तमिलनाडु  के  लोगों  को  सहायता  देने  के  लिए  असाधारण  उपाय  किए  हैं  और  हम  आशा  करते  हैं  कि

 केन्द्रीय  यस्तरकार  भी  आवश्यक  सहायता  देने  में  अपनी  उदारता  दिखायेगी  ।

 डा०  एस०  पी०  याठव  :  माननीय  सभापति  आज  नियम  193  के  अधीन

 केवल  बंगाल  की  खाड़ी  में  हाल  में  ही  आए  तूफान  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।

 लेकिन  यह  समस्या  केवल  किसी  एक  क्षेत्र  विशेष  की  नहीं  बल्कि  यह  पूरे  देश  की  उत्तरी

 आरत  के  जितने  भी  प्रदेश  हैं  वे  सभी  प्रदेश  चाहे  उत्तर  प्रदेश  चाहे  बिहार  हो  या  उत्तरो  पूर्वी  प्रान्त

 सभी  में  बाढ़  की  स्थिति  बहुत  अधिक  भयानक  रहती  जंसे  ही  गर्मी  का  माह  तक  समाप्त  होता

 है  और  जुलाई  का  महीना  प्रारम्भ  होता  है  तो  भले  ही  बरसात  की  पहली  बूंद  तपती  दुपहरी  को  दूर
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 करने  के  लिए  अच्छी  लगती  लेकिन  बाढ़  की  विभीषिका  को  याद  करके  इन्सान के  रोंगटे  खड़े  होने
 लगते  हैं  ।  जो  लोग  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  उनको  पता  है  कि  नदियों  की  बाड़  विशेषकर  उत्तर
 प्रदेश  में  गंगा  नदी  की  बाढ़  की  विभीषिका  किस  प्रकार  से  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  परेशान  करती

 सरकार  को  इस  बात  का  इल्म  नहीं  होता  है  ।  इन  दोनों  के  बीच  में  योजनाएँ  बनती  घन
 आवंटित  होता  है  और  बाढ़  पर  काबू  पाने  की  डींग  हांकी  जाती  लेकिन  बाढ़  पर  किस  प्रकार  से
 नियंत्रण  किया  जा  सकता  है  इसकी  असल  कल्पना  नहीं  की  जाती  ।

 मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  हूं  वहां  पर  हसनपुर  पर  एक  बांध  गंगा  नदी  की  बाढ़  से  बांध  कटने
 लगा  और  इन्जीनियसं  ने  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  जो  योजना  बनायी  वह  थी  कि  ठोकर  बांध  लगाए
 जाएं  |  लेकिन  ठोकर  बांध  उस  रथान  पर  रूगाए  पूरब  की  दिशा  लेकिन  उत्तर  की  दिशा  में
 कटाव  हो  सकता  था  ।  कहीं  पर  ठोकर  बांघ  लगाए  जा  रहे  हैं  और  कहीं  पर  कटाव  हो  रहा
 समस्या  केवल  इस  बात  की  नहों  है  Fe  उसका  क्या  समाधान  हो  सकता  समस्या  यह  है  कि  समाधान
 किया  भी  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  मैं  इस  हा  उस  मांग  करता  हुं  कि इतनी  भीषण  समस्या  हम  दूसरें
 देशों  को  मित्र  और  इजराइल  अपने  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  को  हरियाली  वाले  क्षेत्रों  मे ंबदल  सकते
 चीन  अपनी  उन््मादी  नदियों  पर  नियन्त्रण  करके  उनको  कनन््ट्रोल  कर  सकता  लेकिन  हिन्दुस्तान  के
 अन्दर  केवल  योजनाएं  बनती  हैं  और  कागजों  पर  रह  जाती  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  है  देश  के
 अन्दर  बढ़ता  हुआ  भ्रष्टाचार  ।  भ्रष्टाचार  इतनी  जड़ों  में  पहुंच  गया  है  कि  हसनपुर  बांध  पर
 जो  कार्य  हो  रहा  थां  उसमें  करोड़ों  का  घोटाला  इन्जीनियर  करके  चले  गए  ।

 |

 उसकी  रिपोर्ट  मैंने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  दी  हमारे  जनपद  बदायूं  में  एक  छोटी  तहसील
 गुन्नौर  उस  क्षेत्र  में  जहां  गंगा  का  किनारा  था  तो  वहां  गत  वर्ष  कटाव  हो  रहा  था  ।  उस  समय
 मैंने  मुख्य  मंत्री  टेलीग्राम  दिया  और  उन्हें  तरह-तरह  से  कहा  गया  कि  कटाव  हो  रहा  है  और  अर्नेक
 लोगों  की  जान-माल  सब  गंगा  में  बह  जाएगा  ।  इसकी  कोई  परवाह  नहीं  की  गई  ।  जहां  लोगों  की  जान
 माल  का  खतरा  है  तो  वहां  कोई  मंत्री  पहुंचने  का  प्रयास  नहीं  करता  केवल  दावतों  और  मीटिगों
 में  विश्वास  किया  जाता  उनके  द्वारा  सही  इम्पीलीमेंटेंशन  नहीं  हो  पाता  है  ।  जो  होना  वह
 नहीं  होता  दो  वर्ष  पहले  जल  संसग्धन  राज्य  मंत्री  श्री  एम०  एस०  जैकब  ने  कहा  था  कि  768
 करोड़  रुपया  प्रतिवर्ष  बाढ़  नियन्त्रण  पर  खर्च  होता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  रुपया  कितने

 साज  तक  बर्बाद  होता  पिछले  25  सालों  से  इ  ना  घन  व्यय  हुआ  है  और  नुकसान  हुआ  और  कितना
 होता  रहेगा  और  बाढ़  विभीष का  हम  लोगों  को  परेशान  करती  रहेगी  ।  मैं  इस  सदन  में  और  सरकार
 से  मांग  करता  हूं  कि  सबसे  पहले  बाढ़-सूखा  राहत  कानून  बनाया  जाना  एक  निर्धारित  पॉलिसी
 हो  जिसके  तहत  काम  हो  सके  ।  बाढ़  नियन्त्रण  निगम  यर  आयोग  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं

 यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  बाढ़  को  राष्ट्रीय  समस्या  मानना  प्रदेशों  करी  समस्या  नहीं  ।  सरकार
 प्रदेशों  के  लिए  धन  आवंटित  करती  है  तो  राजनीतिक  दृष्टिकोण  सामने  जाते  हैं  अगर  उत्तर  प्रदेश
 में  बी०  जे०  पी०  की  सरकार  है  तो  धन  कम  मिलेगा  और  बिहार  में  जनता  दल  की  सरकार  है  तो  भी
 घन  कमर  इस  गम्प्रीर  समस्या  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जहां  पर  पुल
 जहां  बांध  उनके  रख-रखाव  का  काम  और  मरम्मत  का  काम  समय  पर  होना  जब  कटाव
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 होता  है  तभी  मरम्मत  कार्य  भी  होता  है  और  नदी  की  बाढ़  में  सब  कुछ  स्वाहा  हो  जाता  यह  पहले

 ही  पता  होता  है  कि  बाढ़  आयेगी  |  आगे  भविष्य  में  जब  बाढ़  आएगी  तो  हसनपुर  बांध  के  कटाव

 लगभग  के  कारण  मुरादाबाद  और  बंदायूं  जिले  के एक  लगभग  हजार  गांव  गंगा  नदी  की  बाढ़  की  चपेट

 में  लेकिन  सरकार  का  ध्यान  बांध  की  मरम्मत  पर  इस  समय  नहों  जा  रहा  है  ।  जब  बाढ़  आएगी
 या  बारिश  होगी  तो  तब  बांध  के  रख-रखाव  के  लिए  लाखों  करोड़ों  रुपए  दिए  जाएंगे  ।  यहां  सदन  के

 अन्दर  बहस  होती  और  वह  बहस  होकर  रह  जाती  उस  पर  कोई  गौर  नहीं  किया  जाता  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  सदन  में  जो  भी  चर्चा  हो  तो  उस  चर्चा  में  सांसदों  द्वारा  दिए  प्वाइन्ट्स
 नोट  किए  जाएं  और  जब  रेमेडी  की  जाए  तो  उन  प्वाइन्ट्स  को  भी  शामिल  किया  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  धन  के  दुरुपयोग  को  रोका  जाए  और  जो  क्षेत्र  बहाव  में  या  बाढ़  में  कट  गए  उनकी  तरफ
 ध्यान  दिया  जो  लोग  भूमिहीन  हो  गए  हैं  उनकी  भूमि  का  लगान  अवश्य  माफ  हो  जाना  चाहिए
 ऐसा  देखा  जा  रहा  है  कि  जिनकी  जमीन  गंगा  की  बाढ़  में  कट  लेकिन  उनसे  लगान  फिर  भी  वसूला
 जा  रहा  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  इतनी  ही  बात  कहना  चाहूंगा  कि  इस  को  राष्ट्रीय
 समस्या  मानकर  इसके  लिए  विशेष  कानून  बनाए  जाएं  ताकि  पूरे  देश  में  इस  भीषण  समस्या  का  समाधान

 निकल  सके  ।

 ]

 झी  के०  पी०  सिह  देव  :  सभापति  हम  वास्तव  में  माननीय  कृषि  मंत्री  को

 इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देते  हैं  कि  उन्होंने  ।2  नवम्बर  को  आए  समुद्री  तुफान  के  सम्बन्ध  में  स्वत
 बयान  दिया  है  जिससे  इस  चर्चा  के  लिए  प्रेरणा  मिली  अपने  बयान  में  उन्होंने  कहा  कि  उन्होंने  कुछ
 राज्यों  का  दौरा  किया  है  ।  अपने  बयान  में  उन्होंने  उल्लेख  करते  हुए  कहा  है  :  आन्ध्र

 प्रदेश  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  पांडिचेरी  के  तटीय  क्षेत्रों  में  भारी  वर्षा  हुई  इसके  प्रभ्माव  से

 मध्य  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र  राज्यों  के  भागों  में  व्यापक  वर्षा  हुई

 णहां  इस  समय  चर्चा  बंगाल  की  खाड़ी  में  आए  समुद्रो  तूफान  के  सम्बन्ध  में  की  जा  रही  है  और
 मेरा  विश्वास  है  कि  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  बंगाल  की  खाड़ी  के  तट  पर  स्थित  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  वे  हमारे  यहां  भी  दोरे  पर  जाएंगे  यद्यपि  उनके  योग्ग  राज्य  श्री  के०  सी०  लेंका  जुलाई  में

 भाई  बाढ़  के  दौरान  उड़ीसा  का  एक  बार  दौरा  किया  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  राज्य  प्रशासन  की

 इच्छा  नहीं  थी  कि  राज्य  मंत्री  कहां  का  दौरा  करें  ।  सलाह  के  बावजूद  और  बार-बार
 टेलीफोन  किए  जाने  के  बाद  श्री  लेंका  ने  दौरा  किया  और  अब  जबकि  बाढ़  जुलाई  में  आई
 थी  अस्त-व्यस्त  हुई  संचार  व्यवस्था  पूरी  तरह  ठीक  नहीं  हो  पाई  है  और  न  ही  क्षतिग्रत  मकानों  की
 मरम्मत  की  जा  सकी  है  और  विशेष  रूप  से  इससे  प्रभावित  उन  लोगों  के  मकानों  जो  समाज  के
 कमजोर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ।

 माननीय  क्रषि  मन्त्री  ने  अपने  स्वतः  बयान  में  इस  प्रकार  उल्लेख  .  किया
 मंत्री  की  इच्छानुसार  उन्होंने  कुछ  राज्यों  का  दौरा  किया  ।”  उन्होंने  यह  भी  उल्लेख  किया
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 कायं  पूरी  तरह  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  के  अधीन  छोड़  दिया  गया  है  जो  सहायता  के  मानदंडों  सहित
 राहत  व्यय  से  संबंधित  सभी  मामलों  के  बारे  में  निर्णप  करने  के  लिए  सक्षम  है  ।”  उन्होंने  आगे  कहा
 है  :  आपदा  राहत  निधि  है  जिसका  गठन  ।  |  1990  को  किया  गया  है  ।”  यहएक  मूर्ख
 दिवस  है  ।  वे  अपेक्षा  करते  हैं  कि  राज्यों  को  अपने-अपने  राहत  कायं  बिना  किसी  सहयता  के  करने

 मैं  उड़ीसा  से  आया  हूं  जो  एक  समुद्री  राज्य  आप  भी  मेरी  इस  बात  की  पुष्टि  करेंगे  कि
 पिछले  पच्चीस  वर्षों  में  जब  हम  यहां  युवकों  के  रूप  में  आये  एक  भी  वर्ष  ऐसा  नहीं  बीता  जब

 हमने  साल  में  कम-से-कम  दो  बार  समुद्री  बाढ़  और  सूखे  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  की  जहाँ
 तक  मेरे  उड़ीसा  का  संबंध  ये  तीनों  आपदाएं  उड़ीसा  में  सर्देव  बिद्यमान  रही  चुंकि  अन्य

 माननीय  सदस्यों  ने  अपने  राज्यों  की  समस्याओं  को  यहां  उठाया  मैं  अपने  भाषण  को

 उड़ीसा  में  आए  समुद्री  तूफान  और  बाढ़  तक  ही  सीमित  मैं  उड़ीसा  सरकार  के  अतिरिक्त

 द्वारा  संयुक्त  सचिव  कृषि  भवन  को  भेजें  गए  एक  संदेश  की  प्रति  में  से  इसे

 उद्धत  कर  रहा  हूं  ।  संदेश  52953  वर्ष  1990-91  में  आई  बाढ़  में  133  लोगों  की  मौत

 हुई  और  29692  पशुओं  की  जानें  गई  लोगों  के  21,  902  मकान  क्षतिग्रस्त  हो  गए  कुल  4,62,000

 हेक्टर  कृषि  योग्य  भूमि  पर  रेत  बिछ  18,144  लाख  मूल्य  की  सरकारी  सम्पति  को  नुकसान

 पहुंचा  ।

 समुद्री  तृफान  और  ओला  वृष्टि  के  कारण  पांच  लोगों  और  128  पशुओं  की  जानें  गईं  ।  लोगों

 के  31,024  मकान  क्षतिग्रस्त  हो  गये  और  18  लाख  रुपये  मूल्य  की  सरकारी  सम्पत्ति  को  नुकसान

 पहुंचा  ।

 4.00  म०ण्प०

 1990  में  भी  एक  भयंकर  बाढ़  आई  थी  जिसके  बारे  में  कह  मेरे  मित्र  श्री  गोपीनाथ  गजपति

 ने  चर्चा  आरंभ  की  थी  ।  तत्कालीन  प्रधान  श्री  चन्द्रशेखर  ने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  करने  के  पश्चात्

 50  करोड़  रुपये  देने  का  वादा  किया  था  जबकि  नुकसान  348  करोड़  रुपये  का  हुआ  था  ।  उड़ीसा

 सरकार  ने  भी  इस  संबंध  में  एक  ज्ञापन  दिया  था  |  वह  50  करोड़  रुपये  अभी  तक  पहुंचा  नहीं  है जबकि

 इसे  पिछले  वर्ष  घोषित  किया  गया  था  ।

 इस  वर्ष  जब  हमारे  माननीय  प्रधान  श्री  नरसिंह  राव  उड़ीसा  तो  उड़ीसा

 सरकार  और  राजस्व  विभाग  ने  भी  श्री  नररसिह  राव  जी  को  एक  ज्ञापन  उन्होंने  35  करोड़  रुपपे

 देने  का  वचन  दिया  जबकि  नुकसान  249  करोड़  रुपये  का  हुआ  मुझे  यह  जानकारी  नहीं  है  कि

 यह  धन-राशि  उड़ीसा  पहुंची  है  या  नहीं  |  हम  अपने  वरिष्ठ  मन्त्री  यहां  प्रतिनिधित्व  कर  रहें  माननीय

 राज्य-मंत्री  के  इस  बात  के  लिए  क्ृतज्ञ  यदि  वे  इस  प्रकार  प्रकाश  डालें  कि  क्या  वह  धन-राशि

 वहां  पहुंच  गई  और  यदि  तो  यह  कब  तक  पहुंचेगी  ।  मैं  उड़ीसा  से  आया  हूं  और  उड़ीसा  में  विकास

 का  कार्य  सबसे  बाद  में  आरंभ  हुआ  ।  उड़ीस  1803  तक  अंग्रेजों  से लड़ता  रहा  जबकि  शेष  भारत  ने
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 आत्म  सम्मपंण  कर  दिया  था  और  इसलिए  विकास  का  वाय॑  वहां  1803  के  बाद ही  शुरू  हो
 सका  ।

 हमारी  3.19  करोड़  की  जनसंख्या  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  की

 जन  संख्या  4  प्रतिशत  हमारे  सीमान्त  और  छोटे  किसानों  की  जनसंख्या  80  प्रतिशत  75

 प्रतिशत  का्यं-शक्तित-कृषि  पर  निर्भर  राज्य  की  दो-तिहाई  आय  कृषि  से  प्राप्त  होती
 जब  पूंजी  का  आधार  या  कर  कास्रोत  समाप्त  हो  रहा  तो  उड़ीसा  से  इन  आपदाओं  और
 कारी  घटनाओं  जंसे  समुद्री  तृफानों  और  सूखे  से  निपटने  की  उम्मीद  नहीं  की  जा  जो
 1954  से  पिछले  27  वर्षो  से  प्रत्येक  वर्ष  एक  के  वाद  दूसरी  घटती  चली  आ  रही  है  ।

 1954  में  आई  बाढ़  ने  भारत  सरकार  और  संसद  को  जगा  1954  से  बाढ़  एक

 राष्ट्रीय  समस्या  बन  गई  है  |  मेरा  उड़ीसा  अपने  मामले  से  वित्त  आयोग  को  अवगत  करता  रहा
 है  ।  हमारे  माननीय  श्री  साल्वे  के  नेतृत्व  में  नौवें  वित्त  आयोग  ने  उड़ीसा  का  दौरा

 जहां  सभी  संसद  सदस्यों  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  आयोग  5-1  ध्यान  विभिन्न  गाडगिल

 संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  की  ओर  दिलाया  गया  ।  यह  सहमति  व्यक्त  को  गई  कि  विकसित
 राज्यों  और  गरीब  जैसे  उड़ीसा  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के बीच  असमानता
 और  असन्तुलन  को  कम  किया  जाना  परन्तु  इनमें  से  कोई  फार्मूला  अब  तक  उड़ीसा  के  लिए

 सहायक  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  ।  हमारे  कृषि  मन्त्री  के  इस  स्वतः  बयान  में  भी  नोौवें  वित्त  आयोग  का
 उल्लेख  किया  गया  इन  आपदाओं  के  कारण  राहत  निधि  स्थापित  की  गई  जिसमें  से  उड़ीसा
 जैसे  राज्य  जिसके  पास  कर-प्राप्ति  का  अपना  स्रोत  नहीं  अपनी  विपत्तियों  को  दूर  करने  तथा

 राहत  काय  चलाने  के  लिए  सहायता  मिलने  की  संभावना

 बाढ़  से  हुए  नुकसान  के  बारे  में  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  दिए  गए  आंकड़े  बड़े  दिलचस्प
 दिखाई  देते  हैं  ।  मैं  यहां  इंडियन  सोशल  ईस्टी  ट्यूट  द्वारा  प्रशाशित  पुस्तक  एन्वायरमेंट  ट्राइबाल
 इकोनोमीਂ  से  आंकड़े  उद्धत  कर  रहा  1953  से  1981  तक  कुल  235.6  मिलियन  हेक्टर  भूमि
 बाढ़  से  प्रभावित  इसका  औसत  8.8  मिलियन  हेक्टर  निकलता  इसका  कुल  795  मिलियन
 जनसंख्या  पर  प्रभाव  पड़ा  और  यदि  एक-एक  वषं  के  हिसाब  से  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना  में  बाढ़  और  अन्य  आपदाओं  के  लिए  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  5.64  करोड़  रुपये  को  सहायता
 राशि  दी  गई  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  7.71  करोड़  रुपये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 यह  6.4  करोड़  रुपये  चौथी  पंचवर्षीश्  योजना  में  यह  239.59  करोड़  रुपये  थी  पांचवी
 वर्षीय  योजना  में  यह  130  करोड़  रुपये  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  558.39  करोड़  रुपए
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  1027.25  करोड़  रुपए  थी  वर्ष  1986-87  में  यह  लगभग  1200

 करोड़  रुपये  थी  ।

 जबकि  वर्षा  संबंधी  स्थिति  वेसी  है  और  सिचाई  केन्द्रीय  जल  विद्यूत  आयोग  ने  कई
 कदम  उठाए  विभिन्न  उच्च  स्तीय  सम्पितियां  उच्च  स्तरीय  समितियां  अतिरिक्त  उच्चसमि  तियां  विशेष

 विशेषज्ञ  बांढ  बाढ़  आयोग  संबंधी  राष्ट्रीप  बोडਂ  है  आदि  अमेक  निकाय
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 गठित  किये  फिर  भी  सच  यह  है  कि  अभी  तक  अधिकाधिक  भूमि  बाढ़  ग्रस्त  व  समुद्री  तृफानग्रस्त  होती
 जा  रही  है  और  इसके  लिए  अधिकाधिक  राहत  दी  जा  रही  है  और  यह  खच्चे  गैर-योजना  व्यय  के
 मंत  आता  इस  सबके  बाबजूद  हम  प्रचुर  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  क्योंकि
 बनों  की  कटाई  गाद  जमा  होने  की  भूकटाव  की  पिछले  30  वर्षों  से  वर्षा  की  वेसी

 ही  स्थिति  1954  से  बाढ़  आने  की  समस्या  आदि  समस्यायें  बढ़ती  ही  जा  रही  हैं  ।

 वर्षा  का  यही  स्थिति  पिछले  30  वर्षों  से  चली  आ  रही  है  और  सब  प्रयासों  के  बावजूद  बाढ़
 आने  की  घटनाएं  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  इसलिए  मेरी  राज्य  सरकार  सहित  राज्य  सरकारों  जो  कि
 जल  संसाधनों  उपयोग  में  लाने  के  लिए  मध्यम  एवं  बड़ी  बिभिन्न  सिंचाई  परियोजनाएं  लागू  कर  रही
 हैं  को सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  आगे  भविष्यमें  बाढ़  की  घटनाएं  कम  हो  यदि  आष  नदियों  के

 बहावों  को  नियंत्रित  करेंगे  । यदि  आप  जल  संसाधनों  का  समुचित  उपयोग  करेंगे  तो  इससे  आपवासीं

 सिंचाई  में  सहायता  मिलेगी  ।

 मेरे  राज्य  की  सरकार  ने  आठवीं  योजना  के  लिए  2237  करोड़  रुपए  की  मांग  की  है  ।

 मैं  अपने  मित्र  श्री  डा०  पांडियन  की  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  तूफान  बाढ़  अथवा

 सूखे  की  समस्या  से  केवल  कृषि  मंत्रालय  को  ही  संबंध  नहीं  होना  चाहिए  क्यों(क  कृषि  मंत्रालय  का  मुल्य
 संबंध  तो  खाद्य  उत्पादन  से  माननीय  क्रंषि  मंत्री  ने  तो  इस  संबंध  में  अपना  बकतव्य  इएलिये
 विया  क्योंकि  खाद्य  उत्पादन  एल  कृषि  का  मामला  उनसे  संबंधित  हैं  बाढ़  और  समुद्री  तृफानों  की  पहली
 शिखर  तो  कृषि  भूमि  पर  होती  इसमें  खारापन  आ  जाता  यह  मृल्यग्राही  बन  जाती  है  और  इसके
 साथ-साथ  खड़ी  फसलें  नष्ट  हो  जाती  हैं  ।

 मैं  विभिन्न  आंकड़े  नहीं  देना  चाहता  ।  मैं  विचार  करने  के  लिए  पहले  ही  पर्याप्त  आंकड़े  दे

 चुका  हूं  ।  हमारा  तो  कृषि  मंत्रालय  से  केवल  यही  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  में  एक  लाभदायक

 एवं  उत्प्रेर  भूमिका  अदा  यदि  यह  सामजंस्य  स्थापित  कर  और  भारत  सरकार  के  अन्य
 मंत्रालयों  को  भी  अपने  साथ  तो  लेते  स्थिति  बेहतर  होगी  क्योंकि  यह  सुनिश्चित  करना  सरकार  की

 संयुक्त  जिम्मेदारी  है  कि  विभिन्न  सिंचाई  विभिन्न  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  ।  भूकटाव  को
 रोकने  संबंवी-विभिनन  उपायों  को  कारगर  तथा  तेजी  से  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 विशेष  कर  उन  पिछड़  राज्यों  के  लिए  जिनके  पास  कर  आधार  नहीं  और  जिनके  पास
 अपनी  बड़ी  बड़ी  विकास  योजनाओं  हेतु  संसाधन  जुटाने  का  आधार  नहीं  है  उनके  लिये  कृषि  मंत्रालय  को
 उत्प्रेरक  के  रूप  में  कायं  करना  चाहिए  क्योंकि  इसका  संबंध  देश  में  खाद्य  के  अभाव  कृषि  कार्यों  तथा
 उत्पादन  से

 उक्त  स्थिति  से  बुरी  तरह  प्रभावित  कुछ  लोग  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  हैं  और  उन्हे  पर्याप्त
 घनराशि  दी  जानी  चाहिए  ।  अब  तक  जुलाई  और  अगस्त  में  बाड़  और  समुद्री  तूफान  की  दो  घटनाएं
 हो  चुकी  हैं  ।  मैं  स्वयं  भी  इस  स्थिनि  से  प्रभावित  हुआ  क्योंकि  उस  दौराने  मेरा  चुनाव  अभियान  चल
 रहा  था  और  ।2  नवम्बर  के  तूफान  के  कारण  मुश्किल  से  50  प्रतिशत  लोग  मतदान  करने  अब
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 तक  कुछ  ही  गांवों  को  केवल  दो-ती  न  दिन  की  राहत  दी  गई  वहां  वास्तव  में  ही  भारी  क्षति  हुई
 है  और  वहाँ  के  लिए  राज्य  सरकार  के  पास  पैसा  नहीं  है  ।  जहां  क्षति  नहीं  हुई  है  वहां  जिले  अथवा
 राज्य  के  कुछ  पक्षयात  पूर्ण  रवेये  के  कारणराहत  पहुंचा  दी  गई  लेकिन  मुर्के  मालूम  है  तू  क्यों
 और  मैं  बिना  किसी  हिचकिचाहट  और  पूर्ण  विश्वास  से  कहता  हूं  कि  वहां  पिछले  तीन  महीनों  से

 सड़कें  अवरुद्ध  पड़ी  है  कुछ  क्रियान्वित  नहीं  की  गई  जवाहर  रोजगार  योजना  और
 ग्रामीण  विक!स  योजनाएं  कार्यान्वित  नहीं  की  रही  सड़कें  नहीं  बनाई  गई  हैं  न  ही  सड़कों  की  मरम्मत
 की  गई  मुझें  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  जब  संचार  व्यवस्था  प्रभावित  होती  है  तो
 जनिहू  वितरण  प्रणाली  भी  चरमरा  जाती  और  इस  तथ्य  के  बाबजूद  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य
 सरकार  द्वारा  भोगी  गई  हर  सदस्यता  रही  है  ये  वस्तुएਂ  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पा  रही  हैं  क्योंकि
 रुद्धार  कायं  के  लिए  घनराशि  उपलब्ध  नही  है  चाहे  तटबन्ध  योजनाएं  या  बाड़  नियन्त्रण

 नाए  अथवा  भूसंरक्षण  योजनाएं  कोई  लाभ  प्रद  कामंवादी  हो  रही  बड़े  पैमाने  पर  खड़ी
 फसलें  नष्ट  हो  गई  हैं  और  लोगों  क ेपास  आजीविका  का  कोई  वंक््लापिक  साधन  नहीं  है  ।  इसलिए  उन्हें
 यह  जगह  दोड़कर  अन्यत्र  जाना  पड़  रहा  भारी  संख्यामें  लोग  वहाँ  से  जाने  लगे  हैं  ।

 जैसा  कि  शून्य  काल  तथा  विशेष  उल्लेख  के  दौरान  मेरे  सहयोगियों  ने  उल्लेख  किया  था--यहाँ
 से  मारी  संख्या  में  लोग  अन्यत्र  जाने  लगे  कृषि  मंत्रालय  यह  कहकर  निष्किय  नहीं  बंठ  सकता  कि

 वह  स्थिति  पर  ध्यान  रखे  हुए  उस  पर  यह  कहावत  परितार्थ  होनी  चाहिए  कि--जब  रोम  जल

 रहा  था  तो  वीरों  बांसुरी  बजा  रहा  था  ।  क्रृषि  मंत्रालय  मूक  दर्शक  नही  रह  सकता  ।  राहत  उपाय

 बहुत  कम  है  ।  भूमि  को  कृषि  योग्य  नहीं  बनाया  जब  रहा  है  टूटे  हुए  तटबन्धों  को  पुनः  सुदृढ़  करना

 होगा  ।  मध्यम  एवं  बड़े  दोनों  ही  प्रकार  बांत्रों  के  क्षेत्रों  में  तटबन्धों  पर  वृक्षारोपण  जो  कि

 उद्दीक्षा  में  प्रचुरता  से  जल  संसाधनों  उपलब्ध  के  उपयोग  हेतु  भारी  निवेश  कार्यक्रम  को  मंजूरी  देना

 जैसे  कुछ  सकारात्मक  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  का  अवसर
 दिया  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  लोगों  को  राहत  देने  तथा  पुनर्वास  करने  संबंधी  इस  समस्या
 को  केवल  राज्य  सरकार  पर  ही  नही  छोड़ना  क्योंकि  यह  राष्ट्रीय  समस्या  इसलिए  इसका

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  ही  समाधान  किया  जाना  चाहिए  ।

 लोगों  को  उनके  दुखों-कष्टों  स ेबचाना  इसके  लिए  क्रषि  मंत्रालय  को  आर्थोपाय  ढूंढ
 निकालने  होंगे  ।  और  केवल  इस  तरह  का  प्रवचन  करने  से  कि  हम  स्थिति  पर  नजर  रखे  हुए  हैं  ओर

 हमने  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिए  हैंਂ  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  क्योंकि  अधिकांश  राज्य
 विशेषकर  उड़ीसा  सरकार  जैसी  राज्य  सरकारों  की  जवाहर  रोजगार  योजना  कायंक्रम

 में  20  प्रतिशत  तक  अपना  योगदात  करने  की  क्षमता  नहीं  इसे  बाढ़  और  तूफान  राहत  से  लिए
 239  करोड़  रुपग  कहां  मिल  पाएगा  जबकि  1990  में  शुरू  किए  गए  बाढ़  एवं  तूफान  राहत  कार्यों  के
 दोरान  यह  इतना  करने  में  भी  असमर्थ  है  ?  इस  प्रकार  हम  बड़ी  असमंजस  की  स्थिति  हैं  ।  हम  लोगों  के

 लिए  कुछ  क  रना  चाहते  और  समाज  के  गरीब  सव॑  के  कमजोर  वर्गो  के  लोगों  के  सार्थक  रोजगार  दिये
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 जाने  की  आवश्यकता  भावी  बाढ़  एवं  भावी  तूफानों  को  रोकने  के  लिए  जल  संसाधनों  का  किफायती
 उपयोग  एवं  वृक्षारोपण  करना  होगा  क्योंकि  तूफान  हवा  में  कम  दबाव  और  उच्च  दगाव  के  कारण  आते

 हैं  ।  भोगोल  का  कोई  प्राथमिक  छात्र  भी  यह  जानता  है  ।

 अतः  केवल  वनरोपण  भू-संरक्षण  से  और  जल  संसाधनों  का  दोहन  करके  ही  आप  बाढ़  की
 सघनता  और  भीषणता  को  रोक  सकते  बाढ़  आने  की  घटनाओं  को  ओर  तूफान  की  भीषता  को  कम
 कर  सकते

 झी  लोकनाथ  चोधरो  :  सभापति  हम  विशेष  रूप  से  आंध्र

 प्रदेश  और  कर्नाटक  में  आए  तूफान  और  बाढ़  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 हमने  इस  सदन  में  उड़ीसा  की  बाढ़  के  बारे  में  पिछले  सत्र  में  चर्चा  की  जब  उड़ीसा  की

 बाढ़  पर  चर्चा  की  गई  थी  तो  मैंने  एक  मुद्दा  उठाया  था  कि  नवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  बांद
 केन्द्र  न ेएक  सीमा  निर्धारित  की  है  जिसके  अनुसार  केन्द्र  दो  तिहाई  अंशदान  देता  है  और  एक  तिहाई
 का  अंशदान  राज्यों  द्वारा  किया  जाता  मैं  समझता  हूं  कि  यह  फार्मूला  अमानवीय  मैं  इसे
 अमानवीय  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  इस  फार्मूले  स ेचिपकी  हुई  है  और  वह  सोचती  है
 कि  वास्तव  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  देखने  तथा  लोगों  की  पीड़ा  को  कम  करने  की  उसकी

 नहीं  इसीलिए  जब  सदन  में  उड़ीसा  की  बाढ़  पर  बहस  हो  रही  थी  तो  मैंने  इस  मुद्दे  को उठाया  था  ।

 कुछ  ऐसी  विपदायें  होती  हैं  जिनसे  कोई  राज्य  सरकार  अपने  सीमित  संसाधनों  में  नहीं  निपट  सकते  हैं  ।
 केन्द्र  को  इसमें  अवश्य  योगदान  करना  चाहिए  और  उसे  राष्ट्रीय  आपदा  को  रूप  में  लेना  चाहिए  ।

 इसलिए  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  मानते  हुए  नौंवे  वित्त  आयोग  द्वारा  दिए  गए  फार्मूले  को  छोड़  देना
 सरकार  को  अब  इस  असली  मुद्दे  पर  ध्यान  देना  मैं  जुलाई  में  आई  बाढ़  से  पीड़ित  उड़ीसा  के
 लोगों  की  स्थिति  के  बारे  में  जानता  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  लोग  अभी  तक  खुले
 आसमान  के  नीचे  रह  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  खेतों  में  रेत  भर  गई  है  और  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया
 गया  अब  प्रधानमंत्री  ने  उड़ीसा  का  दौरा  करने  के  बाद  वादा  किथा  है  कि  अतिरिवत  सहायता  दी
 जाएगी  ।  लेकिन  मेरे  विचार  से  अब  तक  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।  यही  बात  आंध्र

 तमिलनाडु  तथा  अन्य  हमारे  भाईयों  के  साथ  होगी  ।  इस  लक्षक्षण  रेखा  को  हटाया  जाना  चाहिए  ।

 यह  तमिलनाडु  अथवा  आंध्र  प्रदेश  अथवा  उड़ीसा  में  या  कहीं  भी  हुआ  हो  वास्तव  में  जो  हानि  हुई  हो
 उस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  केन्द्र  को  कम-से-कम  जन-जीवन  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  तो  उन्हें
 सहायता  देनी  अगर  केन्द्र  द्वारा  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  जाता  है  तो  संसद  में  इस  पर  बहस  करने
 से  कोई  फायदा  नहीं  है  क्योंकि  बहस  केवल  बहस  तक  ही  सीमित  रह  जाती  मैंने  देखा  है  कि  हम
 बहस  करते  रहते  हैं  और  सरकार  अपने  फार्मूले  से  चिपकी  रहती  तथा  लोगों  की  पीड़ा  पर  ध्यान

 नहीं  देती  और  आज  उत्तरकाशी  में  यही  धटित  हो  रहा  है  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  इन
 फार्मूलों  को  मार्ग  निदेश  नहीं  माना  जाना  लोगों  की  वास्तविक  पीड़ा  पर  ध्यान  दिया  जाना

 समस्याग्रस्त  लोगों  की  सहायता  के  लिए  कोई  अन्य  फार्मूला  तैयार  किया  जाना
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 वह  पहले  ही  बता  चुके  हैं  कि  जब  भी  चन्द्रशेखर  प्रधानमंत्री  थे  तो  वह  उड़ीसा  गए  थे  ।  वह
 काफी  द्रवित  हुए  थे  और  उन्होंने  50  करोड़  रुपयों  की  राशि  का  वायदा  किया  लेकिन  ये  50  करोड़
 रुपए  कभी  उड़ीसा  नहीं  पहुंचे  ।  इस  राशि  से  किसी  लेखा-प्रक्रिया  से  समायोजित  कर  लिया  गया  ।  इसी
 प्रकार  वर्तमान  प्रधानमंत्री  भी  उड़ीसा  गए  उन्होंने  35  करोड़  रुपए  देने  का  वायदा  किया  वह
 फार्मूले  से बाहर  नहीं  लेकिन  उड़ीसा  को  वह  घनराशि  भी  नहीं  मिली  ।  ये  बातें  मैं  कृषि  मंत्रालय

 को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वह  इन्हें  कार्यान्वित

 इस  देश  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  अक्सर  समुद्री  तूफान  आते  रहते  इस  सदन  एक  वर्ष

 पहले  हमने  आंध्र  प्रदेश  की  स्थित  पर  बहस  की  आपको  पता  होगा  कि  आंध्र  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान
 से  कितनी  हानि  पहुंचाई  वहां  तृफान  आना  एक  नियमित  सी  घटना  बन  गए  हैं  ।  पिछली  बार

 चर्चा  के  समय  मैंने  इस  मुहं  को  उठाया  था  कि  इसके  लिए  कोई  केन्द्रीय  प्राधिकरण  होना

 तूफान  से  प्रमावित  क्षेत्रों  का पता  लगाया  जाना  एक  बार  एक  अनौपचारिक  बहस  में  प्रधान

 मंत्री  ने  मुके  बताया  कि--मैं  उत  बात  से  सहमत  हुूं--कि  उड़ीसा  और  पश्चिम

 बंगाल  हमेशा  तूफान  से  प्रभावित  होते  रहते  हैं  और  उनकी  अर्थव्यवस्था  प्रभावित  होती  है  ।  इन
 क्षेत्रों  को  विशेष  क्षेत्र  माना  जाना  चाहिए  और  इनके  लिए  केन्द्रीय  प्राधिकरण  का  गठन  किया  जाना

 उस  केन्द्रीय  आधिकरण  का  कार्य  तूफान  और  बाढ़  के  प्रभावों  को  कम  करना  होगा  ।  राज्यों

 को  उसके  लिए  योजना  बनानी  चाहिए  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  प्रभावों  के  लिए  धनराशि  देनी

 चाहिए  ।  इस  लिए  मैं  कई  चीज़ों  की  आवश्यकता  होगी  ।  बाढ़  का  ही  मामला  लें  जहां  तक  उड़ीसा
 का  सम्बन्ध  है  नदियों  में  गाद  भर  चुकी  है  और  वर्तमान  तटबन्ध  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 या  तो  आपको  इसके  लिए  नए  रास्ते  खोजने  होंगे  अथवा  तटबन्धों  को  ऊंचा  करना  होगा  ।  जितना

 आप  तटबन्धों  को  ऊंचा  करेंगे  उतना  ही  नदियों  में  याद  भरेगी  ।  अतः  ऐसे  तो  समस्या  हल  नहीं

 इसलिए  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  एक  नई  समझ  बनाना  आवश्यक  और  यह  नई  समझ

 होगी  कि  नदी  की  पर्यावरणीय  स्थिति  पर  तथा  अन्य  मुद्दों  पर  विचार  किया  जाए  तथा  इसके  प्रभावों

 को  कम  करने  के  लिए  कुछ  नए  रास्ते  खोजे  जाएं  ।  अन्यथा  आने  वाले  दिनों  में  तूृफानों  और  बाढ़  की

 घटनाओं  में  वृद्धि  होगी  ।

 अपनी  बात  को  समेत्ते  हुए  मैं  दो  बातें  कहना  चाहूंगा  :  पहली  तो  यह  है  कि  केन्द्र  को  अपने

 फार्मूलों  से  नहीं  चिपषकना  चाहिए  ।  तथा  लोगों  के  कष्टों  को  देखते  हुए  तदनुसार  कर  विचार  करने

 अनुदान  किया  जाना  चाहिए  ।  बाढ़  और  तूफान  के  सुझावों  को  कम  करने  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  का
 प्रावधान  करके  एक  केन्द्रीय  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जाए  लोगों  को  एक  तरह  कष्ट  न  उठाने  पड़ें  जंसे

 किये  अब  उठा  रहे

 श्री  बो०  अकबर  पाशा  :  सभापति  नवम्बर  से  पहले  तमिलनाडु  में  पानी  की

 स्थिति  बहुत  खराब  यहां  तक  कि  पीने  के  लिए  भी  पानी  नहीं  था  ।  यद्यपि  हम  अपने  पड़ौसी  राज्य
 से  पानी  के  लिए  चिल्लाते  आ  रहे  भगवान  ने  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  दिया  है  परन्तु  साथ  ही  यह
 आपदा  भी  दी  कई  ल्टेगों  ने  नहरों  में  अपने  घर  बनाए  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  आमतौर  पर  पानी

 बहता  रहता  था  और  वे  घर  बिलकुल  बह  गए  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जो  यानि  वेल्लोर  में
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 गुडीयत्नम  तथा  पेरनामबूत  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  थे  ।  बाढ़  के  तत्काल  बाद  मैं  तमिलनाड  सरकार  में
 मंत्री  श्री  जी०  जिला  तहसीलदार  तथा  अन्य  लोगों  के  काफिले  के  साथ  वहां  गद्या
 था  ।  उन्होंने  प्रति  परिवार  जिनके  घर  बह  गए  400  करोड़  पांच  किलो  चावल  तंथ  कुछ
 साड़ियां  तथा  धोतियां  देने  की  घोषणा  की  ।  ये  चीजें  बांट  दी  गईं  ।  परन्तु  बाढ़  की  दशा  इतनी  खराब
 थी  कि

 पे  रनामब््त  में  काफी  विध्वंश  हुआ  ।  बाढ़  इतनी  विकराल  थी  कि  एक  बस  नदी  में  बह  गई  ।  यह
 पूरी  तरह  रेत  के  नीचे  दब  गई  थी  ।  लोग  यह  पता  लगने  की  कोशिश  कर  रहे  थे  कि  बस  वहां  गई  ।
 आपदा  इतनी  उमंकर  थी  ।

 कल  श्री  के०  वी०  तंग्काबाल  ने  फसलों  तथा  जो  बाढ़  में  बह  गए  तथा  जो  टूट
 गई  थीं  और  पुलों  जो  ढह  गए  अनुमानित  क्षति  लगभग  390  करोड़  रुपए  बताई  थी  ।

 अब  मैंने  देखा  कि  तमिलनाडु  के  लिए  आपदा  राहत  निधि  39  करोड़  रुपए  स्वीकृत  की  गई  ।
 जो  श्री  के०  वी०  तंग्काबालू  द्वारा  मांगी  गई  राशि  का  ठीक  10%  हैं  ।  मुझे  प्रधानमंत्री  जी  का
 एक  पत्र  मिला  ।  भेरे  अभ्यावेदन  पर  उन्होंने  मुझे  एक  पत्र  लिखा  जो  सील  बन्द  जिसमें  उन्होंने
 कहा  है  कि  प्रधानमंत्री  राहत  कोष  से  वह  पूरे  तमिलताडु  के  लिए  40  लाख  रुपए  दे  रहे  हैं  जब  कि  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  इन  गुडीयत्नम  तथा  पेरनामबूत  के  लिए  90  लाख  रुपये  की  क्षति

 हुई  परन्तु  यहां  वह  पूरे  तमिलनाडु  के  लिए  40  लाख  रुपये  दे  रहे  हैं  ।  इस  आपदा  अवधि  में  कुल
 अनुमानित  वर्षा  2800  मि०  मी०  हुई  जो  बहुत  भारी  वर्षा  मुझे  बताया  गया  है  कि  हमारें  यहां
 ऐसी  वर्षा  35  वर्ष  पूर्व  हुई  थी  ।  इसके  पश्चात्  हस  खुश  हुए  कि  आने  वाले  दो  वं्षों  तक  पीने  के  पाती
 की  समस्या  नहीं  होगी  ।  परन्नु  इस  आपदा  के  लिए  हमें  सरकार  तथा  क्ृषि  मंत्री  से  निवेदन  करना
 पड़ता  है  कि  बह  ध्यान  दें  और  देखें  कि  राहत  कार्य  तत्काल  शुरू  किए  जाएं  ।

 जो  किसानों  ने  लिए  थे  क्योंकि  उनकी  फसलें  चौपट  हो  गई  काम  करने  के  बारे  में
 कई  माननीय  सदस्य  बोल  चुके  हैं  ।  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  मुझे  कोई  फसल  दिखाई  नहीं  दी  है  ।  फसल
 की  जगह  रेत  ने  ले  ली  रेत  को  हटाने  तथा  खेत  को  कृषि  योग्य  बनाना  किसानों  के  लिए  बहुत
 कठिन  समस्या  है  ।  जब  हम  तमिलनाडु  के  राज्य  मंत्री  तथा  अन्य  लोगों  के  काफिले  के  साथ  कई  स्थानों
 पर  गए  तो  हमें  कई  चक्कर  लगाने  पड़े  क्योंकि  सड़कें  टूट  गई  हम  सीधे  नहीं  पहुंच  सके  थे  ।  कुछ
 अन्य  स्थानों  पर  भी  हमें  पैदल  चलना  पड़ा  क्योंकि  पुल  टूट  गए  थे  ।  कुछ  स्थानों  पर  झीलें  भी  कट  गई
 थीं  तथा  जिस  पानी  की  बहुत  अधिक  आवश्यकता  रहती  है--जिस  पर  किसान  सिंचाई  के  लिये  पूरे  वर्ष
 निर्भर  रहते  हैं--वह  भी  बर्बाद  चला  गया  है  ।  परन्तु  बांध  की  मरम्मत  करनी  होगी  और  इसे  पानी  से
 करने  के  लिये  हमें  मानसून  वी  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  इसल्यि  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह
 राहत  काय  के  लिये  कौर  अधिक  धनराशि  प्रदान  आवंटित  39  करोड़  रुपये  पर्याप्त  नहीं  हैं
 बहुत  ही  विशिष्ट  और  बहुत  ही  दसनीय  परिस्थितियां  अधिकांश  पीड़ित  लोग  बहुत  गरीब  हैं
 विशेषतौर  पर  किसान  और  हरिजन  हैं  ।  अधिकांश  हरिजनों  के  घर  नष्ट  हो  गये  सरकार  को  इस
 बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 सरकार  ने  39  करोड़  रुपये  की  राहुव  की  घोषणा  की  9  करोड़  रुपये  पहले  ही  विकसित
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 किये  जा  चुके  हैं  और  बाकी  :0  करोड़  रुपये  वितरित  किये  जाने  मुझे  बताया  गया  है  कि  राहत  का

 25%  प्रतिशत  भाग  राज्य  सरकार  तथा  75  प्रतिशत  भाग  केन्द्र  सरकार  वहन  करेगी  ।  इस  धनराशि

 को  यथाशीक्र  जारी  करना  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इसका  उचित  वितरण  किया

 जाता  चाहिए  ।

 मैं  एक  उदाहरण  दूंगा  ।  इन  प्रभावित  स्थानों  के  मेरे  दोरे  के  पश्चात्  कुछ  बैठकें  हुई  थीं  और

 उन  बैठकों  में  कुछ  लोगों  ने.शोर  मचाया  कि  उन्हें  पूरी  धनराशि  नहीं  मिली  400  रुपए  की  जो

 घनराशि  मन्त्री  महोदय  की  उपस्थिति  में  दी  भई  थी  वह  पूरी  धनराशि  परन्तु  जिन  लोगों  को

 घनराशि  बाद  में  दी  गई  थी  उन्हें  यह  कब  मिली  तथा  इसका  कुछ  हिस्सा  वहां  के  अधिकारियों  ने

 रख  लिया  ।

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  वितरण  उपायों  का  ध्यान  रखे  तथा  यह  भी

 देखें  कि  लोगों  को  तत्तकाल  राहत  सहायता  मिले  ।

 शी  के०  पी०  रेड्डम्या  यावव  :  मैं  माननीय  अध्यक्ष  का  बहुत

 गुजार  हूं  जिन्होंने  कषि  मंत्री  को  बाढ़  से  प्रभावित  आन्ध्र  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  राज्यों  का

 दौरा  करने  का  निर्देश  जिसके  फललस्वरूप  आज  यह  चर्चा  हो  रही  है  ।  मेरे  वरिष्ठ

 श्री  के०  पी०  सिंह  श्री  डी०  श्री  लोकनाथ  चौधरी  तथा  अन्य  माननीय  सदस्य  इन  तीन

 बाढ़  प्रभावित  राज्यों  की  विस्तृत  रिपोर्ट  दे  चुके  कुल  मिला  कर  हम  प्राकृतिक  आपदाओं  के  सम्बन्ध

 में  एकाई  राहत  भेड़ों  मुर्गीपालन  इत्यादि  के  लिए  व्यापक  बीमा  जनता

 राहत  तनन््त्र  जेसी  बातों  पर  विचार  किया  है  मैं  इन  सभी  बातों  का  विस्तार  से  उल्लेख  नहीं  करूंगा

 क्योंकि  ये  मुख्य  बातें  हैं  जो  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  विचारार्थ  रखी  गई  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  ओर  तमिलनाडु  में  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  1989  में  जब  श्री  विश्वनाथ

 प्रतापसिह  प्रधानमंत्री  तो  उन्होंने  तथा  डा०  चेन्ना  रेड्डी--जो  आंघ्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  थे--ने

 मछलीपट्टनम  का  दौरा  किया  था  जब  चक्रवात  ने  आंध्र  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्र  को  पूर्णतया  क्षतिग्रस्त  कर
 दिया  उस  समय  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  यह  घोषणा  की  कि  इसे  प्राकृतिक  आपदा  माना  जाना

 चाहिए  और  उन्होंने  84  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए

 मैं  यह  सकता  हूं  कि  जब  विहार  तथा  अन्य  जगहों  पर  तीन  साल  तक  सूखा
 पड़ा  था  इसे  प्राकृतिक  आपदा  माना  गया  था  और  जो  धनराशि  खर्च  की  गई  थी  उसे  भारत  सरकार
 ने  वहन  किया  परन्तु  आंध्र  प्रदेश  के  मामले  में  84  करोड़  रुपये  के  अनुदान  के  बाद  केन्द्र  सरकार
 ने  एक  नया  पैसा  भी  नहीं  दिया  था  ।  पिछले  नवम्बर  आंध्र  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्र  के किसानों
 को  बाढ़  तथा  चक्रवात  ने  बुरी  तरह  प्रभावित  क्रिया  है|

 यहां  तक  कि  श्री  चेनन्ना  रेड्डी  ने  भी  एक  योजना  की  रूपरेखा  तैयार  की  थी  कि  चाहे
 कोई  भी  बात  आथिक  सहायता  को  या  तो  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  वहन  करे  परन्तु  किसानों
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 ््््एएोशनशाशशरशश"""शशणशणएणणण  जफ  छ  र

 को  यह  मिलनी  ही  चाहिए  ।  हमआंध्र  प्रदेश  या  तमिलनाडु  के  किसी  भी  क्षेत्र  में  प्रभावित  किसानों
 कम-से-कम  685  रुपये  प्रति  हेक्टेयर  के  हिसाव  से  आधथिक  सहायता  देनी  होगी  ।  परन्तु  यह  भी  नहीं  दी
 गई

 समापति  महोदय  :  रेड्डय्या  कृपया  कुछ  देर  के  लिए  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए
 क्योंकि  माननीय  गृह  श्री  एस०  बी०  चह्नाण  दिल्ली  में  सरकारी  ढांचे  की  पुनः  संस्थना  पर
 वक्तव्य  देंगे  ।

 ]

 मंत्री  हारा  वक्तव्य

 दिल्ली  में  शासकोय  ढांचे  का  पुनर्गठन

 4.30  म०  प०

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  जँसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  विदित  है  कि
 सरकार  ने  संघ  शासित  दिल्ली  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए

 1987  में  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  समिति  ने  1989  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की  ।  सरकार  ने  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  दिल्ली  को  विधान  सभा  वाली  और  मंत्री
 परिषद  तथा  उपयुक्त  अधिकारों  तथा  दर्ज  के  साथ  संघ  शासित  क्षेत्र  बनाए  रखने  का  निर्णय  लिया
 सरकार  दिल्ली  के  लिए  भावी  शासकीय  ढांचे  के  निर्णय  को  लागू  करने  के  लिए  उत्सुक  है  ।  इस  दिशा

 संसद  के  चालू  सत्र  में  दिल्ली  के  लिए  नया  शासनकीय  ढांचा  लाने  के  लिए  आवद्यक  संवैधानिक
 विधेयक  और  विधायन  पुरस्थापित  करने  और  यदि  सम्भव  इसे  पारित  करने  का  भ्रस्ताव  रखता
 आवश्यक  विधायन  अधिनियमित  करने  के  बाद  तथा  चुनाव  क्षेत्रों  क ेफिर  से  सीमा  निर्धारिण  के आधार
 पर  लगभग  6  से  8  महींनों  में  नई  विधान  सभा  के  लिए  चुनाव  कराने  के  हर  सम्भव  प्रयास
 किए  जायेंगे  ।

 थ्रो  मदन  लाला  खुराना  :  माननीय  मंत्री  जी  डेट  की  घोषणा  करें  ।“"

 सम्ापति  महोदय  :  खुराना  वक्तब्य  के  बाद  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  जाता  श्री

 283



 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य॑  5  1991

 रेड्य्या  अपनी  बात  जारी  रखें  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  विसी  और  सम्यन्ध  में  खड़ा  हो  रहा
 वक्तव्य  के  बारे  में  नहीं  ।

 मैंने  इस  मुद्दे  को  सुबह  उठाया  था  और  गृह  मंत्री  महोदय  को  हमें  इस  बात  से  अवगत  कराना

 चाहिए  कि  मेघालय  पर  इस  सदन  में  चर्चा  कब  की  जाएगी  क्योंकि  उस  दिन  हमें  बताया  गया  था  कि

 वे  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  और  इस  कारण  उस  दिन  चर्चा  नहीं  की  जा  सको  ।

 मैंने  अखबारों  में  समाचार  पढ़ा  देखा  है  जिसमें  राज्यपाल  ने  उनसे  मिले  कुछ  विधायकों  को  यह  कहा

 बताते  हैं  कि  वह  पहले  ही  पहली  तारीख  को  ही  रिपोर्ट  भेज  चुके  हैं  ।
 ह

 श्री  एस०  बी०  चव्हाण  :  मुझे  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  आज  सुबह  मिली  मुझे
 राज्यपाल  की  रिपोर्ट  की  प्रति  आज  सुबह  मिली  किन्तु  क्योंकि  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  सरकारी  तौर

 पर  भारत  की  बात्रा  कर  रहे  हैं  तथा  प्रधानमंत्री  व्यस्त  मुझे  रिपोर्ट  मन्त्रिमण्डल  के  सामने  रखनो

 होगी  तथा  उनमें  अनुदेश  प्राप्त  करने  होंगे  ।  उसके  बाद  हीं  हम  उसे  इस  सदन  में  ला  सकते  हैं  !*'*

 )

 श्री  ए०  चाहस  वे  समझ  रहे  हैं  कि  उन्हें  इसका  कुछ  श्रेय  मिल  रहा

 किन्तु  श्रेय  सरकार  को  मिलना  चाहिए  क्योंकि  समिति  1987  में  कांग्रेस  सरकार  ने  नियुक्त  की  थी

 तथा  निर्णय  भी  कांग्रेस  सरकार  ने  :  ण

 समापति  महोदय  :  इस  सदन  की  परम्परा  यह  है  कि  मंत्री  द्वारा  कोई  वक्तव्य  दिए  जाने  के
 उस  पर  कोई  चर्चा  नहीं  की  जाती  है  ।  अब  हमारे  सामने  बाढ़  को  स्थिति  तया  चक्रवात  चर्चा  के

 विषय में  हैं  ।

 अब  श्री  रेड्डय्या  अपनी  बात  जारी  रखें  ।

 ]

 शी  कालका  दास  :  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  चुनाव
 होंगे  वे  किस  साल  की  जनगणना  आधार  पर  होंगे  ?  *

 क्या  कांस्टीच्युशन  अमेंडमेंट  भी  क्रिया  जाएगा।”“(व्यवधान)*““अभी  जनगणना  सामने  नहीं
 आई  है  ।  क्या  कांस्टीच्युशन  अमेंडमेंट  किया  जाएगा  ।

 समापति  महोदय  :  अब  ग॒ह  मंत्री  ने  व्क्तव्य  दे  दिया  है  ।  उनको  धन्यवाद  देना  चाहिए  ।  जब
 स्टेटमेंट  होता  है  तो  उसके  बाद  पुनः  डिसकशन  नहीं  होता  है  ।  हि
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 भी  कालका  दास  :  हमें  बताएं  कि  9  की  जनगणना  पर  कांस्टीच्युशन  अमेंडमेंट  होगा  या
 नहीं  |ਂ

 सभापति  महोदय  :  आप  बंठ  जाइए  ।

 समापति  महोदय  :  आप  इस  सदन  के  नए  सदस्य  नहीं  आप  बहुत  अनुभवी  सदस्य

 ऐसा  कानून  है  कि  स्टेटमैंट  होने  क ेबाद  वहस  नहीं  होती  है  ।  बधाई  देने  के  बाद  आप  सवाल  पूछ
 रहे  हैं  ।

 )

 श्री  कालका  दास  :  कई  बार  स्टेटमेंट  होने  के  बाद  क्लेरीफिकेशन  हुआ  इस  सदन  की

 कार्यवाही  देखी  जा  सकती  है  |ਂ

 श्री  सज्जन  कुमार  :  कई  वर्षों  से  लगातार  दिल्ली  के  लोग  शप  बात  की  मांग
 करते  रहे  बी०  जे०  पी०  के  लोग  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  में  ओर  मोरारजी  भाई  की  सरकार
 में  शरोक  थे  ।  कहने  बावजूद  भी  आप  लोग  विधान  सभा  नहीं  दे  सके  ।  अब  मैं  केन्द्रीय  सरकार  को
 और  गृह  मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  *ਂ

 भारतीय  जनता  पार्टी  सिर्फ  राजनीति  के  इस्तेमाल  के  लिए  इस  सवाल  को  उठाती  रही

 है  !““

 समापति  महोदय  :  आप  बंठ  जाइए  ।

 श्री  सज्जन  कुमार  :  श्री  राजीव  गांधी  जी  की  सरकार  ने  कमेटी  का  गठन  किया  गया  था।*ਂ

 सरकार  डेढ़  साल  में  नहीं  कर  सकी  जबकि  हमने  छह  महीने  में  कर  दिया

 समापति  महोदय  :  जब  मैं  खड़ा  तो  आपको  अपनी  स्रोट  पर  बैठ  जाना  चाहिए  उन्होंने
 पहले  ही

 अपने
 वक्तव्य  में  कहा  है  कि  वह  एक  संविधान  विधेयक  प्रस्तुत  करने  वाले  आपको  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  बात  उपयुक्त  समय  पर  कहने  का  पूरा  अवसर  मिलेगा  ।  अब  हम  नियम  193  के
 अन्तगंत  चर्चा  को  जारी  रखें  ।
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 श्री  श्रोकानत  :  सभापति  में  कांग्रेस  पार्टी  की ओर  सरकार  की  प्रशंसा  करने

 वाले  माननीय  सदस्य  से  मैं  उस  सर्मिनि  के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहूंगा  जिसकी  की  गयी  थी  ।
 उसकी  स्थापना  कब  और  किसके  द्वारा  की  गयी  थी  और  क्या  सरकार  वी०  पी०  सिंह  सरकार  द्वारा
 गठित  की  गयी  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  रही  है।*ਂ  आप  बिल्कुल  भ्रम  में

 आपको  उस  समिति  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कम  जानकारी  है  ।  जिसको  जनता  दल  की  सरकार  द्वारा
 श्री  वी०  पी०  सिंह  के  शासन  काल  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  तथा  स्थापित  किया  गया  था

 )

 म०  १०

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 बंगाल  की  खाड़ो  में  हाल  में  आए  समुद्री  तुफान  के  कारण

 बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति--जारी

 समापति  महोदय  :  अब॑  यदि  आप  बोलते  रहे  तो  मैं  कहूंगा  कि  इसे  कायंवृत्तान्त  में  शामिल  नहीं
 किया  जाएगा  ।

 श्री  के०  पी०  रेड्डय्या  यादव  :  पहले  चक्रवात  के  केन्द्र  सरकार  ने  84  करोड़  रुपयों  के
 अतिरिक्त  कुछ  नही  दिया  है  तथा  दुर्भाग्यवश  दूसरे  चक्रवात  ने  आंध्र  प्रदेश  में  सारी  खड़ी  फसलों  का  नाश
 कर  दिया  18  नवम्बर  तक  खड़ी  फसलों  का  करीब  20  प्रतिशत  भाग  काट  लिया  गया  था  तथा
 खड़ी  फसलों  का  80  प्रतिशत  भाग  पूरी  तरह  अथवा  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  हो  गया  ।
 आंध्र  प्रदेश  के  किसानों  ने  असंख्य  हानियां  उठायी  हैं  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  उसके  द्वारा  राज्य  सरकार  को  सलाह  देने  में  उसके  पक्षपात  के
 कारण  इस  ओर  दिलाना  चाहता  यद्यपि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  ने  कहा  है  कि  घनराशि  सीमित

 चक्रवातों  का  आगमन  निश्चित  रूप  से  होता  इसलिए  हमें  कोई  बीच  का  रास्ता  तथा  कुछ
 चारात्मक  उपाय  ढूंढ़ने  सिचाई  तथा  जल  निकासी  व्यवस्थाओं  को  बनाए  रखने  में  राज्य  सरकारों
 को  भी  उत्त  रदायित्व  लेना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  आपके  माध्यम  से  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  विशेष  रूप  से  इस  बात  पर
 दिलाना  चाहूंगा  कि  1990-91  के  दौरान  डा०  चेन्ना  रेड्डी  ने  आंध्र  प्रदेश  में  अपने  मुख्यमन्त्रित्व  में
 जल-निकासी  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  विश्व  बैंक  से  700  करोड़  रुपये  लिए  एक  वर्ष  व्यतीत हो
 चुका  उन्होंने  पहले  वर्ष  में  120  करोड़  रुपये  खर्च  किए  हैं  और  विश्व  बैंक  के साथ  यह  समझौता  तीन
 वर्षों  के  लिए  तटवर्ती  जिलों  700  करोड़  रुपये  की  पूरी  धनराशि  तीन  निरन्तर  वर्षों  में  खर्च
 की  जानी  उसका  क्या  हुआ  ?  आंध्र  प्रदेश  भयंकर  सूखे  बाढ़  से  जूझ  रहा  है  तथा  गोदावरी
 और  तटवर्ती  जिलों  में  आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  दूसरी  फसल  के  लिए  पानी  देने  से  इंकार  कर  रही
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 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कारण  यह  बताया  है  कि  विश्व  वेंक  ने  जोर  दिया  और  यह  शर्तोलगा  दी  कि
 कृष्णा  तथा  गोदावरी  में  इस  वर्ष  के  दौरान  किसी  दूसरी  फसल  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं
 माननीय  मंत्री  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  का  ध्यान  उनके  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को

 सलाह  देने  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 यदि  आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  दूसरी  फसल  फरवरी  के  अन्त  तक  उगाने  की  अनुमति  देगी  तो

 दूसरी  फसल  पूरी  हो  जायेगी  ।  इसके  द्वारा  दूसरी  फसल  में  2.5  लाख  एकड़  की  सिंचाई  हो  जायेगी  और
 प्रत्येक  एकड़  भूमि  में  30  बोरे  धान  पैदा  होगा  जिसका  मूल्य  150  करोड़  रुपये  की  धनराशि  है  जो
 अकेले  कृष्णा  गोदावरी  जिले  के  किसानों  को  ही  मिल  जायेगा  ।  किसानों  को  दूसरी  फसल  उगाने  की

 अनुमति  न  देने  का  कारण  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  ने  यह  बताया  है  कि  यदि  हम  दूसरी  फसल  की

 अनुमति  देते  हैं  तो  हम  जल-निकासी  का  काय॑  इस  मौसम  में  पूरा  नही  कर  पायेंगे  ।  विश्व  बैंक  की  शर्त
 के  तीसरे  वर्ष  के  दौरान  भी  हम  शेष  निकासी  सम्बन्धी  कार्यों  को  पूरा  कर  सकते
 विश्व  बैंक  के  पैसे  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  ही  इंजीनियरों  ने  राजनीतिज्ञों  क ेसाथ  मिलीभगत  की  ।
 वे  कृष्ण  तथा  गोदाबरी  जिलों  में  दूसरी  फसल  हेतु  पानी  देने  के  अधिकार  को  अवरुद्ध  करना

 चाहते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  आंध्र  प्रदेश  के  सिंचाई  मंत्री  तथा  मुख्य  सचिव  से  भी  मिल  चुका
 हूं  तथा  मैंने  पत्र  भी  लिखे  यदि  वे  दूसरी  फसल  दें  तो  जल-निकासी  कार्यों  को  मार्च-अप्रैल-मई-जून
 में  कार्य  करके  भी  पूरा  किया  जा  सकता  इन  चार  महोनों  के  दौरान  जल-निकासी  सम्बन्धी  शेष
 कार्य  साथ-साथ  पूरा  किया  जा  सकता  अकेले  गोदावरी  जिले  के  लिए  ही  इस  मौसम  में
 जल-निकासी  कार्यों  पर  वे  38  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रहे  जहां  तक  कृष्णा  जिले  का  स'बन्ध  है  यदि

 दूसरी  फसल  के  लिए  पानी  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  तो  इन  दो  महीनों  में  हम  150  करोड़  के  धान
 से  हाथ  धो  तो  आंध्र  प्रदेश  की  अक्षम  सरकार  के  कारण  इन  किसानों  की  त्रासदी  को  आप

 भांति  समझ  सकते  हैं  ।  इस  बात  के  मैं  माननीय  कृषि  मन्त्री  श्री  बलराम  जाखड़  से  आंध्र  प्रदेश  के

 मुख्यमन्त्री  कों  सलाह  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  वह  आ  गए  हैं  ।  इसके  मुझे  तीन  या  चार  और  ववताओं  et

 बोलने  का  अवसर  देना  आप  अपेक्षित  उपायों  का  सुझाव  दें  ।

 श्री  के०  पी०  रेड्डय्या  यादव  :  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिस  पर  किसान  लोग  राज्य  सरकार  के

 विरुद्ध  संघर्ष  पर  उतारू  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हुं  कि  केन्द्र  सरकार  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य
 मन््त्री  को  सलाह  दे  कि  वह  दूसरी  फसल  के  लिए  फरवरी  के  अन्त  तक  जल  उपलब्ध  कराए  और  उसके

 बाद  यह  जल-निकासी  का  काय॑  विश्व  बैंक  के  धन  से  मार्च  अथवा  अग्रैल  अथवा  मई  के  पश्चात्  शुरू
 करे  ।  38  करोड़  रुपये  की  धनराशि  से  पोलाराज  तथा  उप्पेटेर  नामक  नालों  के  संबंध

 में  निकासी  कार्य  एक  महीने  में  पूरा  किया  जा  सकता  यदि  हम  38  करोड़  रुपए  की.सोचें  तो  हम
 150  करोड़  रुपये  मूल्य  के  धान  से  वंचित  हो

 मैं  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  बंगाल  से  लेकर  मद्रास
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 तक  तटवर्दी  पढ़ी  पर  जहां  कहीं  भी  तटवर्ती  जिले  कोई  ऐसा  तंत्र  बनाए  जाए  जिसके  द्वारा

 नदियों  और  नालों  के  आखिरी  छोर  जहां  पर  पानी  जाता  है  और  सागर  में  मिलता  स्थायी

 रूप  से  निकषंण  का  कार्य  किया  जा  सके  ।  एक  स्थायी  निक्ंण  मंडल  बनाया  जाये  ताकि  इस
 समस्या  से  बचा  जा  सके  ।  जब  बाढ़  आती  है  तो  सारे  भू-भाग  जल-मग्न  हो  जाते  हैं  ।  यदि  हम  कुछ
 स्थायी  राहत  उपाय  करें  तो  बाढ़  के  कारण  होने  वाले  भारी  नुकसान  को  रोका  जा  सकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  गंयाधरा  सानोपल््ली  :  सभापति  हमारे  क्षेत्र  में  किसी  न  किसी  रूप  में

 प्राकृतिक  आपदायें  घटित  होती  रहती  आंध्र  प्रदेश  में  हमारा  क्षेत्र  अर्थात्  रायलसीमा  क्षेत्र  भीषण

 जआाघे  साल  सूखे  की  चपेट  में  इस  समय  यहां  बंगाल  की  खाड़ी  में  हाल  में  आये  चक्रवाती  तूफान

 से  बाढ़  आयी  हुई  है  ।

 पिछले  सत्र  में  हमने  राहत  उपायों  के  लिए  अनु  रोध  किया  क्योंकि  टस  समय  हमारा
 जिला  भीषण  सूखे  की  चपेट  में  इस  शीतकालीन  सत्र  में  हम  पुनः  अपने  क्षेत्र  में  बाढ़  से  हुए  नुकसान
 के  कारण  आवाज  उठाने  के  लिए  खड़े  हुए  हैं  ।  हर  किस्म  की  आपदा  में  कष्ट  किसानों  को  ही
 उठाना  पड़ता  जिनके  जीवन  यापन  का  अन्य  कोई  जरिया  नहीं  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि
 यदि  लगातार  दो  फसलों  के  दौरान  कृषि  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा  तो  उन  किसानों  और  कृषि
 श्रमिकों  की  दशा  कैसी  हो  जायेगी  जिनकी  रोजी  रोटी  दिहाड़ी  पर  निर्भर

 भारत  में  इस  शीतकाल  में  भारी  सर्दी  पड़  रही  है  ।  मुझे  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  पता  चल

 है  कि  उत्तरकाशी  के  लोगों  को  कितना  कष्ट  सहन  करना  पड़  रहा  है  और  इस  भीषण  सर्दी  में  उचित
 आश्रय  और  पर्याप्त  कपड़ों  के  अभाव  में  उनको  रहना  पड़  रहा  हमारे  क्षेत्र  में  भी  20  प्रतिशत  मकान

 ढह  गये  थे  और  मैंने  देखा  हैकि  लोग  उचित  आश्रय  के  अभाव  में  कितने  कष्टों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  वे  मेरे
 जिले  के  छोटे  स्कूल  की  सामुदायिक  भवनों  में  रह  रहे  मैंने  देखा  है  कि  मेरे
 निर्वाचन-क्षेत्र  में  लोगों  को  बिना  आश्रय  के  कितने  ही  कष्टों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  यह
 वास्तव  में  हृदय-विदारक  मेरे  जिले  में  ही  लगभव  एक  लाख  से  अधिक  मकान  ढह  गये  हैं  ।  वे
 निर्धेत  किसान  ओर  कृषि  श्रमिक  जो  इस  आपदा  के  शिकार  हुए  हैँ  मिट्टी  के मकान  और
 घास  फूस  की  छतों  वाले  मकानों  में  रहते  हैं  ।  राज्य  सरकार  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  मकानों  के  लिए
 केवल  250  रुपये  ओर  पूर्णतः  ध्वस्त  मकानों  के  लिए  500  रुपये  दे  रही

 इंन  जबकि  मुद्रास्फीति  दो  अंकों  में  पहुंच  गयी  पीड़ित  व्यक्ति  इतनी  न्यून
 धनराशि  से  क्या  कर  सकते  जब  मैंने  इस  मामले  का  उल्लेख  मुख्यमन्त्री  से  किया  तो  उन्होंने  और
 वित्तीय  सहायता  देने  में  असमर्थता  व्यक्त  की  तथा  इच्छा  व्यक्त  की  कि  पीड़ित  व्यवित  आवास  कार्यक्रम
 में  शामिल  हों  इस  आवास  योजना  के  अन्तगंत  पीड़ित  व्यक्ति  के  पास  ले  आउट  के  साथ-साथ
 अपनी  भूमि  भी  होनी  ही  इस  तकनीकी  मुहँ  के  साथ  आवास  योजना  को  लाभ  पीड़ित  व्यक्तियों
 तक  नहीं  पहुंचाया  जा  सकता
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 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करे  और  आंशिक  रूप  से

 ग्रस्त  मकानों  के  लिए  3000  रुपये  की  धनराशि  और  पूर्णरूप  से  क्षतिग्रस्त  मकानों  के  6090  रुपये
 की  घनराशि  देने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता

 बाढ़  इस  क्षेत्र  में  जिसके  कारण  यहां  पर  अधितकम  नुकसान  हुआ  छोटी  सिंचाई  और  भंडारण
 सिंचाई  की  नहरों  और  तालाबों  के  टूटने  के  कारण  पानी  का  ये  सभी  गंभीर  बातें

 जिन  पर  सरकार  को  तत्काल  ध्यान  देने  कीं  आवश्यकता

 बहुत  अच्छे  इरादों  के  धनराशि  की  कमी  के  कारण  लाभ  पहुंचने  का  क्षेत्र  बहुत  सीमित
 हो  गया  अतः  मैं  सरकार  से  अनु रोध  करता  हुं  कि  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार
 को  आवश्यक  धनराशि  और  सहायता  दी  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 डा०  विश्वनाथम  कनिको  :  इस  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  के  लिए  मुझे
 अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  मेरे  मित्रों  ने  प्राकृतिक  आपदा  के  वाद  राहत  उपायों
 की  समस्या  के  अनेक  पहलुओं  को  हुआ

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  आपदाग्रस्त  राज्यों  क ेलिए  आपदाओं  से  तत्काल  निबटने  के  लिए
 टन  निर्धारित  करने  हेतु  बधाई  देता  अधिसंख्य  मामलों  में  निर्धारित  की  गई  धनराशि  पर्याप्त  नहीं

 क्योंकि  ये  आपदाएं  विशेष  रूप  से  तटवर्ती  क्षेत्रों  मे ंअअसर  आती  रहती  हैं  ।

 अपने  राज्य  आंध्र  प्रदेश  में  हमको  प्रतिवर्ष  या  तो  तूफान  अथवा  बाढ़  अथवा  सूखे  सामना
 करना  पड़ता  इस  आपदा  के  अन्तर्गत  में  सभी  आते  यदि  एक  क्षेत्र  सूखे  से  प्रभावित  तो  दूसरा
 क्षेत्र  बाक  से  प्रभावित  है  । जब  तक  तूफान  नहीं  आता  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  को नियमित  पानी  नहींमिलता  ।
 अतः  इन  सारी  बातों  के  लिए  आवंटित  धनराशि  के  इसका  कुछ  भाग  स्थाई  निर्माण  कार्यों
 पर  खर्चे  किया  विशेष  रूप  से  बाढ़  के  मामले  में  आपको  कुछ  सावधान  करना  चाहिए  !  जैसे  तूफान
 के  मामले  में  आपके  पास  तूफान  चेतावनी  केन्द्र  उसी  तरह  बाढ़  के  मामले  में  नदी  के  मार्ग  के

 पार  आपके  पास  बाढ़  चेतावनी  केन्द्र  होने  चाहिए  ताकि  लोग  इसे  महसूस  कर  सर्क  और  प्रभावित  होने
 क्षेत्रों  से  उन्हें  हटाया  जा  सके  ।

 चूंकि  नदी  संरक्षण  केन्द्रीय  सरकार  का  भाग  उन्होंने  कुछ  नदियों  का  पता  लगाया
 लेकिन  कोई  भी  कार्य  शुरू  नहीं  किया  है  ।  जब  आप  की  स्थिति  की  तुलना  दस  वर्ष  पूर्व  की  स्थिति
 से  तो  पायेंगे  कि  नदियों  की  गहराई  कम  हुई  यहां  तक  कि  दो  फीट  ऊंची  बाढ़  भी  वहां  रह  रहे
 लोगों  के  लिए  भयंकर  तबाही  का  कारण  रही  मैं  यह  भी:अनुरोध-करता  हूं  कि  इस  संरक्षण
 सत्त्  होनी  चाहिए  और  स्रोत  को  सुदृढ़  बनाया  जाना  चाहिए  तथा  चले  क्षेत्रों  में  रहे  लोगों
 को  धीरे-धीरे  सुरक्षित  स्थानों  पर  ले  जाया  जाना  चाहिए  ।

 अन्य  जिस  मुद्दे  पर  में  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  गांवों  संरक्षण  के  बारे  में  नदियों  के
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 किनारे  स्थिति  गांवों  को  संरक्षण  देने  की  बहुत  ज्यादा  आवश्यकता  है  ।  गांवों  को  संरक्षण  दिया  जाना

 चाहिए  '  नदी  के  मार्ग  क ेआर-पार  भी  तालाबों  और  जलाशयों  को  तरह  आप  अतिरिक्त  बांध  बना

 सकते  हैं  ताकि  अतिरिक्त  पानी  जलाशय  ले  सकें  तथा  बाढ़  के  स्तर  को  भी  कम  कर  सकते

 रिक्त  बांध  वहां  पर  भी  बनाए  जा  सकते  जहां  नदी  में  सहायक  नदियां  मिलती  हैं  ।

 तटवर्ती  क्षेत्रों  सरक।र  ने  तूफान  आश्रय  स्थल  बनाये  थे  जिनका  उपयोग  केवल  तूफान  के  दौरान

 ही  किया  जा  रहा  उनका  उपयोग  निरन्तर  न  होने  के  कारण  वे  अप्रयुक्त  रहते  हैं  और  उनमें

 फूट  होती  रही  है  ।  और  इन  दिनों  जब  वहां  बाढ़  आई  वे  ढह  रहे  परिणामस्बरूप  इसमें  दूसरी

 आपदा  जुड़  रही  हैं  ।  इसके  जिन्हें  इनकी  आवश्यकता  उन  सबको  तूफान  सह  अथवा  तूफान

 रोधी  मकान  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिये  ।  जब  तक  हम  मछुवारों  की  कालीनियों  की  सुरक्षा  के  स्थाई

 उपाय  नहीं  करते  प्रतिवर्ष  यह  राहत  बढ़ती  जाएगी  ओर  मांग  भी  बढ़ती  जाएगी  ।

 थी  के०  एच०  मुनियप्पा  सभापति  हम  कल  से  दक्षिणी  राज्यों  में  हाल

 ही  के  भयंकर  तूफान  द्वारा  हुए  विनास  पर  चर्चा  कर  रहे  आरम्भ  मै ंभारत  सरकार  का  आभार

 व्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि  उसने  बंगाल  की  खाड़ी  के  तूफान  से  बुरी  तरह  प्रभावित  लोगों  को  तत्काल

 वित्तीय  सहायता  कर्नाटक  सरकार  ने  भी  राहत  उपायों  के  लिए  धनराशि  जारी  की  हमारे

 माननीय  कृषि  श्री  बलराम  जाखड़  ने  भयंकर  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  के  परिणाम  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोलार  और  बंगलौर  जिलों  के  बुरी  तरह  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  किन्तु  में

 उन्हें  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  द्वारा  कर्नाटक  को  दी  गयी  27  करोड़  रुपए  की  वित्तीय  सहायता
 पर्याप्त  नहीं  अचानक  आए  तूफान  से  चित्रदुगं  और  टुमकुर  जिले  प्रभावित  हुए

 हैं  ।  तूफान  से  बंगलोर  शहर  सहित  कोलार  और  बंगलोर  जिलों  में  अधिक  विनाश  हुआ  28,  29

 और  30  अक्तूबर  को  चौबीसों  घने  भारी  वर्षा  हुई  17  और  18  नवम्बर  को  पुनः  भारी  वर्षा

 हुई  ।  कर्नाटक  राज्य  को  तूफान  से  200  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  नुकसान  होने  का  अनुमान  केवल

 कालोर  जिले  में  लगभग  70  हजार  मकान  क्षतिग्रस्त  हुए  हैं  ओर  20  हजार  मकान  पूर्णरूप  से  नष्ट  हुए
 इस  जिले  में  अधिकांश  सड़कें  क्षतिग्रस्त  हुई  हैं  और  इनकी  मरम्मत  के  लिए  कम-से-कम  दस  करोड़

 रुपयों  की  आवश्यकता  है  ।  एक  तालूक  में  16  तालाबों  ओर  पूरे  जिले  में  26  तालाबों  को  नुकसान

 हुआ  है  ।  इस  चक्रवात  के  दौराव  जिले  में  55  वर्यों  अर्थात्  1955  के  बाद  से  सबसे  अधिक  वर्षा  हुई  ।
 बंगलोर  में  इस  सदी  की  अभूतपूर्व  वर्षा  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  कोलार  में  दत्त  हजार  परिवार  बेघर  हो
 गए  ।  इस  समय  उनमें  से  अधिकांश  परिव!र  स्कूलों  और  धरमंशालाओं  में  रह  रहे  हैं  ।  उनका  भविष्य
 अन्धकारमय  है  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हुडको  और  अन्यएजेंसियों  के  द्वारा  इन  पीड़ित
 परिवारों  के  लिए  पक्के  मकानों  का  निर्माण  कराया  जाए  ।  अस्थायी  प्रबन्धों  से लोगों  की  समस्या  का
 समाधान  नहीं  होगा  ।  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  वी०  कृष्णा  राव  और  मैंने  शहरी  विकास  मंत्री  महोदय
 श्री  उत्तम  भाई  पटेल  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्रों  का दौरा  करें  ।  वह  इस  महीने  की
 7  और  8  तारीख  को  कोलार  और  चिक्कबल्लापुरा  का  दोरा  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  40
 करोड़  रुपये  की  फसलें  नष्ट  हो  गई

 कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 कोलार  जिले  के  किसानों  के  पास  बीज  बोने  के  लिए  धन  नहीं  उनके  पास  रहने  के  लिए मकान  नहीं  है  ।  कृषि  मंत्री  महोदय  ने  वहां  के  लोगों  की  दयनीय  स्थिति  देखी  इसलिए  मेरा  श्री
 बलराम  जाखड़  और  श्री  उत्तम  भाई  पटेल  से  अनुरोध  है  कि  आंध्र  प्रदेश  ओर
 पांडिचेरी  के  चक्रवात  पीड़ित  क्षेत्रों  को  विशेष  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ।

 कोलार  के  किसानों  के  पास  अपना  कुछ  नहीं  बचा  उन्हें  बैंकों  स ेकिसी  प्रकार  की
 सहायता  नहीं  मिल  रही  इसलिए  केन्द्र  को  इन  क्षेत्रों  के  बैंकों  को  निर्देश  देने  चाहिए  कि  वे  इन
 किसानों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  दें  ;  कुछ  महीने  पहले  बजट  पर  बोलते  हुए  मैंने  कोलार  जिले  और  कर्नाटक
 के  अनेक  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  बताई  अब  हम  इस  बात  पर  विचार-विमश्ं  कर  रहे  हैं
 कि  चक्रवात  के  कारण  जिन  लोगों  का  भविष्य  अन्धकारमय  हो  गया  है  उन्हें  किस  प्रकार  बचाया  जा
 सकता  है  ।

 5.00  म०  प०

 जैसा  कि  मैंने  बजट  चर्चा  के  दौरान  कहा  था  कि  हमें  इन  बारहमासी  समस्याओं  का  स्थायी
 समाधान  ढूंढना  गंगा  और  कावेरी  नदियों  को  जोड़  दिया  महानदी  के  जल  को  दक्षिणी
 राज्यों  में  बहाया  इससे  कावेरी  तेलगू-गंगा  कृष्णा  नदी  जल  विवाद  आदि  की
 समस्याएं  स्वतः  हल  हो  जायेंगी  ।  इससे  लोग  छोटे-छोटे  विवादों  में  उलझने  के  बजाए  भाई-चारे  से
 भी  रहेंगे  ।

 हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  हमें  इन  सभी  समस्याओं  का  स्थायी  हल  निकालने
 का  रास्ता  दिखाया  था  ।  हमें  उन  परियोजनाओं  को  शुरू  करना  है  जिससे  समस्याओं  का  स्थायी
 समाधान  निकल  सकता  हैं  ।  हमें  अस्थायों  राहत  कार्यों  पर  होने  वाले  करोड़ों  रुपए  के  खर्च  को  रोकना

 किसानों  को  सिंचाई  के  लिए  जल  मिलना  चाहिए  ।  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  किया
 जाना  बैंकों  को  किसानों  के  लिए  ब्याज  मुक्त  ऋण  देना  चाहिए  |  तभी  किसानों  का  जीवन

 सुधर  सकता  वे  अधिक  से  अधिक  व्यवसायिक  फसलें  उग्रा  सकते  हैं  और  अपनी  वित्तीय  हालत  सुधार
 सकते  सिंचाई  सुविधाओं  से  किसान  अधिक  खाद्यान्न  पैदा  कर  सकते  इसलिए  मेरा  सरकार  से

 अनु रोध  है  कि  इस  समस्था  पर  गंभी  रता  पूर्वक  विचार  क्रिया  जाए  और  महानदी  का  जल  दक्षिणी

 राज्यों  की  ओर  बहाने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाए  ।

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  को  भीषण  चक्रवात  से  पीड़ित  इन  चांर  जिलों  के  लोगों  को  युद्धस्तर
 पर  सहायता  देने  के  लिए  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।  कोलार  सबसे  अधिक  प्रभावित  जिला है  यहां

 अनुमानतः  70  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  नुकसान  हुआ  हैं  ।  कर्नाटक  सें  राहत  कार्यों  लिए  200  करोड़

 रुपए  से  अधिक  की  आवश्यकता  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  बलराम  जाखड़  और  श्री  उत्तर  भाई  पटेल

 पीड़ित  लोगों  को  बचाने  के  लिए  कार्यवाही  प्रधानमंत्री  राहत  कोष  से  और  अधिक  धन  दिया
 जाना  चाहिए  और  यह  राशि  सीधे  उन  लोगों  तक  पहुंचानी  चाहिए  जिनके  लिए  यह  निर्धारित

 अस्थाई  राहत  पहुंचाते  समय  घन  का  अधिकांश  भाग  ठेकेदार  हड़प  जाते  इसे  पूरी  तरह  रोका  जाना
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 चाहिए  ।  नौकरशाहों  को  भी  इस  धन  के  दुरुपयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  केवल  जरूरत
 मंद  और  सही  व्यक्तियों  को  सहायता  दी  जानी  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  और  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री

 इन्दिराजी  के  अन्य  क्रान्तिकारी  कार्यक्रमों  को  लागू  करते  समय  इन  पहलुओं  की  और  सर्वाधिक  महत्व
 दिया  जाना

 मैंने  स्वयं  अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  अस्थाई  राहत  कार्यों  पर  धन  किस  प्रकार  बर्बाद  किया

 जा  रहा  यह  मैंने  केवल  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  कर्नाटक  राज्य  में  देखा  है  विना

 क्रिसी  भागी  योजना  के  करोड़ों  रुपए  खर्च  किए  जा  रहे  यदि  इस  वर्ष  500  करोड़  रुपये  खर्च  किए

 जाते  हैं  तो  अगले  वर्ष  में  और  500  करोड़  रुपये  अथवा  इससे  अधिक  की  मांग  की  जाएगी  ।  यह  एक

 सतत  प्रक्रिया  इसलिए  मैं  इस  बात  पर  वार-बार  जोर  दे  रहा  हूं  कि  सरकार  को  स्थायी  परियोजनाएं

 शुरू  करनी  पक्के  मकान  बगाए  किसानों  को  अधिक  से  अधिक  सिंचाई  की  सुविधाएं
 दी  जायें  ।  गंगा  और  कावेरी  नदियों  को  जोड़ा  इस  परियोजना  को  शीघ्र  शुरू  किया  जाना

 महानदी  का  जल  में  विलम्ब  दक्षिणी  राज्यों  को  ओर  बहाया  जाना  चाहिये  ।  तभी  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  किसान  व्यवसायिक  फसलें  उगा  सकते  हैं  और  देश  की  अर्थव्यवस्था  सुधर
 सकती  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इन  सुझावों  पर  गम्भीरता-पुवंक  विचार  करेगी  और  किसानों  तथा

 चक्रवात  से  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  करेथी  ।  बंगलौर  और  चित्रदुर्ग  को  और  अधिक

 सहायता  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि  उन्हें  अभी  भी  चक्रवात  से  हुए  नुकसान  से  उबना  है  ।

 मैं  अपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  मंहत्वंपूर्ण  विषय  पर  बीलने  का  अवसर

 दिया  और  इन  शब्दों  के  साथ  ही  में  अपना  भाषणा  समाप्त  करता

 ओर  पी०  पी०  कालिया  पेरुमल  :  सभापति  मैं  आपको  बहुत  अधिक

 धन्यवाद  देता  हूं  और  आपको  आश्वासन  देता  हूं  कि  समय  की  कमी  कों  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  अपनी

 बात  संक्षेप  में  कहूंगा  ।

 सबसे  पहले  मैं  तमिलनाडु  की  जनता  और  भारत  सरकार  को  युद्ध  स्तर  पर  शुरू  किए  गए
 उपचारात्मक  उपायों  के लिए  समय  पर  वित्तीय  और  प्रशासनिक  सहायता  देने  हेतु  हृदय  से  धन्यवाद
 देता  हूं  ।  मैं  भारत  सरकार  को  भी  बधाई  देता  हुं  कि  इसने  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए
 उपचारात्मक  उपायों  पर  ईमानदारी  से  कायं  विया  और  उन  पर  सतत  निगरानी  रखी  ।

 संभापति  महोदय  हाल  ही  में  हुई  भारी  वर्षा  और  कुड्डलौर  और  करेकल  के  बीच  पूर्वी  तट  को
 पार  कर  गए  चक्रवात  से  तमिलनाडु  के  दक्षिण  आरकॉट  और  अन्य  जिलो  को  बहुत  भारो  नुकसान  हुआ
 है  ।  प्राकृतिक  आपदा  के  कारण  मेरे  जिले  में  अनेक  लोगों  की  मौत  हो  हजारों  लोग  बेघर  हो
 50

 एकड़  भूमि  में  घान  की  फसल  को  नुकसान  पहुंचा  जिले  के  अनेक  भागो  में  सड़कों  को  क्षति  पहुंची
 ओर  लगभग  सारे  गोंव  जल  मग्ने  हो  गये  ।  सभी  तालाबों  और  झीलों  में  जल  ऊपर  तक  बहने  लगा  ।
 बीरानाम  झील  जिसका  निर्माण  चोला  राजा  ने  कराया  दरारें  पड़  गई  हैं  ।  पेरुमल  झील  में  भी
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 दरारें  पड़  गई  समुद्र  का  पानी  कुड्डालोर  के  तटीय  गांवों  के  घुस  गया  और  हजारों  मुछुआरे  बुरी
 तरह  प्रशावित  कलवारायन  की  पहाड़ियों  में  भूस्खथलन  के  कारण  यातायात  ठप्प  हो  गया  हैं  ।
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  रेलमार्गों  मे  जल  भर  गया  यह  जिला  सबसे  अधिक  प्रभावित  हुआ
 जिला  प्रशासन  निवारक  एक  उपाय  और  मरम्मत  का  जोरों  पर  चला  रहा  है  ।  भारत  सरकार  को  वहां
 पर  राहंत  कार्यों  में  मदद  करनी  चाहिए  और  पीड़ित  लोगों  की  सीधी-सीधघी  सहायता  करनी

 भारत  सरकार  ने  बहुत  कुछ  किया  तथापि  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  तमिलनाडु
 को  हुए  नुकसान  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  एक  अध्ययन  दल  वहां  पर  भेजा  जाये  ।  जो  वित्तीय  सहायता
 दी  गई  है  वह  पर्याप्त  नहीं  इसलिये  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  बाढ़  राहत  कार्यों  के लिए

 तमिलनाडु  को  500  करोड़  रुपये  दिए  जायें  ।  मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 स्थित  बैंकों  को  निर्देश  दिये  जायें  कि  वे  हाल  ही  के  चक्रवात  और  बाढ़  से  पीड़ित  लोगों  को  आवास

 फसल  ऋण  और  उपयोग  ऋण  दें  ।  इसके  अतिरिक्त  मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  बैंकों
 को  सलाह  दी  जाये  कि  वे  हाल  ही  की  प्राकृतिक  आपदा  से  पीड़ित  लोगों  के  देय  ऋणों  को  माफ  कर  दें  ।

 ]

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  माननीय  सभापति  यहां  सदन  में  मैंने  माननीय
 सदस्यों  के  व्यथांओों  से  भरपूर  उदगार  सुनें  ।  ऐसी  विपत्ति  तो  और  क्या  कर  सकते  सहानुमुति
 होती  दुःख  होता  दर्द  होता  है  और  मन  में  पीड़ा  का  एक  तीक्रग्रामी  प्रवाह  होता  मैं  भी  वहां
 गया  था  और  मैंने  वहां  की  स्थिति  को  देखा  और  देख  कर  बहुत  व्यधित  हुआ  ।  जहां  पर  भी  मैं

 वहां  हृदय-विदारक  दृश्य  सामने  होता  ।  खास  तौर  पर  उन  लोगों  के  उन  लोगों  की  फसलें  जो  पकीं

 हुई  थीं  और  काटने  के  लिए  तैयार  उस  समय  में  यह  आकस्मिक  विपत्ति  आई  और  सब  कुछ  बहा
 कर  ले  गई  ।  उनके  तो  आंसू  भी  नहीं  पोंछे  जा  पक्ते  सकते  उनगांवों  में  मैं  गया  जहां  कच्चे  घर
 ध्वंवस्त  हो  गए  थे  उनके  सिर  पर  छत  भी  नहीं  लेकिन  फ़िया  भी  कया  जा  सकता  है  केवल

 भूति  के  2-4  शब्द  बोले  जा  सकते  हैं  ।

 23  तारीख  को  प्रधानमंत्री  गए  उन्होंने  एक  बैठक  बुलाई  सारे  आफिससं  मैं  भी  वहां
 उपस्थित  था  ।  वहां  पर  उन्होंने  समझाया  था  कि  जल्दी  से  जल्दी  शीघ्रातिशीघत्र  जो  कुछ  उपाय  किए
 जा  सकते  ब ेकिए  जो  साधन  जूटाए  जा  सकते  वे जुटाए  जाएं  और  आगे  के  लिए  कुछ
 सोचा  जाए  कि  किस  प्रकार  हम  यह  सारा  कुछ  सम्भाल  कि  अगर  ऐसी  विपत्ति  भविष्य  में  आ
 जाए  तो  उसका  करण  कैसे  क्रिया  इसके  विषय  में  भी  छोचा  और  तो  और  उन्होंने
 एक  सुझाव  भी  दिया  जो  शायद  दूरगामी  परिणाम  हो  और  जो  भी  परिणाम  ऐसे  हों  जो  सुखदायी
 ऐसा  दिया  था  और  वह  था  भविष्य  में  बीमा  योजना  कि  अगर  घर  फैक्टरी  या  गाड़ी  बीमा
 योजना  के  अंतर्गत  आ  सकती  है  तो  फसल  क्यों  नहीं  आ  सकती  !

 अभी  तक  जो  बीमा  योजना  हंम  करते  रहे  थे  वह  तो  सिर्फ  बैंकों  के ऋणों  की  व्यवस्था  तक  ही
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 समाप्त  हो  जाती  10,000  का  ऋण  होता  था  तो  वहीं  पर  समाप्त  हो  जाता  था  ।  इसी  के  अनुसार
 इतनी  रकम  की  बीमा  योजना  होती  थी  लेकिन  वह  भी  सफल  नहीं  हो  पाई  ।  अब  उन्होंने  कहा  है  और
 मैंने  भी  एक  कमेटी  बनाई  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इधर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और

 सुझाव  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  एसी  सफल  योजना  बनाने  में  वे  सहायक  सिद्ध  हों  ।  जो  भी  नेक  सलाह
 बे  दे  सकते  हों  मुझे  भेजें  ताकि  हम  हरेक  चीज  के  लिए  अलग  प्रकार  की  एक  नयी
 बीमा  योजना  बना  सकें  क्योंकि  कुछ  तो  ऐसी  जगह  हैं  जहां  जेसे  साइक्लोन  आ  गया  कुछ  जगह  ऐसी
 हैं  जहां  सूखा  पड़ता  कुछ  जगह  ऐसी  हैं  जहां  ओले  पड़ते  अगर  पहाड़ों  में  चले  जाएਂ  तो  वहां  ऐसा
 है  कि  कुछ  ऐसी  जगह  हैं  जहां  से  ओले  निकल  जाते  हैं  और  वे  भोले  ऐसे  हैं  जो  एक  खेत  में  से  निकल
 जाते  हैं  बाकी  बच  जाता  तो  इस  प्रकार  की  अलग-अलग  प्रकार  की  फललें
 अलग-अलग  उनका  प्रकोप  होना  है  तो  उसको  किस  निपटा  इस  प्रकार  की  बात  उन्होंने
 कही  उसके  लिए  मैं  अपने  सभी  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  पूवंक  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  वे

 कुछ  सुझाव  मुझे  दें  ताकि  हम  ऐसे  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकें  जो  सबके  लिए  लाभदायक  हो  और  किसान

 भी  आगे  आपत्ति  से  बच  सके  ।

 सरकार  जितना  कुछ  भी  कर  लेकिन  सरकार  के  पास  भी  इतने  साधन  नहीं  हैं  कि  जो

 नुकासान  हुआ  है  या  हानि  हुई  है  उसकी  क्षतिपूर्ति  कर  यह  बिल्कुल  असंभव  चाहे  कोई  भी

 कार  कितनी  भी  बड़ी  सरकार  कितने  ही  बड़  भारी  धनवान  लोग  वे  भी  नहीं  कर  सकते  ।

 हम  तो  सिर्फ  उसको  खड़ा  करने  के  लिए  सहायता  मात्र  दे  करके  आगे  चलाने  की  चेष्टा  कर  राकते  हैं  कि
 उसके  कुछ  दुःख  कम  कुछ  उसका  भार  कम  हो  ओर  उस  पीड़ा  को  कम  करने  के  बाद  वे  अपने  परों
 पर  फिर  से  खड़े  हो  इस  प्रकार  की  सोंचने  की  बात  है

 हमारी  मेटिरयोलोजिकल  डिपार्टमेंट  जो  जो  भविष्यवाणी  करता  हैं  तो  उसने  इस  बार  भी

 अच्छा  काम  किया  कई  मेरे  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  अच्छे-अच्छे  सुझाव  दिए  उनमें  एक  बात

 यह  भी  थी  कि  यह  सुझाव  अभी  अच्छा  नहीं  हुआ  था  या  इस  प्रकार  दी  जो  सूचना  थी

 वह  ठीक  नहीं  इस  प्रकार  से  नुकसान  ज्यादा  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  है  क्योंकि  आपने  देखा  होगा
 कि  जब  आंध्ा  में  साइक्लोन  आया  उस  वक्त  हजारों  लोग  मारे  गए  थे  और  हम  उस  वक्त

 इतना  उनको  सूचित  नहीं  कर  लेकिन  इस  बार  तो  ऐसा  हुआ  कि  हम  लगातार  उनको  सूचना
 देते  रहे  और  उनको  जन-हानि  का  बहुत  कम  नुकसान  हुआ  ।  जितने  प्राणी  वहां  थे  उनको  हम  वहां  से

 हटा  पाए  ।  सबसे  बड़ा  आक्रमण  पांडिचेरी  का  लेकिन  पांडिचेरी  में  एक  भी  प्राणी  का  हनन  नहीं
 सारे  के  सारे  वहां  से  हटा  लिए  ज्यादा  नुकसान  वहां  पर  माल  और  मकान  का  लेकिन

 वहां  प्राणियों  को  बचा  लिया  इसमें  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उसमें  हम  ठीक

 अब  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  सहायक  निधि  है  या  पैसा  है  उसकी  कमी  उसमें  मुश्किल
 ती  है  ।  से  1990  तक  हमेशा  एक  सेंटर  टीम  जाया  करती  थी  वह  देखा  करती  थी  कितना

 नुकसान  हुआ  है  और  उस  टीम  की  सिपारिशों  के  अनुसार  हम  यहां  से  अनुदान  दिया  करते  थे  ।  लेकिन

 नाइंथ  फाइनांस  कमीशन  जो  बैठा  उस  कमीशन  ने  जो  कुछ  सोचा  था  हमारे  श्रदेशों  के  आग्रह  पर
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 और  उनसे  बातचीत  होने  के  बाद  यह  तय  पाया  गया  कि  वह  काम  प्रदेशों  को  सौंप  दिया  जाए  और
 सारा  का  सारा  पैसा  जो  विपत्तियों  के  लिए  दिया  जाता  वह  प्रदेशों  को  दे दिया  जाए  और  सेंटर  के
 पास  कुछ  न  रहे  ।  प्रदेश  अपने  आप  नीति-निर्धारित  करेगे  कि  कैसे  खर्च  किया  जाना  वे  जिस
 जगह  जिस  प्रकार  जो;मान्यताएं  वे  निश्चित  करें  कि  इतना  पैंसा  इस  जगह  देना  चीफ

 सेक्रेटरी  जो  वहां  होता  है  और  प्रदेश  सरकारें  इस  चीज  को  तय  करेंगी  ।  तो  नाइंथ  फाइनांस  कमीशन  केबाद
 सेंटर  के  पास  जो  पैसे  की  बात  वह  नहीं  रही  और  सारे  प्रदेशों  को  वह  हक  दे  दिया  बह  पैसा
 4  किस्तों  में  दिया  जाता  है  ।  हम  यही  कर  सकते  हैं  ।  अभी  मैं  आंध्र  प्रदेश  और  कनटिक  गया

 था  ।  अगर  उनके  पास  पहले  किस्तें  नहीं  भी  गई  थीं  वह  भेजी  गई  और  जो  आगे  किस्तें  थीं  वे  भी  हमने
 दे  वह  सब  किया  गया  ।

 5.16  म०्प०

 महोदय  पीठासोन

 अध्यक्ष  इसके  बाद  ऐसी  कुछ  बातें  जिनके लिए  और  कुछ  किया  जा  सकता  उसके
 बारे  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  ज॑से  या  हाउसिग  बैंक  उनसे  पैंसा  दिलवाया

 इसके  अलावा  भी  आज  की  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  किया  जा  सकता  जैसे  पैसे  की  कमी  है  तोਂ
 पैसा  ज्यादा  दिलाया  इसको  नेशनल  केलामिटी  घोषित  किया  तो  इसके  लिए  मुझे  चेष्टा
 करनी  पड़ेगी  ।  मैंने-अपनी  रिपोर्ट  लिखी  ह ैऔर  हम  सबसे  बातचीत  कर  रहे  हैं  |  मैं  जब  आंध्र  प्रदेश  गया
 था  तो  वहां  के  मुख्य  मंत्री  से  अफसरों  से  मिला  ।  इसके  बाद  मैं  तमिलनाडु  वहां  के
 मंत्री  से  भी  बहुत  सुखद  वातावरण  में  बातचीत  हुई  ।  उन्होंने  बहुत  कुछ  उनकी  पीड़ा  को  मी
 मैंने  जो  काम  वे  कर  रहे  उनको  भी  उसके  बाद  उन्होंने  जो  आंकड़ें  उनके

 अनुसार  390  करोड़  रुपए  का  नुकसान  हुआ  और  भी  सारी  चीजें  उन्होंने  बताई  ।  इसके  बाद
 चेरी  वहां  के  लेफ्टिनेंट  गबर्नर  मुख्यमंत्री  स ेबातचीत  कर्नाटक  के  रेवेन्यू  मिनिस्टर  और

 एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  से  भी  बातचीत  वहां  पर  सारी  जगह  घूम  कर  पता  किया  तो  उन्होंने
 सबने  अपनी-अपनी  बातें  बताई  ।  मैंने  उनको  बताया  कि  हम  यह-यह  काम  कर  सकते  हैं  ।  ज॑से
 रिलीफ  के  बारे  में  है  या  जो  कर्जा  दि०  गया  शार्ट  टमं  लोन  को  लांग  टर्म  लोन  में  परिवर्तित
 कर्जा  माफ  करें  या  उसका  सूद  माफ  करने  की  घोषणा  रिलीफ  मैयर्स  इस  प्रकार  बनाकर  कारये

 ये  सारी  बातें  उनको  बताई  ।  इसके  साथ-साथ  मैंने  यह  भी  कहा  कि  सेंटर  कर  सकता  जैसे  बीज
 के  मुत्तलिक  कर  सकता  सेंटर  करेगा  ।  क्योंकि  यह  सायक्लोन  प्रोन  एरिया  जैसे  इस  साल  3  बार
 आ  पिछले  साल  भी  आया  हर  वार  आ  जाता  तो  क्यों  न  यह  सोचा  जाए  कि  आगे  के

 लिए  हम  क्या  कर  सकते  जिससे  आने  वाले  वक्त  में  बचत  हो  सके  ।  इसके  लिए  फसलों  को  किस
 प्रकार  से  तय  ताकि  वे  फसलें  सायक्लौन  के  प्रभाव  को  प्रभावशाली  ढंग  से  सह  सके  ।  इस  बारे  में
 मैंने  बातचीत  की  हैं  और  यह  भी  कहा  है  कि  यहां  हार्टीकल्चर  की  बात  सोची  जा  सकती  है  ।  जैसे  आम
 के  पेड़  लगाए  जा  सकते  ताकि  इस  प्रकार  का  बातावरण  वहां  पर  बने  कि  इस  तरह  की  विपत्ति  को

 सहा  जा  सके  और  किसान  नुकसान  से  बच्र  सके  ।
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 इसी  प्रकार  से  बीजों  के  बारे  में  बातचीत  की  गई  ।  नए  बीजों  के  लिए  जैसे  आयल-सीड  के

 तिलहन  के  लिए  सूरजमुखी  का  बंदोंबस्त  इस  तरह  से  हमको  नए  तरीके  अपनाने

 अभी  कुछ  माननीय  सदस्य  कोलार  की  बात  कर  रहे  थे  ।  कोलार  में  मैं  गया  और  वहां
 गांव  घूम  कर  आया  जहां  मकान  ध्वस्त  हो  गए  गरीबों  के  मकान  ध्वस्त  हो  गए  लेकिन  एक
 बात  मैंने  वहां  देखी  कि  इस  प्रकोप  में  भी  कल  के  लिए  मुझे  कुछ  चमक  नजर  आई  कि  कल  शायद  वहां
 अच्छा  हो  सकता  है  ।  कोलार  में  बहुत  सालों  से  सूखा  पड़ा  हुआ  कुए  बिल्कुल  सूख  गए  पानी

 का  निशान  नहीं  लेकिन  अब  उनके  कुओं  में  पानी  तो  मैंने  कहा  कि  अब  बरसाद  भी  हुई  है  तो

 इसका  हमको  फायदा  उठाना  चाहिए  और  जितनी  इनकी  क्षति  हुई  उसकी  इस  प्रकाश  से  पूर्ति  करने
 की  चेष्टा  करनी  चाहिए  ।  इनको  खाद  और  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाई  जाए  और  इनको
 अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  की  चेष्टा  की  ताकि  यह  काम  ठीक  ही  सके  ।

 श्री  सुयेनारायण  यादव  )  :  अध्यक्ष  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि अभी  जो  200-

 300  रुपए  घर  के  डमेज  ज  के  लिए  दिए  गए  हैं  |ਂ  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैंने  नहीं  दिए  ।

 श्री  सूथंनारायण  यादव  :  आपके  प्रतिवेदन  में  लायब्नेरी  में  जो आपकी  किताब  रखी  उसमें
 दिया  हुआ  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  जिसको  आप  डेमेजेंज  देना  चाहते  उसको  इस  हिसाब  से  दें  ताकि
 उसको  तत्काल  राहत  मिल  सके  ।  इस  तरह  से  200-3000  रुपया  राहत  देने  से  सरकारी  घन  का

 दुरुपयोग  होगा  ।

 आन्ध्र  श्रदेश  की  जेसे  आप  बात  कर  रहे  उनके  लिए  वल्ड  बैंक  की  तरफ  से  ऐड  प्रोग्राम
 आया  उसका  भी  इसमें  सदुपयोग  किया  जा  सकता  ऐसे  ही  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  लिए
 किया  जा  सकता  है  ।  पांडिचेरी  का  मामला  फाईनेंस  कमीशन  में  नहीं  वह  होम  मिनिस्टरी  के
 तहत्  आता  है  ।  उसको  एक  करोड़  सात  लाख  रुपये  अनुदान  पहले  दे  दिया  और  आवश्यकता  पड़ी
 तो  उनसे  कहा  जा  सकता  है  कि  आप  और  करें  ।  जहां  तक  राज्यों  का  ताल्लुक  है  उसके  लिए  मैंने  रिपोर्ट
 बनायी  है  ।  अभी  और  भी  रिपोर्ट  मेरे  पास  आ  रही  हैं  ।  जितना  नुकसान  हुआ  है  सारा  संकलित  हो
 गया  मैं  रिपोर्ट  प्राईम  मिनिस्टर  साहब  को  और  केबिनेट  में  रखवा  जिससे  आगे  का
 साधन  कर  सकें  ।  लेकिन  मैं  एक  बात  कहना  हमें  कुछ  न  कुछ  ढांचा  आगे  के  लिए  बदलना
 पड़ेगा  जिससे  हम  फैसला  कर  सकें  कि  किस  प्रकार  उन  इलाकों  में  जहीं  अक्सर  साइक्लोल  आता  है
 उसमें  हम  आगे  के  लिए  रक्षा  की  बात  कर  सकें  ।

 मैं  आप  सबका  बहुत  आभारी  हूं  कि  आप  सबने  इसमें  योगदान  दिया  और  आप्रकी  वाणी  में
 आगे  तक  पहुंचाने  की  पूर्ण  रूपेण  चेंष्टा  करू

 ॥

 श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  जो  पेडी  डैमेज  हुई  है  उसके  बारे  में  आपने  जो  निर्देश
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 20  परसेंट  तक  जो  नुकसान  हुआ  उसी  को  खरीदेंगे  बाकी  को  नहीं  |  इस  तरह  की  एफ०सी  ०आई०

 को  सूचना  दी  है  ।  लेकिन  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  में  बहुत  से  किसानों  को  ज्यादा  नुकसान  पहुंचा  है  ।

 इससे  किसी  की  मदद  नहीं  होने  वाली  ।  50  परसेंट  से  ज्यादा  नुकसान  हुआ  इस  पेडी  को  कौन

 खरीदेगा  ?

 ]

 श्री  बलराम  जाखड़  :  वह  छूट  खाद्य  निगम  ने  दी  मैंने  इसे  करवाया  है  ।  मैंने  ही  उस  धान

 की  खरीदने  का  अदेश  पारित  कराया  है  जो  कुछ  हृद  तक  खराब  हो  गया  वह  सारा  काम  प्रदेश  की

 सरकारें  करती  कितना  देना  किस  प्रकार  देना  किस  जगह  देना  किस  को  देना  यह
 सारा  वहां  से  करते  हम  उनको  एक  मुश्त  दे  देते  हैं  ।  उन्होंने  हमसे  अधिकार  ले  लिया  ।  लेकिन

 इसके  पश्चात  मैंने  अपनी  रिपोर्ट  प्रधान  मंत्री  को  भेजी  है  ।  अब  कैबिनेट  में  जिस  दिन  डिसकशन
 बातचीत  उसके  बाद  जो  नया  तरीका  निकल  सकता  है  उसको  निकालने  की  चेष्टा  की

 जाएगी  ।
 ह

 जैसे  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  इस  ढांचें  को  बदलें  ।  नवें  फाईनेंस  कमीशन  वजह  से
 जितना  दिया  कम  पड़ता  है  ।  तो  किस  प्रकार  दें  ?  अभी  तक  आन्ध्र  प्रदेश  की  घटना  को  नेशनल
 कैलामिटी  घोषित  करने  की  बात  तय  नहीं  हो  पायी  ।  यह  सारा  प्रकरण  दोबारा  खोलने  से  होगा  ।  मैंने
 अपने  आपको  अनुबन्धित  कर  लिया  है  एक  सीमा  नियमों  के  आधार  अपने  आपकोखड़ाकर  लिया

 नियम  आप  तोड़  नहीं  सकते  जब  तक  आप  नियमों  को  वर्दलेंगे  नहीं  ।  आज  मैं  अपने  आपको  सीमित
 पाता  हूं  ।  मैं  सहानुभूति  रख  सकता  जो  कुछ  मेरे  बस  में  वह  कर  सकता  नियम  प्रकरण
 की  बात  कर  सकता  कल  की  बात  कर  सकता  हूं  ।  ये  बातें  मैं  कर  सकता  उसके  लिए  मैं
 कोशिश  भी  कर  रहा  हूं  ।  बीज  भिजवा  सकता  खाद  भिजवा  सकता  हूं  ।  जितनी  चेष्टा  मुझसे  हो
 सकती  व्यापक  तौर  पर  मैं  कर ूगा  कि  ठीक  ढंग  से  हम  अपने  साथियों  की  सहायताकर  पीड़ा
 चाहे  मेरी  चाहे  किसान  की  पीड़ा  तो  पीड़ा  उसको  बांट  सकते  आप  उससे  खुश  नहीं
 हो  उससे  दु:ःखी  ही  हो  सकते  उसका  निराकरण  करने  उसको  दूर  करने  की  चेष्टा  कर
 सकते  जो  मेरे  हाथ  में  साधन  होगा  उसका  मैं  पूरा  उपयोग  कहूंगा  ।  मेरो  वाणी  में  जितनी  शाक्सि
 होगी  उसका  पूरा  उपयोग  करने  की  चेष्टा  करूंगा  जिससे  दिल  पिघल  जहां  हमने  पैसा
 देना  होता  आप  जानते  हैं  किस  प्रकार  का आज  कल  आर्थिक  संकट  लेकिन  उनसे  बात  करनी

 पड़ेगी  और  उस  बात  को  मैं  पूरे  ढंग  से  करूंगा  ।  ये  सारी  बातें  मेरे  पास  हैं  ।

 प्रो०  उमारेड्डि  बेंकट  श्वरलू  )  :  इस  छूट  की  अनुमति  केवल  20  प्रतिशत-तक  दी

 गई  लेकिन  पूर्वी  गोदावरी  और  पश्चिम  गोंदावरी  जिलों  में  पांच  लाख  हेक्टेयर  से  अधिक  भूमि
 प्रभावित  हुई  ह ैऔर  घान  की  खेती  पूरी  तरह्  क्षतिग्रस्त  हो  गई  यह  क्षति  50  से  70°  प्रतिशत
 से  अधिक  को  हुई  है  ।

 श्फ़े.बलड्राम  जाखड़  :  इस  खराब  धान  को  खरीद  कर  हम  उसे  बेंच  नहीं  हम  एक
 सीमः  तक  ही  कुछ  कर  सकते  हैं  ।
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  5  1991

 प्रो०  उमारेड्ड  बेंकटश्थरलू  :  जब  केन्द्रीय  सरकार  अच्छे  दिनों  मे ंअनाज  खरीदती  है  तो  फसल

 अच्छी  न  होने  पर  भो  उसे  किसानों  का  साथ  देना  चाहिये  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  पूरी
 फसले  नष्ट  हो  गई  और  किसान  बड़ी  कठिनाई  में

 अध्यक्ष  महरेदय  :  यह  तो  कल  खत्म  होने  वाला  था  और  आज  भी  चला  इसके  बाद  भी

 प्रदन  होते  हैं  यह  अच्छी  बात  नहीं

 ]

 झो  के०  वो०  तंगाबालू  :  सहायता  काय॑ं  के  लिए  अतिरिक्त  धन  देने  की

 हमारी  इच्छा  पूरी  नहीं  की  गई  ।  चूंकि  यह  विभाग  उनके  अधीन  है  इसलिए  मैं  मंत्री  महोयय  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  आपदा  नियन्त्रण  कोष  तुरन्त  दिया  मैं  आपसे  अनुरोध
 करता  हूं  कि  तमिलनाडु  राज्य  की  522  करोड़  रुपए  देने  के  लिए  मन्त्रिमण्डल  तथा  प्रधान  मन्त्री
 पर  दबाव  डालें  अन्यथा  हम  बड़ी  कटिनाई  में  पड़  जाएंगे  ।

 श्री  श्रोक.त  जेना  :  पिछली  बार  जब  हमने  उड़ीसा  में  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा  की
 थी  तो  हमने  कुछ  मामला  उठाया  प्रधान  मन्त्री  ने  हमारे  राज्य  का  दौरा  किया  था  और
 आदवासन  दिया  था  कि  उड़ीसा  राज्य  को  35  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  दी  माननीय
 मंत्री  ने  सदन  में  भी  यही  आश्वासन  दिया  लेकिन  यह  धनराशि  अभी  तक  नहीं  दी  गई  ।
 इसलिए

 न्न्न

 श्री  वो०  धनंजय  कुमार  :  मैंने  माननीय  मन्त्री  और  भारत  सरकार  से  भी  निवेदन
 किया  था  कि  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  समझा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मत  दोहराइए  ।

 ]

 भरी  तेजनारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  बाढ़  और  सूखा  और  अतिवृष्टि  से  देश  के
 किसानों  की  फसल  बर्बाद  होती  क्या  केन्द्रीय  सरकार  किसानों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  कोई
 कानून  बना  रही  है  ।

 ]

 भरी  बलराम  जाखड़  :  उड़ीसा  राज्य  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  को  छोड़कर  और  कुछ
 नहीं  कहना  यदि  पूर्व  प्रधान  मन्त्री  ने कोई  वादा  किया  और  उस  बादे  को  पूरा  नहीं  कर  पाए  तो
 ऊसके  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  !

 ह  पे
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 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  इस  मामले  को  देखूंगा  ।  मैं  पिछली  सरकार  की  गारन्टी  नहीं  ले
 सकता  लेकिन  मैं  आपके  सुझाव  मानने  को  तैयार

 14  1913  अएस्ण  उत्तराएरसऋपर  रु  रे

 भी  तो०  धनंजय  कुमार  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  समझा

 जाए  ।

 श्री  बलराम  उसके  लिए  कोई  मानदन्न्ड  नहीं  है  ।  इसे  निश्चित  करना  यदि  यही
 मामला  है  तो  आपको  पता  होगा  कि  आमन्ध्र  प्रदेश  के  पहले  द्रफान  को  अब  तक  राष्ट्रीय  आपदा  नहीं
 घोषित  किया  गया  यह  राज्य  का  विषय  है  ।  वे  केन्द्र  स ेइसका  अधिकार  लेकर  अपने  अधिकार  के

 लिए  इसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  |  मुख्य  सचिव  समिति  के  अध्यक्ष  मैं  जो  भी  कर  सकता  हूं  वह
 मैं  करूगा  ।  आपकी  भावनाओं  को  मैं  सही  अधिकारी  तक  पहुंचा  दूंगा  !

 मेरे  विचार  से  इस  चर्चा  का  जो  सर्वोत्तम  परिणाम  निकला  वह  है  फसल  बीमा  योजना  लामू
 करने  के  बारे  में  प्रधान  मन््त्री  की  चिन्ता  इसमें  सभी  फसलें  शामिल  होंगी  ।

 क््च्न्म्यू  ened
 ]

 भारतीय  उत्तराधिकार  विधेयक

 राज्य  समा  द्वारा  यथापारित--जारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  कार्य  सूची  के  अगले  विषय  पर  चर्चा  इसके  लिए  एक  घंटे  का
 समय  दिया  गया  और  इसमें  या  मिनट  का  समय  लगा  ।  शेष  19  मिनट  का  समय  हमारी  इच्छा  पर

 है  ।  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  को  हमें  आज  ही  पारित  करना  होगा  हम  कल  के  लिए  सूची
 बद्ध  किए  गए  विषयों  पर  चर्चा  नहीं  कर  पाएंगे  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटील  खड़े  हुए  ।

 शो  विजय  नवल  पाटोल  :  यह  विधान  लाने  के  लिए  मैं  मन््त्री  जी  को  धन्यवाद
 देता  हूं  ।  हमने  संसद  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  एक  विधान  पर  चर्चा  की

 हमने  बहुत  से  कानून  पारित  किए  हैं  ।  मीसा  है  ।  टाडा  औषधियों  के  अवंध  व्यापार  के  विरुद्ध

 कानून  यह  सामाजिक  कानून  का  एक  भाग  विवाह  सम्बन्धी  कानून  में  बहुत
 बाघाएं  हैं  ।

 बदलते  समय  के  साथ  विभिन्न  धर्मों  सम्बन्धी  पसंनल  लॉ  भी  बदले  जाने  मुझे  हं
 है  कि  पारसी  समुदाय  यह  बदलाव  लाना  चाहता  है  और  इसीलिए  भारतीय  उत्तराधिकार
 1925  में  यह  संशोधन  लाया  गया

 पारसी  समुदाय  एक  प्रबुद्ध  समुदाय  यह  बहुत  ही  शिक्षित  व  प्रगतिशील  समुदाय  मैं
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 आशा  करता  हूं  कि  अन्य  समुदाय  भी  इसी  प्रकांर  के सामाजिक  कानून  लाने  के  लिए  अपनी  सहमति
 देंगे  क्योंकि  यही  समय  की  मांग  है  ।

 ह

 कुछ  लोग  सामाजिक  विभिन्न  धर्मों  के  लोगों  संम्बंन्धी  पर्सनल  लॉ  में  परिवतेन  लाने  की

 बात  पर  बहुत  भावुक  हो  उठते  हैं  ।  किन्तु  आजकल  की  स्थिति  को  देखते  हुए  लगता  है  कि  जनसेखंया

 पर  नियत्त्रण  करने  सम्बन्धी  कानून  की  भी  आवश्यकता  यह  सामाजिक  कानून  तथा  आर्थिक

 कानून  का  एक  भाग  होगा  ।  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  जब  आप  महाराष्ट्र  विधान  सभा  के

 अध्यक्ष  थे  तो  राज्य  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  कानून  लायी  थी  |  किन्तु  उस  समय  के

 राजनैतिक  दबावों  के  कारण  दुर्भाग्यवश  राष्ट्रपति  अपनी  सहमति  नहीं  दे  पाए  थे  ।  किन्तु

 ऐसे  सामाजिक  कानूनों  की  आवश्यकता  है  और  आज  का  कानून  इसका  केवल  अण्डमान  मैं  जानता
 हूं  कि  भविष्य  में  मनन््त्री  महोदय  सामाजिक  प्रगति  तथा  राष्ट्रीय  अखण्डता  बनाए  रखने  के  लिए  विभिन्न

 धर्मों  से  सम्बन्धित  विभिन्न  सामाजिक  कानून  लायेंगे  ।

 |

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  माननीय  अध्यक्ष  बिल  यों  तो  ठीक  हिसाब  से

 लाया  गया  लेकिन  उसमें  कुछ  कमी  पारसी  समुदाय  भारतवषं  में  इण्डियन  सवसशेन
 1925  के  तहत  गवर्र  हुआ  ।  लेकिन  सेक्शन  50  से  56  के  बीच  में  यह  था  कि  यदि  माता  का  देहांत

 हो  जाए  तो  उसके  लड़के  को  और  लड़की  को  बराबर  को  सम्पत्ति  लेकिन  यदि  पिता  का

 देहावसान  हो  जाये  तो  लड़के  को  दुगुना  और  लड़की  को  आँघा  हिस्सा  मिलेगा  ।  इस  असमानता  को

 दूर  करने  के  लिए  आप  इस  बिल  को  यहां  पर  लाए  इसी  प्रकार  से  उनके  सेक्शन  के
 अन्तगंत  यह  था  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  मर  जाता  अधिकृत  करता  है  उसका  या
 रिश्तेदार  हो  तो  वह  धामिक  संस्था  को  नहीं  दे  उनकी  मांग  थी  कि  इस  धारा  को  हटाया  जाए
 और  धामिक  संस्था  को  अगर  वह  देना  चाहे  तो  वह  दे  इन  दो  मामलों  के  ऊपर  मंत्री  जी  यह
 बिल  लाए  हैं  ।  यह  भेदभाव  संविधान  के  आटिकल  के  विरुद्ध  यह  तो  -9  0  में  ही  आ  जाना

 चाहिए  था  ।  इसको  तत्कालीन  मंत्री  दिनेश  गोस्वामी  जी ने  प्रस्तुत  किया  था  यह  कुछ  दैरी  से  लाया
 गया  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  काफी  ठीक

 आइचये  इस  बात  का  है  कि  पारसी  समुदाय  की  जाति  काफी  पढ़ी-लिखी  रही  लेकिन  इंसे
 समाज  में  इतने  वर्षों  तक  असमानता  रही  कि  लड़की  को  जायदाद  में  आधा  हिस्सा  नहीं  इसका
 कारण  यह  है  कि  भारत  में  महिलाओं  को  अच्छी  दृष्टि  से  नहीं  देखा  जबकि  यह  महिला  प्रधान
 देश  सीता  का  देश  सीता  राम  और  राधे  श्याम  दोनों  में  इनका  ही  पहले  नाम
 आता  इसलिए  महिलाओं  को  श्रद्धा  से  नहीं  देखा  जाता  यह  एक  आइचयं  की  बात
 निवेदन  है  कि  महिलाओं  को  बिना  किसी  परेशानी  के  उत्तराधिकार  का  भाग  मिलना  ईंस
 प्रकार  का  कानून  में  संशोधन  हो  जाए  कि  उसको  कोर्ट  में  न  जाना  पड़े  ।  क्योंकि  जब  आदमी  मर
 जाता  है  तो  उसकी  महिला  के  अधिकार  का  प्रइन  खड़ा  हो  जाता  है  तो  उसके  लिए  उसके  कई  अधिकारी
 खड़े  हो  जाते  हैं  और  उसको  कोर्ट  में  चक््केर  खाना  पड़ता
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 अध्यक्ष  यह  बिल  जिस  नियत  से  लाया  गया  उसमें  महिलाओं  को  उंसका  अधिकार
 मिले  चाहे  इसके  लिए  सिविल  मैरिज  कोड  में  संशोधन  हो  ।  मेरी  तो  यह  मांग  थी  कि  भारतवंषं  में  जो
 सभी  जातियां  रह  रही  उसमें  हिन्दू  शब्द  का  व्यापक  स्वरूप  उन  हिन्दू  में  पारंसी  भी
 आते  उन  पर  भी  यह  लागू  होता  इसलिए  यह  समय  की  मांग  है  कि  देश  में  एक  यूनिफामं
 सिविल  कोड  ऑल  इण्डियन  पर  लागू  होना  चाहिए  उसके  आधार  पर  भारतवर्ष  की  चाहे  कोई  जाति

 उसका  पति  मर  जाए  तो  उसकी  पत्नी  को  और  उस  बाद  उसके  लड़के  और  लड़की  को  आघा
 भाग  मिले  वरना  एक  जाति  को  यह  अधिकार  मिल  जाएगा  और  दूसरी  जाति  को  कम  यह  नहीं
 होगा  ।  इसलिए  मेरी  मंत्री  जी  से  मांग  है  कि पारसी  समाज  में  संशोधन  आया  वह  ठीक  है  ।

 इसलिए  ऐसा  कानून  बने  जो  सब  पर  लागू  यही  मेरी  मांग  है  ।

 ]

 शरसती  गौता  घुखर्जी  :  मुझे  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका
 धन्यवाद  देती  हूं  ।  मैं  पूरे  मत  से  विधेयक्र  का  समर्थन  करती  हूं  कि  चूंकि  यहां  तथा  वहां  पहले  बहुत
 चर्चा  हो  चुंकी  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जॉनी  यह  एक  छोटा  सा  संशोधन  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  संदन  के  दोनों  ओर  बंठे  अपने  सहयोगियों  से  कहना  चॉहती  हूं  कि  संमान

 संहिता  कं  प्रश्न  संबप्रंथम  राष्ट्रवादी  सगठन  ने  ही  उठाया  यह  एक  अखिल  भाोरताये  महिला
 सम्मेलन  है  जहाँ  किसी  समय  हम  सब  कार्यकरत  थीं  ।  वहाँ  समान  नागरिक  संहिता  का  प्रश्न  उठाया
 गया  था  |  हम  अब  भी  इस  पर  दृढ़  संकल्प  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  आदर्श  समान  संहिता  बनात्र:र  इसे  प्रकाशित  क्यों  नहीं  करतीं  ?

 श्रॉमती  गौता  सुखर्जो  :  मैं  समझती  हूं  कि  यह  एक  जटिल  कायें  मैरा  मानना  है  कि  हमें
 इसके  लिए  अपने  आप  को  तैयार  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  लिए  ऐसा  करना  बहुत  कठिन  होगा  ।

 श्रौमती  गौंता  सुखजों  :  इसी  केरणंवश  इसे  अब  तक  नहीं  बनांयो  विभिन्न  सैंमुंदायों  को

 महिलाओं  को  समय-समय  पर  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  उनके  दृष्टिगत  करना

 चाहिए  किन्तु  हमें  न  तो  अधिक  रूढ़िवादी  होना  है  और  ही  अधिक  उद्यमशील  ।

 श्रीमती  दिल  कुमारी  मण्डारी  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पहले  ही  पारित  वर्ष

 के  भारतीय  उत्तरःधिक्रार  अधिनियम  में  संशोधन  कंरने  वाले  विधेयकें  का  संमर्थन  करतीं

 माननीय  मंत्री  महोदय  पारसी  समुदाय  को  भारतीय  उत्तराधिकार  अधिनियम  में  संशोधन  करने

 का  यह  उपाय  करने  लिए  बधाई  देना  चाहती  हूं  जिससे  महिलाएं  पैतृक  सम्पति  में  बराबर  की  हकदार

 होंगी  ।

 यश्यॉप  मैं  भी  देश  के  संभी  नागरिकों  के  लिए  एक  संमान  नागरिक  संहिता  की  समर्थक  मुझे
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 अपनी  उन  बहनों  के  बारे  में  सोचकर  दुख  होता  है  जिन्हें  कानून  द्वारा  समान  अधिकार  तथा  सुरक्षा
 प्रदान  की  गई  है  किन्तु  वे  अभी  भी  ऐसी  स्थिति  में  रह  रही  हैं  जिसे  निश्चित  रूप  से  संतोषजनक  नहीं

 कहा  जा  सकता  ।

 इस  देश  में  अच्छे  कानूनों  की  कोई  कभी  नहीं  है  और  हमारे  कानून  बनाने  वालों  ने  महिलाओं
 को  समान  अधिकार  दिए  हैं  और  आवश्यकतानुसार  सभी  कमियां  पूरी  करने  का  प्रयास  किया  है  किन्तु
 जब  इनको  क्रियान्विन  किए  जाने  की  बात  होती  है  तो  तथाकथित  प्रगतिशील  लोगों  के  हाथ-पांव  फूल
 जाते  हैं  ।

 ऐसे  स्थानों  जहां  के  सामाजिक-सांस्कृतिक  मूल्य  इतने  पक्षपाती  नहीं  हैं  में  गिरते  हुए  लिग-अनुपात
 को  देखकर  मृत्यु-दर  व  अस्वस्थता  इत्यादि  जैसे  कारणों  की  गंभीर  छानबीन

 करने  की  आवश्यकता  है  ।

 यद्यपि  यह  एक  पृथक  विषय  इसका  संबंध  महिलाओं  को  समान  अधिकार  दिए
 जाने  से  भी  इस  देश  में  महिलाओं  के  साथ  जन्म  से  पुर्व  ही  पक्षपात  बरता  जाता  उन्हें  गर्भपात
 जैसी  वैज्ञानिक  प्रक्रियाओं  का  दुरुपयोग  करके  जन्म  से  पहले  ही  ठिकाते  लगाया  जाता  इसलिए
 सरकार  द्वारा  यह  विधेयक  लाया  जाना  एक  स्वागत  योग्य  कदम  किन्तु  अकेला  कानून  ही  काफी

 नहीं  ।  मैं  मंत्री  महादब  से  आग्रह  करना  चाहूंगी  कि  ऐसे  कानूनों  को  न  केवल  महानगरों  के  विशिष्ट
 और  शिक्षित  लोगों  के  मामले  अपितु  ग्रामीण  क्षेत्रों  में रहने  वाली  महिलाओं  के  मामले  में  भी
 प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जाना

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पृर्व॑  मैं  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहूंगी  कि  वे  उस  मूलभूत
 वैधानिक  ढांचे  जिसके  अन्त्गंत  आज  की  भारतीय  महिला  ग्रामों  में  वास  करती  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए  सरकारी  एजेंसियों  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  को  उत्प्रेरित  करने  की  आवश्यकता  को  समझे
 उन्हें  समय  पर  तथा  प्रभावी  ढंग  से जब  कभी  आवश्यकता  तो  वैधानिक  पहलुओं  पर  सहायता
 लब्ध  करनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  मंत्री  महोदय  तथा  पारसी  समुदाय  को  सदन  में  विधेयक  लाने  के  लिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  अच्छा  बिल  ज़ेण्टलमेन  और  लेडीज  को  बराबर  करने  का

 शो  सूथे  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  मैं  राज्य  सभा  में  जो
 इस  बिल  को  दिनेश  गोस्वामी  जी  ने  लाने  का  काम  किया  जो  आज  हमारे  बीच  नहीं  उनको
 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  और  पारसी  समाज  को  इस  सरकांर  से  भी  पहले  धन्यवाद  देना  चाहता
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 हमारी  सरकार  पीछे  है  ओर  पारसी  समाज  के  वह  लोग  जिन्होंने  बहुत  बड़ी  क्रांति  की  सरवर

 को  जगाने  का  काम  किया  हैं  कि  महिलाओं  को  बराबरी  का  दर्जा  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 अभी  मैं  कुमारमंगलम  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  बिल  को  देर  से  ही  लेक्नि

 लाए  ।

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  हिन्दू  समाज  में  आया  और  कानून  बनने

 के  बाद  हम  लोगों  में  आधे-आधे  का  अधिकार  लेकिन  बड़े  लोगों  ने इस  कानून  को  दहेज  प्रथा  में
 कनवर्ट  किया  ।  जो  बेटी  का  अधिकार  उसको  अगर  संपत्ति  नहीं  देते  तो  उसको  दहेज  ही  दे  दें  ।

 नतीजा  यह  हुआ  कि  कानून  के  दोनों  रूप  होते  एक  अच्छा  रूप  और  एक  बुरा  रूप  होता
 इसलिए  मेरा  इस  बिल  पर  हादिक  समर्थन  है  लेकिन  यह  सुझाव  भी  है  कि  कानून  का  ज्यादा

 प्रसार  हम  लोग  करें  ताकि  वह  महिला  भी  समाज  में  जागरूक  हो  और  अपने  अधिकार  को  समझे
 और  वह  लड़ाई  लड़कर  अपना  हक  ले  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 शी  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  जो  बिल  आया
 मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  इसमें  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  पारसी  समुदाय  क॑  जो  लोग
 उन्होंने  इस  चीज  को  स्वीकार  किया  है  ।  उनको  भी  हम  इसके  लिए  धन्यवाद  देते  हैं  ।  दूसरा  धन्यवाद
 यह  भो  है  कि  विधि  आयोग  ने  भी  कहा  है  कि  बेटा  और  बेटी  में  फर्क  नहीं  रहना  चाहिए  ।  ये  सभी
 चीजें  बहुत  अच्छी  अभी  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  कहा  कि  पहले  लोग  यह  समझते  थे  कि
 बेटी  का  जितना  हक  होता  है  उतना  ही  हक  हम  कहीं  दूसरे  घर  दूसरे  के  लड़के  से  शादी
 उसको  उतना  ही  हक  पहुंचा  दें  इस  तरह  दहेज  देकर  ।

 जब  ऐसा  लोग  करते  रहे  तो  उसका  परिणाम  बहुत  खराब  हमारे  सामने  आज
 जो  बिल  सदन  में  आया  वह  महिलाओं  के  और  खास  तौर  पर  विधवाओं  के  हित  में  है  ।

 पहले  क्या  होता  था  कि  बिहार  में  यदि  कोई  महिला  विधवा  हो  जाती  थी  तो  सिर्फ  उसके  पालन
 पोषण  का  व्यय  ही  मिल  पाता  अपने  पति  की  सम्पत्ति  में  से  उसे  और  कुछ  नहीं  मिलता
 था  लेकिन  कुछ  समय  पहले  बिहार  में  सुप्रीम  कोर्ट  का  एक  फैसला  हुआ  जिसमें  यह  व्यवस्था  दी  गई
 कि  यदि  कोई  महिला  विधवा  हो  जाती  और  उसका  कोई  नहीं  तो  वह  अपने  पति  की  सम्पत्ति
 की  पूर्ण  स्वामिनी  हो  जाएगी  ।  सुप्रीम  कोर्ट  का  वह  फैसला  हमारे  यहां  तो  लागू  हो  गया  लेकिन
 अक्सर  ऐसा  देखा  गया  कि  विधवाओं  को  उनके  पति  की  सम्पत्ति  में  से  पूरा  हक  नहीं  प्रिलता
 जिसके  कारण  उन्हें  अपने  जीवन-यापन  में  काफी  तकलीफ  उठानी  पड़ती  थी  ।

 इसलिए  सदन  में  प्रस्तुत  भारतीय  उत्तराधिकार  विधेयक  मैं  समर्थन  पूर्ण  कृप
 से  करता  हूं  । महिलाओं  को  ऐसा  हक  इसकी  लड़ाई  बहुत  समय  से  लड़ी  जा  रही  थी  और  इस
 सदन  में  भी  बराबर  बोला  जा  रहा  कि  लड़के  और  लड़की  को  बराबरी  के  आधार  पर  हक  मिले  ।

 महिलाओं  की  कद्र  नहीं  होती  अब  इस  बिल  के  पास  हो  जाने  के  महिलाओं  महिला
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 समाजको  फायदा  मिलेगा  और  दहेज  प्रथा  का  अंत  भी  दहेज  प्रथा  में  कमी  इतना  ही  कह
 कर  मैं  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपको  देता

 भी  एम०  वी०  बो०  एस०  मूर्ति  :  अध्यक्ष  यह  विधेयक  प्रशंसा  के

 योग्य  यद्यपि  इसे  देर  से लाया  यह  इस  समय  विद्यमान  कुछ  विसंग्रितियों  का  सभाधान  करने

 का  एक  अच्छा  निर्णय

 वास्तव  में  पारसी  समुदाय  समाज  का  प्रगतिशील  समुदाय  यह  आश्चयं  की  बात  है  कि
 ऐसी  विसंगतियां  आज  भी  विद्यामान

 मैं  मंत्री  महोदय  कम  से  कम  इस  समय  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ओर

 मुझे  विश्वास  है  कि समान  अधिकार  दिए  जायेंगे  और  पारसी  समुदाय  भारतीय  उत्तराधिकार

 नियम  का  एक  भाग  बनेगा  ।

 श्री  पाला  के०  एम०  मंथ्य  :  अध्यक्ष  मैं  इस  ग्रतिप्रशंसनीय  विधेयक  का

 स्व्राग्रत  व  समप्रंत  करता  और  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  पारसी  समुदाय  में  महिलाओं  के  विरुद्ध

 होने  पक्षपात्"ों  को  समाप्त  करना  तथा  इच्छापत्र  छोड़े  बिना  मरने  वाले  मां-बाप  की  सम्पत्ति  में

 बेटियों  को  बहाबर  का  हिस्सा  देना  है  ।
 ह

 महिलाओं  के  लिए  समात्  अधिकार  सुनिश्चित  करने  वाला  कोई  भी  कदम  अति  प्रश्ंसतीय  व
 वांछनीय  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  एक  एक  पहलू  पर  प्रकाश  डालना  चाहूंगा  जिसको  माननीय
 मंत्री  महोदय  ध्यानपूर्वक  भारतीय  उ  राधिकार  अधित्तियम  के  कुछ  कानूनी  मामले  परस्पर
 विरोधी  निशंयों  पर  पहुंचते  हैं  ।  देश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  अधिनियम  लाग  करने  सब्रंधी  इसका
 एक  उदाहरण  मैं  पूछना  चाहूंगा  ।  कि  क्य्रा  केरल  के  पूर्व  ट्रावणको  र-कोचीन  क्षेत्र  में  ईसाई  अश्ली
 भी  ट्राव-कोर  ईसाई  उत्तराधिकार  1916  के  अधीन  हैं  अथवा  वर्ष  1925  के  भारतीय
 उत्तराधिकार  अधिनियम  क्रे  ।

 ह

 उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्देश  दिया  है  कि  वर्ष  1951  के  पश्चात  केवल  भारतीय  उत्तराधिकार
 1925  ही  लागू  ट्रांवणकोर  कोचीन  तथा  मद्रास  उच्च  न्यायालयों  ने  अपने  क्षेत्रों

 प्ें-ट्रावशकोर  कोचीत़  विनियमन  अधिनियम  ही  लागू  होने  संबंधी  अधिकांश  फँसले  दिए  यदि  इसे
 पूर्व  प्रभावी  ढंग  से  वर्ष  1951  के  पश्चात  से  लागू  किया  जाता  है  तो  इस  आधार  पर  किए  गए  सभी
 कार्य  तथा  उच्च  न्यायालय  के  फैसले  और  केरल  कानूत्ती  निषंय  व  व्रिनिर्णय  विधि  सम्मत  नहीं
 समझे  पिछले  35  वर्षों  के  दौरात़  लेन-देन  के  बारे  में  अन्तद्वीन  मुकदसे  बाजी  शुरू  हो
 जाएगी  जिससे  ईसाई  परिवारों  की  एकता  और  शाश्वतता  नष्ट  हो  जाएगी  ।  केरल  में  ईसाई  परिवारों
 में  दृढ़  स्थ्ाप्रित्व  और  एकता  विद्यमान  है  तभ्रा  वे-काफी  सुगंठित  परिवार  माने  जतते
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 यदि  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया  जाता  तो  इससे  सारा  परिवार  बिखर

 जपएगा  ।  महोदय  आपके  माध्यम  से  मन््त्री  जीसे  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  एक  ऐसा  विधेयक

 प्रस्तुत  करें  जिसमें  इससे  संबंधित  अनियमितताओं  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  कुमार  :  सबसे  पहले  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  जिन्होंने  इस  विधेयक  पर  बाद-विवाद  मेभाग  लिया  है  तथा  इसे  अपना  समर्थन  दिया  है  ।.

 यह  एक  बहुत  ही  छोटा  संशोधन  फिर  भी  यह  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  महत्वपूर्ण  इस  अर्थ

 में  है  कि  अधिक  शिक्षित  समुदाय  में  भी  भेदभाव  की  समस्या  होती  है  और  उन्होंने  खुद  आगे  आकर  यह
 मांग  की  है  कि  इस  भेदभाव  को  दूर  किया

 कुछ  माननीय  विशेष  रूप  से  पाली  के  माननीय  न्यायममूर्ति  लोढ़ा  ने  अपने

 भाषण  में  और  आगे  बढ़कर  कहा  कि  ऐसा  ही  अन्य  समुदायों  के  साथ  भी  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
 जो  रोचक  वात  वह  यह  है  कि  समस्या  केवल  अल्पसंख्यकों  में  ही  विद्यमान  नहीं  बल्कि  यह

 बहुसंख्यक  समुदायों  में  भी  विद्यमान  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हिन्दू  उत्तराधिकार  अधिनियम  के

 अधीन  उत्तरजीवी  सहदायिक  वह  व्यक्ति  होता  है  जो  वास्तव  में  उत्तरजीविता  के  आधार  पर  सम्पत्ति
 को  प्राप्त  करता  कुछ  राज्यों  में  संशोधन  किए  गए  हैं  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  स्तर  पर  यट  तभी  सम्भव

 है  जब  कोई  समुदाय  एक-साथ  मिलकर  आगे  आये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इस  अवसर
 पर  सभी  समुदायों  से  अपील  करनी  चाहे  कि  वे  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  हों  या  बहुसंख्यक
 समुदाय  उन्हें  अपने  समुदाय  का  नेता  बनकर  आगे  आना  चाहिए  और  इन  समुदायों  के  लोगों  को
 इस  बात  पर  जोर  देना  चाहिए  कि  पुरुषों  और  स्त्रियों  को  बराबरी  का  दर्जा  दिया  जायेगा  |  यह  उस

 दृष्टि  से  महत्वपूर्ण

 एक  नीति  के  रूप  में  सरकार  ने  न  केवल  इस  बार  बल्कि  पहले  भी  इसका  साफ-साफ  उल्लेख
 किया  है  कि  जहां  तक  अल्पसंख्यकों  का  सम्बन्ध  हम  उनके  वैयक्तिक  कानूनों  में  तन  तक  संशोधन

 नहीं  जब  तक  स्वयं  आगे  नहीं  आते  और  अनुरोध  करते  क्योंकि  अन्यथा  अल्पसंख्यक  लोग  यह
 महसूस  कर  सकते  हैं  कि  संविधान  में  संरक्षण  की  जो  गारंटी  दी  गई  उसे  अनुचित  तरीकों  से  कम
 किया  जा  रहा  है  ।  हमें  विश्वास  है  कि  समय  बीतने  के  साथ  वे  स्वयं  आगे  आ  लेकिन  एक  बात
 निश्चित  है  कि  अत्पसंख्यकों  की  आलोचना  करने  से  पूर्व  यह  देखना  आवश्यक  है  कि  बहुसंख्यक  समुदाय
 में  क्या  कानून  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिसे  मैं  इस  समय  उठाना  चाहता  हूं  ।

 राष्ट्रीय  महिला  आयोग  के  सम्बन्ध  में  गिरिजाजी  ने  इस  प्रश्न  को  बहुत  दड़ता  पूवंवक  उठाया

 है  ।  यद्यपि  यह  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  की  बात  उन्हें  पता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रधान
 मंत्री  कार्यालय  से  एक  वक्तव्य  जारी  किया  गया  है  और  महिला  संसद  सदस्य  विशेष  रूप  से  इसके
 करण  के

 लिए  प्रधानमंत्री  जी  से  मिलना  चाहेंगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  इस  मामले  में  उनसे

 विमश  करेंगी  तथा  उनके  मन  में  यदि  कोई  सन्देह  तो  उसे  स्पष्ट  करेंगी  ।  इस  समय  मैं  इससे  कुछ
 अधिक  कहना  नहीं  चाहता  ।
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 समान  नागरिक  संहिता  और  संविधान  के  अनुच्छेद  पद  के  सम्बन्ध  में  यह  एक  मार्ग  दर्शक

 होगा  ।  यह  राज्य  के  लिए  न  केवल  मार्ग-दर्शक  है  बल्कि  राज्य  नीति  का  एक  निदेशक  सिद्धान्त  भी  है  ।

 लेकिन  साथ  मुझे  विश्वास  है  कि समय  आ  गया  है  कि  हम  सभी  जो  सर्वाजनिक  जीवन  जीते

 इनके  बारे  में  सम्बन्धित  लोगों  को  यह  जानकारी  दें  कि  यह  उन  प्रमुख  सिद्धान्तों  में  से एक  है  जो

 हमारे  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  सिद्धान्तों  में  निहित  है  जिसे  सभी  को  स्वेच्छापूर्वक  स्वीकार  करना

 चाहिए  और  यह  किसी  व्यक्ति  पर  लादने  जैसा  कोई  मामला  नहीं  है  |  यह  एक  स्वागतयोग्य  स्थिति
 लेकिन  ऐसी  स्थिति  तभी  आ  सकती  है  जब  सभी  समुदायों  के  लोग  आगे  आकर  यह  कहें  कि  यही  तो

 वह  चीज  है  जिसे  वे  चाहते  थे  ।  इससे  समस्या  का  समाधान  होने  के  स्थान  हम  सांप्रदायिक
 संकट  को  ही  बुलावा  देंगे  ।

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  अधिनियम  की  घारा  118  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  जो  अन्य

 मसले  उठाए  गए  उसके  सम्बन्ध  में  हमने  पारसी  समुदाय  के  अनुरोध  पर  इस  संशोधन  को

 पेशकिया  है  ।  हमारे  लिए  यह  बिल्कुल  उचित  नहीं  होगा  कि  आज  हम  उन्हें  किसी  भी  तरह  कहें  ।

 हमारे  सामने  एक  संशोधन  लाया  गया  है  जिसके  बारे  में  एक  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि

 केवल  समय-सीमा  को  12  महीने  से  घटाकर  महीने  और  महीने  से  घटाकर  तीन  महीने  कर  दिया

 जाए  ।  लेकिन  मूल  बात  यह  है  कि  हमने  इस  संशोधन  को  इस  आधार  पर  पेश  नहीं  किया  पारसी

 समुदाय  ने  इसकी  मांग  की  थी  ।  हमने  इससे  सहमत  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  सामान्य  तौर  पर  से  सभा

 समुदाय  की  भावना  का  सम्मान  करती  है  ।  जिसे  विधि  आयोग  आयोग  ढ्वारा  और  सुदृढ़  किया  जाता

 मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना  मेरा  अनुरोध  है  कि  सभा  विधेयक  को  एकमत  यथा  प्रस्तुत  रूप  में

 पारित  करे  |  सर्वोत्तम  गुण  अक्षुण  रहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राज्य  सभा  द्वारा  में  भारतीय  उत्तराधिकार  अधिनियम  1925  में
 विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  से  5  तक  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  2  से  5  तक  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खण्ड  6
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  ने  6  में  एक  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 क्या  आप  उसे  रख  रहे  हैं  ?

 थी  गिरधारों  लाल  मा्गव  :  मैं  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 खण्ड  6  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआए

 छण्ड  6  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  7

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  7  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सत्र  तथा  विधेबक  का  पूरा  नाम

 विधेयक  का  अंग  बने  ।  ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  अधिनियमन  सत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 अध्यक्ष  महोदय  :  का  सूची  में  अगला  विषय  क्या  है  ?

 श्रो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यदि  प्रतिपक्ष  के  सदस्य  आज  की  कार्यवाही  को  पूरा
 करना  चाहते  हैं  तो  हम  बैठने  को  तैयार

 झ  भोकान्त  जेना  :  हम  इस  पर  कल  विचार  कर  सकते

 श्री  श्रीबल्लम  पाणिग्रही  हम  शून्य  काल  प्रें  उठाए  जाने  वाले  मामलों  के
 बारे  में  नोटिस  दे  रहे  हैं  और  ये  नोटिस  10  बजे  से  पहले  दिए  जाते  लेकिन  सभी  सदस्यों  को
 बोलने  का  अवसर  नहीं  मिल  पाता  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  इस  तरह  का  मामला  नहीं  उठाया  जाता  है  ।  विधान  मण्डल  सचिवालय

 से  सम्बन्धित  मामले  यहां  नहीं  उठाए  जाते  ।

 श्री  ओबल्म  पाणिग्रहो  :  मैं  कोई  सवाल  नहीं  उठा  रहा  हूं  ।  जो  सदस्य  अपने  मामले

 आज  नहीं  उठा  सके  उन्हें  इसकी  अनुमति  अगले  दिन  देनी  इसका  सचिवालय  के  कामकाज  से

 कोई  मतलब  नहीं

 6.00  म०  प०

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  श्री  मुकुल  वासनिक  ने  इसाई  समुदाय  में  उत्तराधिकार
 सम्बन्धी  दो  कानूनों  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  निर्णयों  पर  हुए  विवाद  के  प्रश्न  का  मुहः  उठाया  यहां
 पर  स्थिति  भिन्न  है  मुझे  इस  मुद्दे  पर  जबाब  देने  का  नहीं  मिल  पाया  ।  मेरे  विचार  से  इसे  सुलझा
 लिया  गया  मैं  माननीय  सदस्य  को  लिखूंगा  कि  वे  सविस्तार  बताएं  कि  मामले  को  किस  प्रकार

 सुलझाया  थया  ।

 श्री  श्रीबललम  पाणिग्रही  :  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  तक  उत्तराधिकार  का  सम्बन्ध  है
 धिकार  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  की  प्रक्रिया  सरत  बनानी  विद्यमान  प्रक्रिया  बेंचीदी  है  यह
 खर्चीली  है  तथा  इस  पर  समय  भी  अधिक  लगता  इसलिए  इस  प्रक्रिया  को सरल  बनाकर  परिवार
 के  मुखिया  की  मृत्यु  के बाद  असहाय  हुए  लोगों  की  सहायता  करनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थग्रित
 होती  है  ।

 6.01  म०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  6  1991/15  1913
 को  बजे  म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 गुप्ता  प्रिटिंग  वक्स
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